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टिप्पणी--रिपोर्ट के भाग १ में शीबंक, सामान्य संक्षिप्त विवरण के अन्तर्गत 
१९४९ ई० के कलेन्डर वर्ष की घटनाओं का वर्णन किया गया हैे। भाग २ में सरकार के 
प्रत्येक विभाग के कार्यो का विस्तृत वर्णन है और यह भाग उन विभागीय रिपोर्टो 
र आधारित हैं, जो आलोच्य विषयों के अनुसार १९४८-४९ ई० के बित्तीय बर्ष, 


१९४८-४९ ई० के सालगुजारी वर्ष, १९४८-४९ ई० के कृषि-वर्ष अथवा १९४९ ई० 
के कलेन्‍्डर वर्ष से सम्बन्ध रखती हैं। 


संयुक्त प्रान्त के प्रशासन की रिपोर्ट, १६४६ ई० 


भाग ९ 


सामान्य सज्षिप्त विवरण 
१--सामान्य शजनेति क पृष्ठ-भूमि 

किसी भी दृष्टिकोण से क्योंतव देखा जाय, १९४९ ई० का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय 
और घरेलू दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारत को स्वतन्त्रता 
प्राप्त किये हुए अभी तीन वर्ष हुए थे और यद्यपि भारत की स्वतंत्रता 
दंशवावस्था से थी फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों मे इसकी आवाज़ ध्यानपुर्वक सुनी 
जाने लगी थी। यह अब संयुक्त राष्ट्र संगठन से तथा उसकी सुरक्षा परिषद्‌ में 
एशिया का प्रवक्‍ता तथा इसके उन करोड़ों व्यक्तियों के महत्व'कांक्षाओं का व्यक्त 
करने वाला समझा जाने लगा, जो राष्ट्रों के बीच अपना उचित स्थान ग्रहण करने 
के लिये संघर्ष कर रहे हैं । भारत विश्व राजनीति में आमतौर पर एशिया का 
नेतृत्व करने वाला माना जाने छूगा, क्‍योंकि महात्मा गांधी के उच्च आदशों 
से इसे प्रेरणा मिली थी। दक्तिशाली गुठों से पूर्णतया अलग रहने तथा पूर्वी 
गोलाएईे में युद्ध की दृष्टि से इसकी स्थिति महत्वपूर्ण होने से इसकी आवाज़ 
को विशेष महत्ता दी जाने लगी। फिर भी यह स्थिति किसी भी प्रकार सुगम 
नहीं थी वरनू इसमें बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां और उनसे भी अधिक कठिताइर्यां थीं। 
कब्मीर के प्रइत पर पाकिस्तान के साथ इसका जो अन्तर-डोमिनियन झगड़। चला 
हुआ था उसे संयुक्त राष्ट्र संगठन के सुपुर् कर देने से यह सिद्ध हो चुका था कि 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय समतभेदों को सौहादपूर्ण रीति से तथ किये जाने के पक्ष में है और 
कथनों का व्यावहारिक रूप में अयोग करने से अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में न केवल 
संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धान्तों के दृढ़ समर्थक के रूप से वरन्‌ विश्वज्ञान्ति के लिये 
एक वास्तविक शक्ति के रूप में भी इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी। इसके पद्चात्‌ 
संयूक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसके चुवे जाने से, जो कि स्पष्ठतया इसके द्यात्तिपूर्णे 
इरादों को स्वीकार करते हुए किया गया था, इसकी गणना न केवल विदव के 
शान्तिपूर्ण देशों में ही होने छकगी वरन्‌ इसका यह भी प्रभाव पड़ा कि 
अन्तर्राष्ट्रीय. क्षेत्र में इसकी जिम्मेदारियां बढ़ गयों। अमेरिका मे सरकारी तौर पर 
प्रथम बार जाने के अवसर पर संत्ुक्त राज्य अमेरिका को सरकार और वहां की जनता 
ते भारत के माननीय प्रधान मंत्री का जो हादिक स्वागत किया उससे निसस्‍्संदेह 
यहु बात प्रकट हो गई कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र भें नवजात भारतीय गण-तंत्र राज्य 
को तीन ही वर्ष के भीतर कितने सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। 
इसके विपरीत पाकिस्तात के साथ जो अन्तर-डोमितियन सम्बन्ध थे उद्के बारे में 
स्थिति अब भी भीषण कठिनाइयों और विस्फोटक सम्भावनाओं से परिपूर्ण थी। भारत 
के विभाजन के कारण दो राज्यों (डोमिनियनों) के बीच जो घण। की भदता पेदा 
हो गई थी वह दुर्भाग्पवश समय बीतने के साथ-साथ समिट जाने के बजाय अब भी 
बनी हुई थी और कह्मोर के आक्रमण में पाकिस्तान का हाथ होना इसका प्रधान कारण 
था। इसके अतिरिक्त यदि इत दोनों डोमिनियनों के बीच प्रमुख विवादरुपद प्रदनों से से 
केवल कुछ का ही उल्लेख किया जाय तो निष्कान्त सम्पत्ति का पुराना प्रइन, दो पंजाबी 
के बीच नहर के पानी का झगड़ा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति किया जाने वालः 
बताव तथा अन्तर-डोसिनियन व्यापार सम्बन्धी तनाव की स्थिति, ऐसे बड़े-बह 
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प्र्त थे जो बराबर परेशानी के कारण बने रहे और ये विवादग्रस्त 
प्रदत्त तभी हल १ सकते थे जब कि भारत पाकिस्तान की हा्तें' सानने को राजी हो जाता। 
घरेलू मोर्चे पर, खाद्यान्न स्थिति, आर्थिक स्थिति तथा मुद्रास्फीति के कारण सरकार 
काफी चिन्तित रही । इसके अतिरिक्त अनेक वर्षों की राजनीतिक पराधीनता के 
पश्चात्‌ देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने से तथा नये गणतंत्रात्मक संविधान द्वारा 
सुरक्षित वाक स्वातंत्रय और संघ बनाने के स्वातंत्य से जो थोड़ा बहुत आदेश 
उत्पन्न हो गया था ओर जो अस्वाभाविक नहीं था उसके कारण भी सरकार चिच्तित रही। 


२--प्रान्तीय सिंहावलेाकन 

गत वर्ष की भांति जब कि महात्मा गांधी का निधन हुआ था, आलोघ्य वर्ष सें 
भी महान्‌ देशभक्त और संयुक्त प्रान्त की लोकप्रिय महासान्या गवर्तर महोदया 
श्रीमती सरोजिनी नायडू के निधन से राष्ट्र को गहरी क्षति पहुँची। उनकी मृत्यु 
से एक एसा व्यक्ति चला गया जिसने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा काम कियाथा 
और जिसने इसको गन्दी राजनीति को उज्ज्वल कर दिया था। उनकी मृत्यु से 
विशेषकर मसंज्रिमंडल का एक प्रमुख परामहोदाता चला गया और वह भी ऐसे समय 
जब कि सामान्य स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। कांग्रेस सरकार के पदशग्नहण करने का 
यह चोथा वर्ष था और शीघता से प्रान्त की आथिक उन्नति करने तथा यहां 
की जनता के सुख-सनन्‍्तोष के लिये किये गये प्रयत्नों के बावजूद भी लक्ष्य अब भी 
काफी दर थ।। जल्दी*जल्दी होने बाली बहुत सी घटनाओं तथा एसे कारणों से 
जो वश के बाहर थे, लगातार बाधा पहुंची, जिससे यह कठिन कार्य ओर भी 
कठिन हो गया। साम्प्रदायिक आधार पर देश के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान 
के साथ जो तनातनी थी उसके नतीजों, खाद्यान्न की कसी, उपभोग्य वस्तुओं का 
अभाव तथा अन्य आशथिक कष्ठ--सभी का प्रान्त के छोगों पर असर पड़ा और हर समय 
मंत्रिमंडल की लाभग्रद योजनाओं में इनसे बाधा पड़ी। पाकिस्तान से निकाले हुए छोभों को 
पूर्ण और उचित रूप से बसान। एक और बड़ी समस्या थी जिसके जल्दी ही हल करने 
की आवश्यकता थी। सान्प्रदायथिकता का भी अभी पुर्ण रूप से अन्त नहीं हुआ था और जब 
कभी भी उसे कोई अवसर मिलता था तो वह रूचर से लचर बहाने पर भी जागृत हो जाती थी 
जिससे पू लिस को अपनी चौकसी का कार्य करने ओर अपने सभी साधनों का प्रयोग करने को 
बाध्य होना पड़ता था ताकि कोई आम उपद्रव न होने पाये। सुद्रा स्फीति और ऊंचे मूल्यों 
के कारण सजद्र वर्ग में भी बंचेनी थी और यद्यपि प्रान्त में वास्तव में कोई बड़ा उपद्रव 
नहीं हुआ था फिर भी स्थिति वर्ष भर अच्छी नहीं रही और गम्भीर अशांति और व्यापक 
हुल्लड़बाजी को रोकने के लिये अधिकारियों को सभी प्रकार से चौकन्ना रहने और धर के 
साथ कार्य करने की आवश्यकता हुई । विद्यार्थी समुदाय भी अक्सर संबंधित दलों 
द्वारा गुमराह किये जाने पर कभी-कभी गलत रास्ते पर चला गया और उसने ऐ से कार्य किये जो 
किसी एसी संस्था के लिये प्रतिष्ठा की बात नहीं थी जिसकी अनुशासन पूर्ण देश भक्ति ही भारत 
के भावी नेताओं को पेदा करने की जिम्मेदारी तिभा सकती हे । प्रान्त के कतिपथ भागों- 
विशज्येषकर पूर्वो जिलों में बाढ़ आने के कारण भी लोगों का कष्ठ आमतौर से बढ़ गया। फिर 
भी इन कठिनाइयों के बावजूद सरकार अपने परिसित साधनों से रूाभप्रद योजनाओं को 
आरणभ्भ करने और जनता की हालत सुधारने का कार्य करती रही। 


कांग्रेस अपने पिछले छोक सेवा के कार्यो' के कारण तथा सत्ताधाररी दल होने के नाते प्रान्त 
तथा देश के राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेती रही । समाजवादियों के कांग्रेस से 
पृथक हो जाने से अब कांग्रेस संस्था में और अधिक एकता पेदा हो गयी और थोड़े से जिलों में 
स्थानीय दलबन्दियों के होते हुए भी सभी बातों का विचार करने पर जन-सेवा करने में इस 
संस्था का कार्य अच्छा रहा। संस्था के रूप में कांग्रेसजनों ने सा जनिक कार्यो तथा प्रान्त का 
सामाजिक और आर्थिक ढांचा बनाने में लोकप्रिय सरकार के प्रयत्तों में योग देने भें काफी दिल- 
चस्पी ली। पंचायत राज्य के चुनाव, गल्‍ला [वसूली आन्दोलन, जमींदारी-विनाश-कोष 
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आन्दोलन तथा विभिन्न नियन्त्रणों (कंद्रोलों) के दिन प्रति दिन के परिचालन के संबंध में, 
जोकि उतक सार्वजनिक कार्यो के केवल थोड़े से नमूने हैं, उनकी सामूहिक सहायता से जनता 
का वह आवश्यक समर्थन प्राप्त हुआ जिसके न मिलने से अच्छी से अच्छी योजनायें भी सन्‍्द 
पड़ जातीं। दोनों बड़े-बड़े सम्प्रदायों में मेत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने तथा चोरबाजारी 
और भ्रष्टाचार जेसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने को ओर भी कांग्रेसजनों ने 
व्यक्तिगत रूप से अपने विभिन्न प्रकार के कार्यो में फंसे रहने पर भी ध्यान दिया। 


समाजवादियों ने, जोकि पिछल वर्ष कांग्रेस से अलग हो गये थे, उस संस्था को जिससे 
उन्होंने संबंध-विच्छेद कर लिया था, बदनाम करने में कोई बात उठा नहीं रखी। कांग्रेस, 
उसके नेता गण, उसके प्रशासन तथा उसकी आथिक और राजनीतिक नीतियों के विरुद्ध 
आवेश पूण्ण भाषण देता समाजवादियों का वर्ष भर प्रमुख कार्य रहा। अपना प्रचार बढ़ाने 
के निमित्त उन्होंने मिल मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, जिला बोडों के अध्यापकों, स्युनिसिपल 
बोर्डो' के महतरों, तांगेवालों, रिक्शावालों, कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्म चारियों और 
विद्यार्थियों इत्यादि सभी की ओर उचित ध्यान दिया। कांग्रेस तथा सरकार पर प्रहार करने के 
लिय प्रस्तावित जमींदारी-विनाश उनका सबसे अच्छा लक्ष्य रहा। किसानों की सभाओं में 
लगातार यह कहा गया कि कांग्रेस एक ध्यष्ठ और पंंजीवाद समर्थक संस्था है और जसींदारी-प्रथा 
खत्म करने की इसकी वास्तव में कोई इच्छा नहीं ह. और किसानों को बार बार यह सलाह 
दी गयी कि वे न तो जमींदारी-विनाश कोष में और न तो गल्ला बसूली योजना में सरकार 
को सहयोग दें। मुसलमानों से भी, विशेषकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रतिबन्ध हुठा लिये 
जाने के बाद अक्सर यह अपील की गयी कि वे समाजवादियों में अन्य कारणों के साथ-साथ 
इस कारण भी सम्मिलित हो जाय॑ कि कांग्रेस हरा उनके हितों की पुर्ण रूप से उपेक्षा की जा रही 
है । सार्वजनिक सभायें, प्रदर्शन, जुलूस तथा उत्तेजनात्मक भाषण उनके सुख्य साधन थे, 
जिन्हें साधारणतया समाजवादी कार्य कर्त्ताओं ने जनता में अपनी पार्टी का प्रचार करते के लिपे 
अपनाया। इनमें से उनका पहिले इटावा में और बाद में देवरिया में किया गया सत्याग्रह 
और लखनऊ के लिये प्रान्त व्यापी किसान मार्च प्रान्‍्त भर में उनकी उहलेखनीय कार्यबाहियां 
थीं। पहला सत्याग्रह, जो सरकार के गलला वसूली आन्दोलन के विरोध में आरम्भ किया 
गया था, बाद में पार्टी के उत्त कार्यकर्त्ताओं की रिहाई की सांग में बदल गया जो आन्दोलन के 
दौरान में गिरफ्तार किये गये थे। दूसरा सत्याग्रह, जो कुछ मांगों के संबंध में सुविधाएं प्राप्त 
करने के उहदेदय से चलाया गया था, वर्ष के अन्त तक विभिन्न उतार-चढ़ाव की स्थितियों से 
गजरता हुआ किसी प्रकार चलता रहा, जब कि अन्तिम ओर तीतों आन्दोलनों में सबसे आकर्षक 
आंदोलन जिलों में कोई विशेष प्रतिक्रिया पद किये बिना ही लखनऊ में विधान-भवन के सामने 
शानदार प्रदर्शन करने के पद्चात्‌ समाप्त हो गधा। 


भारतीय ऋंतिकारों समाजवादी दल (रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आफ इंडिया) ने, 
जिसने गत वर्ष अपना केरद्वीय कार्यालय रलूखनऊ से हुठा कर इलाहाबाद में क्र दिया अपनी 
स्थिति को ऐसे समय कुछ दृढ़ बनाया जब कि यहां की आर्थिक दशा वर्ष भर तक काफी खराब 
'थी। पूर्वी जिले पहिले के समान इस दल (पार्टी) के सुख्य कार्य क्षेत्र बने रहे और विशेषतया 
वहीं पर इसने सरकार के विरुद्ध अपना प्रचार-कार्य करता बराबर जारी रक्खा। मसेहतरों, 
सजदूरों, शक्कर के कारखानों में काम करने वालों और इन सब से भी अधिक उसने किसानों 
की ओर विश्येष रूप से अपना सारा ध्यान रूगाया और मुख्यतया इच्हीं में भारतीय ऋतिकारी 
समाजवादी दल के सदस्यों ने खुले ओर छिपे तौर से, दोनों तरीकों से, अपनी विध्वंसकारी 
कारबाइयां कीं। समाजवादियों और सामध्यवादियों (कम्यूनिस्टों ) के समान, उन्होंने भी सरकार 
की गल्‍ला वसूली, जमींदारी-विनाश और जमींदारी-विनाश कोष योजनाओं का प्रबल विरोध 
किया और यहां तक कि उन्होंने जिले के अफसरों की निन्‍दा करने और सरकार के विरुद्ध खुले 
तोर से हिसात्मक प्रचार करते में उनको भी मात कर दिया। आलोच्य वर्ष में भारतीय ऋांतिकारी 
समाजवादी दल के लोगों की बहुत सो गिरफ्तारियां इसलिये की गई' कि या तो उन्होंने हिसात्मक 
कार्य के लिये उत्तेजित किया था बिना लाइसेंस के हथियार उनके पास थे या क्रिसिनल प्रोसीजर 
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कोड की धारा १४४ के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों का उन्होंने उल्लंघव किया। यह दल 
रुपये पेसे के लिये बराबर बहुत चिन्तित रहा जिसके लिये उसने सदस्य बनाने का बार-बार 
प्रथत्त किया और यहां तक कि दबाव डाल कर भी चंदा बसुल करने की कोशिश की। 


सरकार के विरुद्ध घृणा! तथा असंतोष फंलाने के आन्दोलन में साम्यवावियों (कम्युनिस्टों) 
ने कुछ उठान रकक्‍्खा और इस उद्देश्य के लिये उन्होंने सभी प्रचलित साधनों, सभाओं 
(मीटिंग ), प्रदर्शन, जुलूस, प्चे, पोस्टर, ताठकीय प्रदर्शन, जेलों में भूख हड़ताल आदि को 
अपनाया। वर्ष भर किसानों, सज्दूरों, महतरों, औद्योगिक मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, 
पोस्टल कर्मचारियों, विद्यार्थियों और पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों में अशांति 
फेलाना उनका प्रिय कार्य था। हिसात्मक तथा तोड़-फोड़ के कार्य के लिये उत्तेजित करना दल 
के कार्य-क्रम का म्‌र्व अंग था और वे सरकार, सरकारी नौकरों और जमींदारों के विरुद्ध 
हिसा का प्रचार करते थे और साम्यवादी कार्यकर्ता प्रायः इसी के अनुसार चलते थे। पंचायत के 
लिर्वाचनों से उतको उच्च वर्ग के हिन्दुओं के विरुद्ध दलित बर्गो' को उत्तेजित करने का अवसर 
मिल गया और जहाँ एक ओर उनका समर्थन प्राप्त करने के लिये बहुसंख्यक जाति क लोगों में 
साम्प्रदायिक घृणा का प्रचार किया गधा वहां दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबंध 
उठा लेने के संबंध में सरकार की इस कार्यवाही की आलोचना करके मुसलमानों को साध्य-- 
वादी दल (कम्युनिस्ट पार्टी ) में लाने के लिये फूसलाथ गया। किसान सोर्चे पर उनका 
मुख्य काम सरकारी गलला वसूली, जमींदारी-विनाश तथा जमींदारी-विनाश कोष योजनाओं के 
विरुद्ध तेजी के साथ प्रचार करना था और मजदूर मोर्चे पर मिल मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों 
और पोस्टर कर्मचारियों इत्यादि हारा हड़ताल कराना था। फिर भी अखिल भारतीय 
रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, जिसके लिये वे बहुत डोंग हांकते थे, बुरी तरह असफल रही , 
जब कि दल से इशारा मिलते ही अशान्ति और * व्यवस्था फेलाने के लिये मजदूरों हारा लड़ाक्‌ 
समितियों के बनाने के उनके प्रयत्नों का भी यही परिणाम हुआ। शुरू साल में दल के सदस्यों 
की आम गिरफ्तारी के कारण बहुत से छोग छिप गये, लेकिन वे लोग, जो गिरफ्तार कर लिये 
गये थे, जेल के अहातों के भी भीतर भूख हड़ताल करने या उपद्रव तथा अव्यवस्था फेलाने 
में पूरी तौर से लगे रहे। उनकी गिरफ्तारी के समथ इस दल का बहुत सा विध्वंसकारी 
साहित्य भी जब्त किया गया। इस दल ने जा तहां दमन-विरोथी सप्ताह, 
राजने तिक बन्दी सप्ताह, झूठी आजादी सप्ताह, मई दिवस, नजरबन्दी दिवस, रूसी ऋति दिवस 
तथा हुँदराबाद दिवस मनाथा, किन्तु इससे न तो जनता में कोई उत्तेजना पेदा हुई और न 
सरकार को ही कोई परेशानी हुई । बच्चों में साम्यवाद की भावना पेदा करने के उद्देश्य से 
इस दरू ने छोटे बच्चों के लिये एक स्कूल खोला था, किन्तु इन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। 
पहिले की तरह दल के प्रयोजनों के लिये चंदे की वसूली के संबंध में इस दल को वर्ष भर 
बड़ी परेशानी रही। 


हिन्दू महासभा ने, जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद पिछले वर्ष राजनतिक क्षेत्र से 
अस्थायी रूप से हट गयी थी, १९४५९ ई० में उत्साह के साथ अपन! कार्य फिर से प्रारम्भ कर 
दिया। उसके सारे प्रचार का उद्देश्य संक्षेप सें यह था कि कांग्रेस को मुस्लिम समर्थक 
बताक : उसे बदनास करके आगामी आम चुनाव में उसे जनता के समर्थन के 
लिये अनुपयुक्त कह कर कांग्रेस को विरुद्ध हिन्दू जनमत संगठित किया जाय । 
महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में घनिष्ठ सहयोग इस तक द्वारा ग्राप्त करते का 
प्रथत्त किया गया कि दोनों के उह दय ससान हें, अर्थात्‌ हिन्दू संस्कृति को रक्षा करना । 
हिन्दू महासभा के नेता तथा कार्यकर्ता सार्वजनिक मंचों से जो व्याख्यान देते थे उनमें 
हिन्दू कोड बिल की तीन आलोचना करते थे और सरकार के विरुद्ध यह आरोप छगाते थे 
कि वह मुसलमानों के साथ संतृष्ठीकरण की नीति बरत रही है जबकि वे समय-समय 
पर उन्हें संभाव्य पंचमांगी कहने में भी संकोच नहीं करते थे। सभा के संगठनों द्वारा 
निकाले गये पर्चो और युस्तिकाओं के जरिये जनता में इस प्रकार की आलोचना की गयी 
ओर खाद्य तथा कपड़े की समस्या पर भी सरकार की आलोचना जनता में की गयी। महात्मा 


( ४ ) 


गांधी हत्याकांड के मुकदमे में श्री बी० डी० सावरकर के बरी किये जाने पर बहुत से जिलों में 
हिन्दू महासभा ने सावरकर दिवस सनाया और ऐसे अवसर पर की' गयी सभाओं में जनता को 
धोखा देने के लिये कांग्रेस वालों की तीए। आलोचना की गयी और कांग्रेस सरकार को भारत 
के विभाजन तथा उससे पैदा होने वाले समस्त परिणामों के लिये और साथ ही ऐसे दूसरे कार्यो 
के लिये जिन्हें करने या न करने का आरोप लरूगाया गया था, बदनाम किया गया। 


यद्यपि, महात्मा गांधी की ह॒त्या के पद्चात्‌ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर पिछले वर्ष प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया था और वह इस प्रकार लगभग जुलाई, १९४९ ई० के मध्य तक लागू रहा, 
फिर भी इस संगठन ने अपनी अर्न्तानहित शक्ति नहीं खोई। सरकारी प्रतिबन्ध के फहूस्वकू प॑ 
संघ हारा चलाया गया सत्याग्रह १९४८ ई० के अन्त तक लगभग समाप्त हो गया, छेकित अपने 
दूसरे कार्यो से जोकि कभी-कभी शानदार होते थे, दे सरकार तथा आम जनता दोनों का ही 
ध्ययन अपनों अ'र आकर्यत करते थे। संघ के नज़रबन्दों और बन्दियों द/रा कुछ पूरी न 
की गयी मांगों या अन्य मांग। के विहद्ध प्रतिबाद-स्वरूप भूख हड़ताल करना और जेल के करमें- 
चारियों के साथ बहुधा उपद्रव तथा झगड़ा कर बठना कुछ ऐसे तरीक़े थे जिनके जरिये वे जेल 
की दीवारों के भीतर से जनता का ध्याव अपनी ओर आक्ृष्ट कर रहे थे और बाहर पर्चे 
बांटना, रेलवे स्टेशनों पर जेल से छूटे हुए संधियों का स्वागत करना, जुलूस निकालना, नारे 
लगाना, सभायें करना और छिठपुट जहां तहां पुलिस से संघर्ष करना, ऐसी बातें थीं जिनके 
द्वारा जनता का ध्यान उनकी ओर भी प्रकार आकर्षित रहता था। बाद में, 
जब कि इस संगठन पर प्रतिबन्ध रूगा हुआ था, संघ के कार्यकर्ताओं ने देहातों में 
साक्षरता फैलाने के उहदेदय से और अखिल भारतीय विद्यर्श्ध परिषद्‌ की दशाखायें खोल कर 
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करने के संबंध में जोरदार आन्दोलन किया। दुूपरा प्रचार 
का तरीका जिसे संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रतिबन्ध की अवधि में अपनाया, व३ था गांधी क्लब, 
नेहुरू क्लब, गांधों व्यायाम-शाला जेसे दिखावटी नामों से रैलियां करना । जुलाई के मध्य में 
भारत सश्कार द्वारा इस संस्था पर रमगे हुए प्रतिबन्ध के हुदा लिये जाने और इसके 
फलस्वरूप उसके नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों के रिहा कर दिये जाने से संघ के सदस्यों 
में बड़ी खुशी मनाई गई और अब तक उसके छिपे रूप से किये जाने वाले 
कार्य बड़े उत्स,ह और जोश के साथ खूले आम किये जाने छगे । रोक हटाने के 
लिए आमतौर पर इचत्त संस।। के कार्यकर्ताओं जे सरकार के प्रति कृतज्ञता की भावना 
प्रकट की गयी और इसके साथ ही नेतागण कार्यकर्ताओं को यह राय देने लगे कि 
वे सरकार के साथ मिल कर काम करें और उसको इस बात का सौका नदें कि वह 
फिर संघ के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। सामूहिक खेल-कद, परेड, शारीरिक व्यायाम, सभायें, 
झंडा अभिवादन और सदस्य बनाने के आन्दोलन एक बार फिर जनता में शुरू हो गये, यद्यपि 
इसके नेताओं ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं 
है और उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इसका एकमात्र उद्देश्य हिन्दू संस्कृति तथा 
संभ्यता की उन्नति करना है। संघ पर से प्रतिबंध उठा लेने से कुछ जिलों में समाजवादियों 
और सास्यवादियों ने स्वयं अपने निजी कारणों से आपत्ति की और स्वभावतः इंतसे मुसलमानों 
को भी उसे रूमय कुछ परेशानी हुई। 


मुस्लिम लोग अब करीब-करीब समाप्त हो चुकी थी, इस कारण जमायतुलउलभा 
ने सदस्यों की संह्या बढ़ाने के संबंध सें जोरदार आन्दोलन करके ओर म्‌ सलमानों के ध्येयों 
का सत्र्थत करके मुस्लिम लीग के इस प्रकार रिक्त हुए स्थान की यूंति के लिए कठिन 
प्रयास किया ।  लेकित समस्याओं को हल करने और मुसलमानों से अपील करने का 
उसका ढंग वस्तुतः धामिक थ।, जेसा कि पुरानी स्‌स्लिम छीग का थ। और इससे कभी-कभी 
उसके कार्यों में साम्प्रदायिकता की भावना झलकती थी । इसके अतिरिक्त देश के विभाजन के 
बाद सामान्य स्थिति स्थापित हो जाने पर गेर-जमयत मुसलमानों की कारंबाइयां भी बढ़ने 
लगीं और जिलों सें गुप्तरूप से बहुत-सी संभायें भी की गयीं जितसें भारत विरोधी भावनाएं 


[ हू.) 


जोरदार शबदों में प्रकट की गयीं और मुसलमानों से कहा गया कि वे एकता बनाये रक्‍खें और 
खदा की इबादत करते रहें। इसी प्रकार की अन्य राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां ये थीं-- 
छठनी किये गये का रखानों के श्रमिकों को पाकिस्तान चले जात के लिए उकसाना; अनधि- 
कृत रूप से हथियार जमा करना तथा इवेकई प्रापर्टी आर्डिनन्स के विरुद्ध छोगों को भड़काना । 
सद्रास में स्थित मुस्लिम लीग के हेडक्वार्ट्स से इस संबंध में निर्देश सिलने प्र, वर्ष के दौरात 
में, कुछ जिलों में छिपे तौर से इस बात के प्रयत्व भी किये गये कि पुरानी मुस्लिम लोग को पुन- 
जीवित किया जाय जब कि बहुत से अच्य जिलों में, या तो पाकिस्तान फंड के लिए गुप्त रूप से 
चन्दे जमा किये गये, या पुराने मुस्लिम लीगी सदस्यों ने पाकिस्तान के पक्ष सें पुनः भघण देवा 
प्रारम्भ कर दिया। कुछ जिलों से कुछ मुब्॒लमान पाकिस्तान में स्थित संस्थाओं के लिए चनदा 
देते हुए भी पाए गये। कुछ जिलों मे, कुछ ऐसी राष्ट्र-विरोधी संस्थायें, जेसे सीरत कमेटी, 
जमायतुल-तुल्बाय या जनायतुल-इस्लास भी पाई गई' जिनका वास्तविक ध्येय और उद्दध्य 
भारतीय डोमिनियन के लिए लाभप्रद न था। 


३--साम्प्रदाबिक रसिर्थात 

सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान में साम्प्रदायिक स्थिति संतोषजनक रही और 
प्रान्त के किसी भी जिले में कोई बड़ा साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ । यह स्थिति, जो स्वतंत्रता 
प्राप्त होने के पूर्व की स्थिति के इतनी विपरीत थी, आंशिक रूप से, इस कारण थी कि दो 
बड़े सम्प्रदायों के अवेक्षाकुत अधिक उत्तरदायी व्यक्तियों में पुत्रः संदृविचार आ गया, 
और आंशिक रुप से , इस कारण से थी कि जिला अधिकारियों ने साम्प्रदायिक दंगा-फसाद 
कराने वालों पर निरन्तर दृष्टि रखी जिससे कि उसकी समाज-विरोधी कार्यवाहियों को 
समय रहते विफल कर दिया जा सके । फिर भी पुरानी हेष भावनाओं तथा कुछ ही समय 
पुर्व के साम्प्रदायिक विष को, देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के केवल दी वर्ष के भीतर ही पूर्ण- 
रूप से न दूर किया जा सकता था और इन्हीं बातों के कारण कुछ जिलों में कुछ साम्प्रदायिक 
झगड़े या छोदी-मोदी घटनायें हुई । बहुधा, ऐसी अविवेकपूर्ण घटनाओं का तात्कालिक कारण 
यह था कि अनधिकृत रूप से गायों या भेसों का वध किया गया था या उनका गोश्त साधारण 
जनता में खुले आम बेचा गया था। साधारणतया पुराने लीगी मनोवृत्ति के लोग इत अविवेक- 
पुर्ण घटनाओं के पीछे थे, जिनके कारण स्वभावतः कुछ जिलों में कुछ निर्दोष व्यक्तियों की 
जानें गयीं तथा सम्पत्ति को हानि पहुंची । इसक्ते अतिरिक्त तीन या चार जिलों में, उच्होंले 
“मसजिद के सामने बाजा बजने “ का पुराता झगड़ा फिर से उठा कर साम्प्रदायिक कठुता 
उत्पन्न कर देने की चेष्टा की और एक जिले में उन्होंने मुसलमानों को इस आधार पर अपने 
ताज़िए कबेला ले जाने से इन्कार करने के लिए उकताया कि उन्होंने आस पास कहीं मंदिर 
के घंटों और घड़ियालों की आवाज़ सुनी थी और उन्हें इ समें कुछ समय तक सफलता भी मिली । 
किन्तु ऐसी सब खराब स्थितियों पर शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी 
व्यक्तियों ने झीच्र ही काब पा लिया और यह प्रसच्चनता की बात हे कि ऐसे सभी झगड़े के 
स्थानों पर तथा ऐसे सभी*झगगड़े खड़े करने वाले व्यक्तियों की ओर पुलिस ने जो तुरन्त हु व्यक्ति- 
गत ध्यान दिया उसके का रण इनमें से कोई भी झगयड़ा बृहत रूप त धारण कर सका । फेजाबाद 
जिले सें, अयोध्या का बाबरी सस्जिद संबंधी झगड़ा, जिसमें हिन्दुओं ने दावा किया था कि वह 
मस्जिद शुरू में एक संदिर था और जो बाद में स्थानीय महत्व से अधिक महत्व प्राप्त किये 
लेता य!, दोनों पक्षों के बीच कोई मंत्री पूर्ण समझौता व होने पर , क्रिसिनल प्रोसीजर कोड 

की धारा १४५ के अधीन कुर्की संबंधी कार्यवाहियां कर के , शान्त कर दिया गया ।॥ 


होली, बकरीद, दशहरः तथा मुहरंस के त्योहार, जब कि उपद्व होने को आशंका थी, 
द.एस्ति पूर्वक बीत गये । किस्तु कुछ स्थानों में या तो सदेव की भांति तनातनी रही या बहुत ही 
छोटी घटनायें हुईं। इसी प्रकार बारावफात का त्थौहार भी, जिसमें सदेव की भांति थोड़े 
समय के लिए शिया और सुत्नी सम्प्रदायों के मुसलमानों के बीच अच्तर-जाति संबंधी मतभेद 
अढ़ गये थे, बिना किसी गंभीर स्थिति पैदा हुए बीत गया। 


( ४ ) 


आलोच्प वर्ष में खाकरुदारों की विशेष कार्यवाही नहीं हुई, यद्यपि प्रान्त के एक भृतपुर्व झाक- 
सार नेता ने बिना कोई विशेब सझलता प्राप्त किये, कोई इस्लाह-उलमिल्लत का नया प्रार्दी 
नाम देकर, उसे (खाक सार दल को ), पहिले से कम सेनिक रूप में , पुनजीबित करने का प्रदत्त 
किया था 


४--समाचार-पत्र और हज्नमत 

नये वर्ष के आते ही कश्मीर में नाटकीय दंग से एक बारगी जो यद्ध-बन्दी की घोषणा हुई 
उसका प्रभाव यह हुआ कि राज्य के ऊपर जो कुछ बादल छाये हुए थे, वे हद गये। जोशीर्ल 
आंवनायें ठंडी पड़ गयीं और गम्भीरता का वातावरण फिर स्थापित हो यया । परच्तु 
सन्‌ १९४७ तथा १९४८ई० की घदताओं ने जो भय १९४९ ई० को बसीयत के झूप में 
दिय थे वे शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखलाने लगे । शांपप्र ही समझौते होने के संबंध में, जो 
आश्ञायें की जाती थीं , वे धीरे-धीरे विलोन होती गयीं और वष के प्रथम कुछ संप्ताहों को 
छोड़कर , कश्मीर के संबंध में जो भी चर्चा होती थी उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि 
पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्रों के इरादों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। ज्यों-ज्यों समय 
व्यतीत होता गया, पाकिस्तान द्वारा यद्ध-बन्दी सीमा के उल्लंघन करने की घटनाओं और 
एसे कांडों पर, जसे, “विख्यात डेल्व्याय का मामला ध्याव आकर्षित हुआ । सन्‍देह का 
स्थान घुणा से भरे रोब ने ले लिया और इसी दृष्टिकोण से भारत ओर पाकिस्तान के 
लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्रीय कमीशन की रिपोर्ट की बड़ी कड़ी आलोचना की गयी । प्रेसीडेन्ट 
ट्रसनन तथा प्रधांव मंत्री एटली द्वारा की गधी अपील के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया गया 
और, अन्त में, इस बात में किसी को भी कोई सन्देह तन था कि सकनाठन प्रस्तावों को अस्वी- 
कृत करके बद्धिमानी का कार्य किया गया था । 


आरम्भ से ही हिन्दी के समाचार-पत्र हर एक बात को सन्‍्देह की दृष्टि से देख रहे थे । 
साधारणतया सभी को इस बात का भय था कि पाकिस्तान कश्सीर की जनता की धामिक 
भावनाओं को उक्ृशाएगा और इंस बात का भी भय प्रकट किया गया था कि कहीं ऐ वा न हो 
क युद्ध-बन्दी की सीमा ही स्थायी रूप से विभाजन की सीमा तन बच जाय । कई बार यहु 
बात बड़े जो रदार शब्दों में कही गई कि कश्मीर का प्रइन एक सास्प्रदायिक प्रइन न था, बल्कि 
बहु एक मोलिक आदशंवादी आधार पर आधारित था । इस बात की संभावत्रा के 
संकेत भी किये गये थे कि यदि कसीर के जनमत में भारत की हार हुई तो भारत में सास्प्र- 
दायिक दंगे होंगे । 


यू० एन० सी० आई० पी० के संधि प्रस्तावों का घोर विरोध किया गया । साधारणतया 
यह विचार प्रकट किया गया कि कह्मीर के संबंध सें भारत के! काई भा हुल उस 
समय तक स्वीकार न होगा जब तक उस हल में तथाकथित आजाद कश्मीर की फोज़ों के 
निशस्त्रीकरण की व्यवस्था न कर दी जाय। इस बात पर जोर दिया गया कि इसके 
पूर्व कि कोई जनमत लिया जाय उन शरणाथियों की वापसी तथा पुनर्वास का प्रबंध 
किया जाय जो कबायलियों हारा रियासत पर आक्रमण किये जाने.के फलस्वरूप कव्यीर 
से बाहर निकल गये थे । एक यह सुझाव रखा गया कि यदि पाकिस्तान के रुख के कारण 
जनमत का लिया जाना असम्भव हो जाय तो कश्मीर की जनता की राय साल म करने के लिये 
कोई अन्य उपाय किया जाना चाहिये । ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया, यू० एन० सी० 
आई० पी० की आलोचना ओर तेज़ होती गई। इस बात की शिकायत की गई कि 
कस्तीशन भारत की “उदारता” का अनुचित लाभ उठा रही हैं । भारत ओर पाकिस्तान 

प्रति प्रेप्तीडेन्ट 5. सन और प्रधान मन्त्री एटली की संबक्‍त अपील में जो पंच-निर्णय का 
प्रत्ताव था, उस पर बड़ी आपत्ति की गई तथा सभी का यह मत था कि अपनी मल बातों 
से पीछे हुठे बगेर भारत, पंच-निर्णय करने के लिये राजी नहीं हो सकता । वर्ष के अच्त सें, 
जनरल सकनाठन के प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये । भारत सरकार ने जो रुख अपनाया 
उसको सभी ने एक मत होकर उचित ठहराया और इसमें कोई सन्देह न रह गया कि वात्रु की 


६ 6 


सेनाओं को भारतीय तथा कश्मौर रियासत की सेनाओं के बराबर का दर्जा देने का अर्थ य 
होगा कि हिसा को प्रोत्साहन सिलजायगा । इस सम्बन्ध में कि भारत के लिये कौन सं 
रास्ता अख्तियार करना सम्भव था जो सुझाव दिये गये, उनमे सुरक्षा परिषद्‌ (860प्राप।: 
(००77०) से अपनी शिकायत का वापस ले लेना और, यदि पाकिस्तान तथाकथि/ 
आज़ाद क्षेत्र छोड़ने से इंकार करे, तो पाकिस्तान के विरुद्ध बल प्रयोग करना सम्मिलि। 
था । 


कश्मोर के बाद जिस दूसरे प्रदन पर भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत अधिक संघ 
था, वह निष्कान्त सम्पत्ति का प्रइन था । इस बात की विशेष रूप से आलोचना की गईं 
कि लूगातार पाकिस्तान इस बात पर राजी होने से इन्कार कर रहा था कि निष्क्रान्त सम्पत्ति 
का विनिमय तथा विक्रय सरकारों द्वारा हो किया जाय । तत्पब्चात्‌, इबेकुई प्राप्दीं 
आडिनेन्स, जिसे भारत सरकार ने जारी किया था, के संबंध में यह कहा गया कि यह कारंबाई 
टोक ही थी । यह बात महसूस की गई कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये 
थे, उन्हें इस देश के मित्र के रूप से नहीं समझा जा सकता । इसी विषय पर पाकिस्तान 
सरकार द्वारा जारी किये गये आ्डिनेन्स की, जिसमें निष्क्रमणार्थियों हरा निष्क्! न्त सम्पत्ति 
के विक्रय तथा विनिमय किये जाने का निषेध किया गया था, सभी ने निन्‍दा की और एक यह 
चुझाव रखा गया कि भारत में सभी भूतपूर्व मुस्लिस लीग के सदस्यों की सम्पत्तियां निष्क्रास्त 
सम्पत्ति घोषित कर दी जायं। पाकिस्तान में निष्काग्त रूम्पत्ति के प्रइन को नहर के पानी 
के झगड़े के साथ मिला देन की प्रशत्ति के कारण तथा करांची में भारतीय सूती कपड़े का जो 
संगठित बायकाट किया गया उसके कारण स्वाभ/विक रोष फैल गया और इसके फलस्वरूप, 
यह बात धोरे-धीरे कही जाने छूग्री कि निष्क्रान्त सम्पत्ति के संबंध में कराची ने जिस 
रुख को अपनाया है उसके बराबर विरोध में यदि नहर के पानी का प्रयोग किया जाय, तो 
इसमें कोई ग्रछृत बात न होगी। 


पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार ही रहा था, उसकी बहुधा, आलोचना 
की गई। जिस समय पाकिस्तान सरकार ने भारतीय हाई कमिश्नर को करांची में 
महात्मा गांधी की मूर्ति पर मालाएं चढ़ाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया तीब़ रोष प्रकट 
किया गया। कराची में जो विश्व मुस्लिम काफ स की गई उसे भारत-पाकिस्तान के बीच 
के संबंधों के खराब हो जाने केएक संभव कारण के रूप में देखा गया । १५ अगस्त को करांची 
में जो राष्ट्रीय-झंडा सम्बन्धी घटना हुई उसकी कड़े शब्दों में निन्‍्दा की गई । यह बात महसूस 
को गई कि यह घटना इस बात की प्रतीक थी कि पाकिस्तान में जनता की धींगाधीगी का' 
अत या। कुछ समाचार-पत्रों ने दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में भन्‍दी होने पर: 
चिन्ता प्रकट की । वर्ष के अन्तिम दिनों में, भारत ने पाकिस्तान को जो कोयला भे जना बंद 
कर | दया, उसे साधारणतया सभी ने उचित ठहराया । 


कबीली क्षेत्रों के संबंध में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सगड़ा था उससें 
काफी दिलचस्पी ली गई। इस मत का कि पठानिस्तान स्थापित करने कौ मांग में भारत 
का कोई भी हाथ था,“बड़े जोरदार शब्दों में खंडन किया गया। उन दीका-टिप्पणियों में 
जो खान अब्दुल गपफ़ार स्तन को पाकिस्तान में बराबर नज़रबंद रखने के संबंध में की गई 
क्रोध भरा हुआ था। 

घरेलू मामलों की चर्चा करते हुये दर्ष के अंतिम दिनों में भारत संविधान के स्वीकृत 
किये जाने का एक बड़ी सहत्वपूर्ण घटना के रूप में स्वागत किया गया। जब भारतीय 
रियासतों के एकीकरण का कय॑ पूरा हो गया तो सरदार पटेल की सभी ने बड़ी प्रशंसा की । 
यह कहा गया कि शांतिमय ढंग से शासकों के हाथ से उनके अधिकारों को उनकी प्रजा के हाथों 
से हस्तांतरित करके, सरदार पटेल ने वह कार्य कर दिखाया जिसे इसके पं इस देश के संपूर्ण 
इतिहास में किसी ने भी नहीं किया था । सरदार पटेल को बिस्स्ार्क से भी अधिक महान 
बताया गया। भोपाल की जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुये, सभी ने इस 
बात की सांग की कि भोपाल को भारत में मिला लिया जाय और हेदराबाद में सिलिटरी गवर्नर 
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को इ त घोष गा का साधा रण तया सभीने स्वागत किया कि उस रियासत का क्‍या भावी स्वरूप 
होगा, इसका निर्णय एक निर्वाचित संविधान सभा ही करेगी। यह सुझाव पेश किया गया कि 
इस रियासत की अभिन्नता ज्यों की त्यों बनाये रखना चाहिये, क्योंकि इस बात का भय था कि 
उसके कई भागों में विभाजित किये जाने से समस्त दक्षिण भारत में गड़बड़ी फेल सकती । 


कुछ समाचार-पत्रों ने हिन्दू कोड बिल को एक प्रगतिशील क़ानून बताया, किस्तु कुछ प्रभाव- 
शाली समाचार-पत्रों ने हिन्दू क्रानन के संग्रहण किये जाने पर इस कारण आपत्ति की कि ऐसा! 
करना राष्ट्रीय परम्पराओं के विपरीत होगा और यह कि किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य 
(8००प्रीं७" 86969) सें, क़ानून को धर्म के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । 


भाषादवार प्रान्तों के निर्माण के प्रदन पर एक मत नहीं था । कुछ समाचार-पत्रों 
ने इस बात पर जोर दिया कि भाषाधार प्रान्‍तों का निर्माण आशथिक दृष्टि 
से एक असंभव बात होगी, जब कि अन्य समाचार-पत्रों का यह मत था कि ऐसे 
लोगों की बहुत दिनों से चली आने वाली आंकाक्षाओं को ठ करा देता गलत होगा जो 
भाषावार प्रान्‍्तों के निर्माण के पहिले से समर्थक थे। यह मत प्रकट किया गया कि 
कम से कम वर्तमान पीढ़ी के जीवनकाल तक प्रान्तों की बतंमान सीमाओं में कोई 
परिवर्तन नहीं करना चाहिये। 


किसी अन्य वियय पर जनसत इतने अधिक जोरदार शब्दों में नहीं व्यक्त किया गया 
जितना कि आर्थिक स्थिति पर किया गया था। मार्च के महीने में केन्द्रीय बजट की, जिसमें 
यह प्रस्ताव किया गया था कि पोस्टकाडों और लिफाफों के मूल्य सें वृद्धि की जाय, बड़ी 
कड़ी आलोचना की गई । इसके कई महीनों के बाद, नवम्बर के महीने में, केन्द्रीय सरकार 
के पूंजी बजट में जो ८० करोड़ रुपये की कठोती करने का प्रस्ताव किया गया तथा जो अनिवार्य 
बचत की योजनाएं प्रारम्भ को गई उनकी सराहुना की गई । कभी कभी इस बात की 
चेतावनियां भी दी जाती थीं कि कहीं देश की आथिक अज्यान्ति के कारण, विश्येष रूप से मध्यवर्ग 
के छोगों की बुरो दशा के कारण, विनाशकारी कार्य वाहियों को प्रोत्साहन न सिल जाय । 
बार-बार सरकारी व्यय में कमी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया । 


विदेशी पूंजी को इस देश में रूगाने के लिये आमंत्रित करने के प्रदन पर परस्पर विरोधी 
सत प्रकट किय गये । इस विचार के साथ-साथ कि विदेश्षी पूंजी को आमंत्रित करना स्वतंत्र 
भारत के लिये उपयोगी सिद्ध होगा, यह आशंका भी प्रकट की गई कि सरकार तथा विदेशी 
पूंजी के साथ समझौता हो जाने से इस देश की आर्थिक, राजनैतिक तथा श्रम-संबंधी 
नीति दृषित हो सकती है । 


भारत सरकार के इस निदचय से कि रुपये का अवमल्यन किया जाय प्रायः सभी समाचार- 
पत्रों को बड़ा अचम्भा हुआ । इस बात पर सन्‍्देह प्रकट किया गया कि सरकार में इतनी सामथथ्य 
है कि वह अवम्‌ल्यन के फलस्वरूप मूल्यों में होने वाली बुद्धि की रोकथाम कर सकेगी और यह 
विचार जोर पकड़ गया कि जो संयुक्त राज्य सरकार (ए790०१ ऋण 860४ (0०ए०७:४77७४/) 
ने कामनबेल्थ देशों से परामर्श किये बिना जिसमें भारत भी सस्सिलित था, पोंड का अवमूल्यन 
किया था, उससे उसने कामनवेल्थ देशों के साथ विश्वासघात किया। यह भी मत प्रकट 
किया गया कि भारत के हित में यह अधिक अच्छा होगा यदि वह बजाय स्टर्लिंग 
द्वारा व्यवहार करने के डालर से सीधे व्यवहार करे। पाकिस्तान का यह निश्चय 
कि वह अपने रुपये का अवमल्यन नहीं करेगा, साधारणतया ठीक नहीं समझा गया। 


देश के औद्योगिक विकास के संबंध में, इस बात की महत्ता पर बार २ जोर दिया 
गया कि 'जीपतियों के अधिक मुनाफा कमाने के छोभ तथा श्रमिकों की अधिक मजदूरी दिये 
जाने की सांग के बीच एक सामाजिक सामंजस्य युक्त सम्मिश्रण (500ांकों ॥७777०- 
77005 5ए77762988) स्थापित किया जाय। इस बात की सभी ने मांग की कि 
उद्योगपतियों को उद्योगों में अधिक्ाधिक पूंजी लगाकर सरकार के इस निशरचय को 
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भावना के साथ सहयोग करना चाहिएकि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण दस वर्ष की अवधि 
के लिये और स्थगित कर दिया जाय । कुछ समाचार-पत्रों ने श्रसि कों की इस मनोवत्ति 
की आलोचना की कि वे बहुत ही छोदी-छोदी बातों पर हड़ताल कर देते हे । 


वर्ष भर खाद्य स्थतिसे चिता होती रही । अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन की आलोचना 
द्वारा यह मांग की गई कि इस आंदीलन से संबंधित कार्यवाहियों की जांच करने के लिये 
एक कमीशन नियुक्त किया जाय । एक सुझाव यह दिया गया कि खाद्यान्नों के आयात करने 
में जो भारी रकम व्यय की जाने वाली हो, उसका एक भाग नहरों की खुदाई, कुओं के निर्माण 
तथा बीजों के उन्नत करने के काम में लगाया जाय । यह अनुभव किया गया कि गल्‍ला वसूली 
की योजनाएं उसी समय सफल हो सकती हें जबकि सरकार किसानों को वह चीज़ें सप्लाई 
करे जिनसे वे अपनी सदेव बढ़ने वाली आवश्यकताओं की प्रत्ति कर सकें । खाद्य मिनिस्ट्री 
के इस निवुचय का कि सन्‌ १९५१ ई० के पदरचात्‌ खाद्यान्न बाहर से नही मंगाएं जायंगे, साधा- 
रणतया सभी ने स्वागत किया । स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो वर्ष भर की कार्य वाहियों 
का सिहावक्लोकन किया गया उससे इस बात का पता चला कि प्रायः सभी इस बात पर पूर्ण 
रूप से एक मत थे कि गंभीर खाद्य स्थिति ही जनता की आम ह॒तोत्साह के लिये उत्तरदायी थी। 


देश में जो विभिन्न राजनेतिक दल थे उनका उल्लेख करते हुये, यह कहा जा सकता हूँ कि 
कांग्रेस की आलोचना कभी-कभी इस कारण से की गई कि उसके भीतर लोगों में मतभेद 
पाये जाते थे तथा इस कारण से भी कि वह उन सभी बातों को पूरा करने में असमर्थ रही 
जिनकी आशा जनता उससे लगाये थी । साधारणतया इस बात को महत्ता को सभी ने मान 
लिया कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेठी तथा प्रान्तीय प्रशासन के बीच सामंजस्य स्थापित करना 
बहुत आवदयक है। इस बात का भी भय प्रकट किया गया कि कहीं प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी यह प्रयत्न व करे कि वह प्रान्तीय प्रशासन पर पूर्ण प्रभुत्व पा ले । 


साच के महीने में समाजवादी दल की जो कांन्‍्फू स पटना में हुई थी, उसमें जो भाषण दिये 
गए उनसे यह अंदाजा लगाया गयाक कांग्रेस और समाजवादियों के बीच केवल यह अंतर 
था कि समाजवादी चाहते थे कि राष्ट्रीयकरण की प्रगति और तेज कर दी जाय। कम्युनिस्टों 
की तीज निन्‍दा की गई और हैदराबाद में होने वाले दंगों तथा कलकत्ते की डमडम की घटना 
के प्रति विशेष ध्यान दिया गया । कुछ सम्माचार-पत्रों ने कम्युनिरट पार्टी को यह कह कर 
फठकारा कि उसमें अवसरवादी तथा एक पार्टी त्याग कर दूसरी पार्टी में प्रवेश करने वाले 
ऐसे व्यक्ति हें जिनकी सदेव यह कामना रही है कि वें असंतोष को बढ़ा कर अपना ध्येय सिद्ध 
करें। एस बात की लगातार सांग की गई कि आतंकवादियों (707077%) के 
विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां की ज'यं, और इसके साथ ही साथ इस बात पर भो ज़ोर 
दिया गया कि सरकार असंतोष के कारणों को दूर करने का प्रयत्न करे । मद्रास 
सरकार ने कम्युनिस्ट पार्ठी पर जो रोक लगाई थी उसका साधारणतया सभी में समर्थन 
किया । हिन्दू सहासभा ने इस लिदचय का कि बह राजनेतिक कार्यवाहियां फिर से प्रारंभ 
कर दे, स्वागत नहीं किया गया। यह मत प्रकट किया गया कि हिन्दू महासभा का उह्देद्य 
यह नहीं था कि वह कांग्रेस के लिये एक राजनेतिक विरोध प्रस्तुत करे बल्कि उसका उद्देश्य 
यह था कि वह राज्य के धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत पर आधात करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ पर रूगी हुई रोक के हटाये जाने क पूर्व, एक बड़ा जनमत विशेष रूप से उद समाचार-पत्रों 
में संघ के वंध घोषित किये जाने के विरुद्ध था। कुछ समाचार-पत्रों ने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
भ्रंघ के एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में चलाये जाने पर भी आपत्ति की और सरकार से कहा 
कि वह उस पर से अपनी निगरानी कम न करे। कांग्रेस विंग कमेटी के इस नि*चय पर कि 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हैं, विभिन्न मत प्रकट किये 
गये । कुछ समाचार-पत्रों ने इसे एक बहुत बड़ी भूल कहा। महासान्य गवर्नर जनरल के 
इस निदचय का कि महात्मा गांधी को हत्या संबंधी मुकदमे के दो मुख्य अभियुकत- 
गोडसे तथा आप्टे को क्षसा प्रदान न की जाय, समर्थत किया गया और कुछ क्षेत्रों 
में यह अनुभव किया गया कि गोडसे को बेकार बहुत अधिक ख्याति मिल गयी। 
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वर्ष के शरू के दिनों में मुस्लिम लोग ने जो पृथक विर्वेचित समूहों. ( 8०.७7966 
86600"७698) के पक्ष में एक अस्ताव वास किया और उसने पाकिस्तान के साथ 
कव्मीर के झगड़े में जो मौन धारण किया, उसे इस बात के लिये पर्याप्त | समझा गया किइस 
पार्दी की कड़ी भत्स ना की जाय और सरकार का ध्यान संयुक्त प्रान्‍्त में मुस्लिम लीग द्वारा 
की गयी तथा कथित राष्ट्र विरोध को कार्यवाहियों पर दिलाया गया। जमीयत-उल-उफउलेमाय 
हिन्द के इंस निब्चय का कि वह राजनीति का परित्याग कर देगा और अपनी कार्यवाहियों को 
केवल सांस्कृतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखेगा, साधारणता सभी ने स्वागत किया। पु्वों पंजाब 
में जो अकाली साम्प्रदायिकता पाई जाती थी उसकी कड़ी आलोचना की गयी। 


विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अत्‌झ सन-हीनता के कारण कुछ चिल्ता थी और यह भावना जोर 
पकड़ गई कि विद्यायियों को विभिन्न राजनेतिक दल अपनी ओर मिलाकर उनसे लाभ उठाने 
का प्रयास कर रहे है । 

प्रास्तीय क्षेत्र में, विधान मंडल में जमींदारी-विनादह तथा भूमि-व्यवस्थ! खुधा।र विधेयक के 
उर्पात्थित किये जाने का, साधारणतयया, संभी ने एक युग प्रवर्तक घटना के रूप मे स्वागत किया। 
साननीय मुख्य मंत्री तथा मंत्रिमंडल के उनके साथियों की बड़ी प्रशंसा की गयी । जमींदारों 
की एक पत्र ने यह मत प्रकट किया कि संयुक्त प्रान्त के जमींदारों को इस कारण दंड दिया जा रहा 
है, क्योंकि उन्होंने पहिले की सरकारों के प्रति राजभक्ित दिखलायी थी, परन्तु साधारण तौर 
पर लोगों का यह विचार था कि पूरे समाज के हितों की तुलना मं मुट्ठी भर जमींदारों के 
हितों का कोई महत्व नहीं हूँ । वास्तव मे लोगों का यह विचार था कि इस कानून के अंतर्गत 
जमींदारों को जो विशेषाधिकार दिये गये थे उनके लिये उन्हें सरकार के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये 
तथा जनता के कुछ लोगों ने और समाचार-पत्रों ने जमींदारों से यह अपील भी की कि वें 
जमींदारी प्रथा के समाप्त करने में सरकार के साय उसी प्रकार सहयोग करें जिस प्रकार 
दासकों ने रियासतों के समाप्त करने में स्टेट मिनिस्ट्री से सहयोग किया था । 

साध(रणतया यह आश्या की जाती थी कि प्रान्‍्त की गांव पंचायतें ग्र।मीण क्षेत्रों में जाति 
समूह की भलाई के केन्द्र बन जावेंगी तथा देहातों में एक नवीन स्फूति पेदा करेंगी। 


संविधान सभा के इस निदचय का कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाय,साधारणतया 
सभी ने स्वागत किया और हिन्दी को सरल बताने के महत्व पर बड़ा जोर दिया गया जिससे 
ऐसे लोग भी उसे आसानी से समझ हे जो अ-हिंदी क्षेत्रों में रहते है । 


समाचार-पत्रों ने विभिन्न अन्तरो ष्ट्रीय समस्याओं में बड़ी दिलचस्पी दिखायी ओर भारत क 
कामनवेल्थ के साथ रहने के निकअचय करने के पहिले उन्होंने इस राय पर बड़ा जोर दिया कि 
यदि कामनवेल्थ के सब प्रमुख देश अपनी 'इ्वेत नीति” तथा जाति भेद को छोड़ने के लिये 
तैयार न हों तो भारत को उससे अलग हो जाना चाहिये। परन्तु लन्दन में डोसिनियनों (अधि- 
राज्यों) के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भोरत की सदस्यता के संबंध में जो समझौता हुआ 
उसका स्वागत किया गया। तो भी इस बात पर जोर दिया गया कि कामनवेल्थ के सथ 
भारत के सम्बन्ध स्थापित होने का यह अर्थ नहीं होता चाहिये कि वह सोवियट गुट के आदर्शाँ 
के विरुद्ध है। सुरक्षा परिष३ में भ रत के चुनाव का एक मंत से संब ने स्वागत किया और 
संयुक्त राज्य सरकार तथा वहां के छोगों ने माननीय प्रधान मंत्री का जो शानदार स्वागत 
किया उसकी सबने सराहना की। हेग सम्मेलन के सफल परिणाम तथा इंडोनशिया को 
स्वतंत्रता प्रदान करते का बड़े जोरों से स्वागत किया गया और इंडोनेशिया की स्वतत्रता 
प्राप्ति में भारत ने जो नेतृत्व किया उसकी विशेषरूप से प्रशंसा की गई। वर्ष के आरंभ से 
मार्वेल स्टालिन ने जो शान्ति प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसकी ओर बड़ा ध्यात दिया गया ओर 
इस बात पर बड़ा खेद प्रकट किया गया कि संयुक्त राज्य ने उसे दुकरा दिया। कुछ 
समाचार-पत्रों ने यह मत प्रकट किया कि चीन की राजनेतिक उथल-पुथल की जिम्मेदार 
परिचमी शक्तियां हैं। डरबन में जाति संबंधी झगड़ों और एशियाटिक लेन्ड टेन्योर 
ऐक्ट की सभी ने निन्दा की। भारत की फऋ्रांसीसी बस्तियों में मतगणना के प्रदन पर भारत 


( १२ ) 


सरकार और फ्रांसीसी सरकार के बीच जो समझोता हुआ उससे साधारणतया फ्रांसीसी 
साम्राज्यवाद क प्रति रियायत समझा गया और कांग्रस प्रेसीडेंट की इस मांग का सभी ने समर्थन 
किया कि इन विदेशी बस्तियों को बिना किसी मत गणना के तत्काल ही ले लेना चाहिये। 
बाद मे चन्द्र तगर की मतगणना के परिणास को भारत की विजय समझा! गया और इस 
बात पर जोर दिया गया कि चन्द्रनगर के परिणात्त को देखते हुए फ्रांसीसी बस्तियों में और 
कहीं मतगणना करना अनावश्यक है । 
५--श्रम स्थिति 
पिछले किसी वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हड़तालें और तालाबन्दियां कम हुई , परन्तु इस वर्ष 
पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक काम के दिनों का हज हुआ । इसका कारण यह है कि १९४८ ई० 
की अप क्ष। १९४९ ई० में हड़ताले बहुधा अधिक दिनों तक जारी रहीं। १९४९ ई० में भी 
आमतौर पर व्यापार सनन्‍्दा पड़ गया, कच्चे माल के मूल्य बढ़ गये तथा पाकिस्तान के व्यापार 
संबंध खराब होते गये। इन सब कारणों से औद्योगिक कार्यों, विशेषरूप से कपड़ा, तेल, 
चमड़ा तथों कांच जसे बड़े उद्योगों पर ब्रा प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों के परिणाम - 
स्वरूप विद्वेष रूपसे वर्ष के उत्तरार्ड में कारखानों में छटनी हुई, बेठकी लगवाई गयी 
तथ! कारंखाने बन्द रहे । इन सब कारणों के साथ-साथ मिल मालिकों की इस उत्सुकता के 
कारण कि औद्योगिक संगठनों का समीचीनीकरण ( +96079396070 )किया 
जाय--बहुत से मजदूर बेरोजगार हो गये और फलत: उनमें असंतोष फेल गया । इन बातों 
का सूती कपड़ा, चमड़ा, तेल तथा कांच के उद्योगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। 
१९४९ ई० से कुल ५४ हड़तालें हुई जिनमें ३७,१३२ मजदूरों ने भाग लिया और 
४, ०३,८८८ काम के दिनों का हज हुआ, जब कि १९४८ ई० में १०० हड़ताल हुई थीं जिनमें 
८६,५५९ मजदूर, ने भाग लिया था और ३,१२,५८४ काम के दिनों का ह्जे हुआ था! 
इस वर्ष औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम न होने के कारण ५६,४२६ सजदूर अरूग कर 
दिये गये और फलूतः २,४५,४०७ काम के दिनों का हज हुआ। 
६--कृषि सम्बन्धी समस्याय 
मुख्य खाद्यात्नों के मूल्य बढ़े -चढ़े ही रहे जिससे आमतौर पर किसानों को लाभ हुआ। 
इलाहाबाद और लखनऊ डिवीजनों तथा गोरखपुर डिवीजन में बस्ती जिले को छोड़कर, 
जहां लगातार वर्षा से बाढ़ के कारण भारी क्षति हुई, आमतौर पर राज्य में बाढ़ के कारण 
कोई भारी क्षति नहीं पहुंची और न उसे किसी अन्य कृषि संबंधी व्यापक आपदा का ही 
सामना करता पड़ा। किन्तु कभी-कभी ओला-तुफान आते रहे या दो एक अग्नि कांड हुए। 
किसानों की सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहा जिसके फलस्वरूप लगान की अदायगी 
तुरन्त होती रही । 
खेतिहर मजदूर की मजदूरी बराबर चढ़ी रही और बलों तथा कृषि संबंधी ओजारों 
के मुल्य भी चढ़े रहे। 
प्रस्तावित जमींदारी बिनाद संबंधी कानून के कारण किसानों और जमींदार में तनातनी 
बनी रही, परन्तु इस वर्ष कोई गंभी र कृषि अज्ञान्ति नहीं हुई । 
७--क्रषि सम्बन्धी स्थिति 
इप वर्ष मानसून देर से आरम्भ हुआ और जुलाई से अक्तूबर तक बहुत वर्षा हुई 
जिसके फलस्वरूप विशेष कर निचले क्षेत्रों में खरीफ की फसलों पर, जो देर में बोई गयी थीं, 
बुरा असर पड़ा। अक्तूबर में भी बहुत वर्षा होने से देरमेंबोयें गये धांन की फसल की 
तथा ज्वार, बाजरा और गद्ने की फसलों को भी नुकसान पहुँचा। दूसरी ओर नवम्बर और 
विपतम्बर में पर्याप्त वर्षा न होते से गे र सिंचाई के क्षेत्रों मे रबी की. फसलों की पेदाचार 
पर ब्रा असर पड़ा। 
चावडह और चना के क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों ही में वृद्धि हुई और ज्वार, बाजरा 
और मकक्‍के के क्षेत्रफठ और उत्पादन में कमी रही। गेहूं और जौ के क्षेत्रफल में बृद्धि हुई परन्तु 


( १३ ) 


दोनों के उत्पादन में कमी रही । खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हुए होने के कारण कपास के क्षेत्र 5ल्‍्ू 
और कुल उत्पादन दोनों ही में कमी हुई। 


८--कृषि विकास 

अन्न के संबंध में इस राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृषि क्षेत्र में सरकार ने जो भी कार्ये 
किये वे मुख्यतया अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को प्रगाढ़रूप से चालू करने के संबंध में थ। 
इस आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिये कृषि योग्य बंजर भूमि को आबाद करने में किसानों 
को सहायता करने के लिये उन्हें कुल १४ लाख रुपये की ब्याज वाली तकावी तथा ब्याज रहित 
ऋण दिये गये, इसके अतिरिक्त १२ राख मन उन्नत प्रकार का रबी का बीज और 
२.७९ लाख मन खरीफ का बीज भी बांदा गया, और पेदावार बड़ाने के लिये ९१,००० मत 
विभिन्न किस्म की खलियां, १८७ लाख सन अमोनियम सल्फेट, १५,७८४ सन अमोनियम फासफेट 
५२,००० मन हड्डियों की खाद, २५,००० सन सुपर फासफेट, २२,००० भव सनई के बीज, 
५५.५० राख मन शहर के कड़े से तेयार की गयी मिलवा खाद, २७३-५० लाख मन गांद 
के कड़े से तैयार की हुई भिलूवा खाद किसानों में बांदी गई और साथ है कृधि संबंधी 
औज़ार जैसे हल और चेफ कटसे भो उनमे वितरित किये गये । किसानों में परस्पर प्रति- 
योगिता की भावना उत्पन्न करने के लिये ऐसे किसानों को, जिन्होंने अपनी भूमि से सबसे अधिक 
पैदा कया, कुल सिलाकर १३,५८० रु० के पुरस्कार दिये गये । 


पौधा संरक्षण सेवा (प्लांट प्रोटकन सविस) का कार्य पौधों पर लगने बाली बीमारी 
तथा घातक कीड़ों ( [00578 ) का सामना करने के संबंध में लाभदायक रहा । 
बागवानी सम्बन्धी विकास कार्य को और प्रगाढ़रूप से किया गया और कृषि विज्ञान में 
सहकारी उन्नति के वििन्न स्वरूपों के सम्बन्ध में खोज जारी रही । दो नये कृषि स्कूल खोले 
गये--एक अल्मोड़ा ज़िले के हवालबाग़ में और दूसरा झांसी जिले के चिरगांव में । इस प्रकार 
कृषि स्कूलों की संख्या बढ़कर ५ हो गई। 


कार्य-कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से पहिले के कृषि के रीजनल डिप्टी डाइरेक्टरों के स्थान 
पर ५ डिप्टी डाइरेक्टर खास-खास कार्यों के लिये रखे गये और सरकारी कर्मचारियों और 
प्रमुख गर-सरकारी व्यक्तियों का एक क्ृषि बोर्ड बताया गया। एक सिटरी संरक्षण 
सेवा (स्वायल कन्जवेशन सविस) और एक कृषि सूचना ब्यूरों भी स्थापित किये गये । 
कृषि सूचना ब्यूरो का खास उद्देश्य किसानों तथा कृषि में दिलूचस्पी रखने वाले लोगों को क्रषि 
के क्षेत्र में किये गये नवीनतम विकास कार्यो" की जानकारी प्राप्त कराना था। 


९--व्य [पर को स्थिति 

सभी वस्तुओं के संबंध में अर्थ परामझेदाता हारा नियत मूल्य सूचक अंक ३९३ ३ से गिर कर 
३९०.२ रह गया और ऐसा गेहूं, दाल, काफ़ी , चना, गुड़ और कपड़े के दामों के गिरने से हुआ । 
कच्ची रुई के दाम सरकार द्वारा नियत स्तर अर्थात्‌ ६२० रु० पर ही स्थिर रहे । मूंगफली 
ओर रेंडी की खली का बाजार स्थिर रहा । सृती माल और कच्चे लोहे के दाम पहली नवम्बर 
१९४९ ई० से दोहराये गये, परन्तु कच्ची जद से तेयार की गई वस्तुओं और इस्पात के दासों 
में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोयले का दाम ९ से १० आने तक प्रति टन कम कर दिया 
गया ओर यद्यपि चाय की अधिक मांग रही फिर भी दास काफी कम रहे । सूती माल, 
कागज ओर काग्रज़ के बोर्ड (दफ्ती ), सीमेन्ट तथा कास्टिक सोडा के उत्पादन में बुद्धि हुई । 
सूती कपड़े तथा सीमेन्ट के उत्पादन में क्रमहः १३.७ प्रतिशत और ५.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
गन्ने के क्षेत्र और उसकी पेदावार में ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। श्र संबंधी स्थिति बराबर सुधरती 
रही और अक्यूबर में रेलवे हारा माल के लाने-ले जाने में काफ़ी सुधार हुआ। साल का 
आयात गिरता गया परच्तु निर्यात ( पुनः निर्यात किये गये माल को सम्पिडित करके) 
में वृद्धि हुईं॥ इस अकार सब बातों को देखते हुए औद्योगिक स्थिति अवकुल रही 
ओर फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। परन्तु मूल्यों का सामान्य स्तर ऊंचा बना रहा। 
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१०--प्रान्त की वित्तीय स्थिति 

१९४८-४९ ई० का बजठ बनाते समय ४७० राख रुपये के घादे का अनमान 
रूगाया गया था, किस्तु वर्ष के अन्तर्गत वास्तव से २९ राख रु० की बचत हुईं जिसमें 
से १८९ लाख रुपये राजस्व सुरक्षित कोष और १०० लाख रुपये ज़मींदारी विनाश कोष को 
संक्रमित किये गये । 

१९४९-५० ई० के मूल बजट सें यह आशा की गई थी कि ५,५७३ राख रुपये राजस्व 
से प्राप्त होंगे तथा ५.५५८ लाख रुपये का व्यय होगा ओर फलतः: १५ लाख रुपये की बचत 
होगी । 

प्राप्तियों का दोहराथा हुआ तख्लमीना ५,६२६ लाख रुपया तक पहुंच गया। फल- 
स्वरूप मूल बजट की सम्भावित १५ लाख की बचत के स्थान पर ३ लाख की छोटी-सी बचत हुई । 


पंजी व्यय' के मल तखमीने में १,६९३ लाख रुपये के पूंजी व्यय का अनुमान लगाया गया 
था, किन्तु संशोधित तख्लमीने में वह ९८५ लाख रुपया रह गया । थह कमी खाद्याक्ष सप्लाई 
योजना के अन्तर्गत होने वाली हानियों को पुरा करने के लिये सप्लाई योजनाओं के स्थिरीकरण 
कोथ से ३०० लाख रुपये की पंजी संक्र्सित किये जाने, अधिक अज्च उपजाओ आन्दोलन के 
सम्बन्ध में सामान दिये जाने के लिये कतिपय निर्माण कार्यो के स्थगित किये जाने और मित- 
व्ययता के विचार से कुछ योजनाओं में काइछांदठ कर देने के कारण हुई । 

सरकार ने १९४९ ई० में ४ फरोड़ रुपये का ऋण लेने का विचार किया था, परन्तु वास्तव 
में कोई ऋण नहीं लिया जा सका । इसके स्थान पर ५ १/२ करोड़ के उंज़री बिल चाल किये 
गये ओर १,६२८ राख रुपये की धवराहि उपाय और साधन एडवान्स के रूप में ली गयी, किन्तु 
बह पूर्णतया भुगतान कर दी गई। 

११-सहकारी आन्दोलन 

आलोच्य वर्ष में सहकारी आन्दोलन का पर्याप्त प्रसार हुआ और यही इस वर्ष की 
विशेषता है । परिणाम यह हुआ कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यो" में भाग लेने वाली 
सहकारी समितियों की संख्या वर्ष के अन्त में बढ़कर ३७,४६८ हो गई । इस अवधि की 
उल्लेखनीय प्रमुख योजनायें ये थीं :--- (१) १९४७ ई० में चाल की गई नई सहकारी योजना 
का विकास. (२) बीज, ओजार तथा उर्देरकों की सप्लाई, (३) राशनवाले खाद्यात्नों 
तथा अन्य उपभोग्य वस्तुओं का वितरण और (४) बड़े शहरों में दूध की सप्लाई । उत्पादन 
बढ़ाने और साथ-साथ उत्पादन की आवश्यकताओं के लिये धन की व्यवस्था करने पर निरन्तर 


जोर दिया गया। 

नई सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत १,३०० विकास ब्लाक स्थापित किये गये जिनमें 
से प्रत्येक में १२ से लेकर २० गांव थे और प्रत्येक गांव में एक बहुधन्धी समिति तया प्रत्येक 
ब्लाक सें ब्लाक की समस्त समितियों के लिये एक विकास यूनियन संगठित की गई था संगठित 
की जा रही थी । ब्लाकों में सरकारी कृषि बीज गोदामों का प्रशासकीय नियन्त्रण कृषि विभाग 
से लेकर प्राविन्शियल साक टिंग फेडरेशन को सौंप दिया गया । इसमें से बहुत से बीज गोदामों 
को वर्ष के दोरान सें विकास यूनियनों ने अपने हाथ में ले लिया ओर उन्होंने समितियों के 
सदस्यों को १० लाख सन बीज ओर काफ़ी मात्रा में उर्व रक तथा ओज्ञार बांदे। शहरी क्षेत्रों 
में उपभोक्ताओं की सहकारो समितियों को बड़े पेमाने पर संगठित किया गया और यही इस वर्ष 
का दूसरा प्रमुख विकास कार्य था। इन समितियों में १९ करोड़ रुपये के राशन का 
खाद्यान्न और दूसरी वस्तुओं का वितरण किया। वर्ष के अन्त में नगरों में एसी २३७ 
समितियां कार्य कर रही थीं। इन समितियों के मेम्बरों की संख्या २.८८ लाख थी । इस 
बात का ध्यान रखते हुए कि उपनियमों के अन्तर्गत समितियां प्रत्येक परिवार के केवल एक ही 
व्यक्ति को सदस्य बना सकती थीं, सदस्यों की उक्त संख्या निरचय ही शहरी क्षेत्रों में सहकारी 
आन्दोलन की स्पष्ठ उन्नति का झोतक हे । 

सेरठ, नेनोताल, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और कानपुर की सहकारी समितियों ने 
उपभोक्ताओं को दूध सप्लाई करने का कार्य अपने हाथ में लिया और वर्ष के अन्तर्गत उन्होंने 
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<६३,००० सन दध इकठठा किया और बांदा। झांसी के दो गांवों म सहकारिता के आधार 
यर कृषि करने का कार्य आरभ्भ किया गया ओर उनसे लगभग ९०० एकड़ भूसि में सह- 
कारिता के आधार पर खेती की गई । जो नतीजे प्राप्त हुए वे बहुत संतोषग्रद थे। घीं 
विक्रय समितियों ने २,५०० मन शुद्ध घी का ऋ्य-विक्रय किया और जोतों की चकबनन्‍्दी करने 
बाली समितियों ने लगभग १४,००० एकड़ नये क्षेत्रों की चकबन्दी की। 


प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन ने अपने कारोबार को काफ़ी बढ़ाया। वहु हृषि 
बीज गोदामों के संचालन के साथ-साथ कपड़े के प्रान्तीय आयात कर्ता की हसियत से भी काय 
करता रहा। फडरेशन में लगभग ५ करोड़ रुपये का कपड़ा नगरों में उपभोक्ताओं 
को समितियों, दहाती क्षेत्रों में सहकारी यूनियनों और अन्य फुठकर विक्रताओं को वितरित 
किया । द 

प्राविन्शियल के आपरेठिद बेंक क्री कार्ये संचालन पूंजी बढ़कऋर ३ करोड़ रुपये हो गई 
जिससे बक की वित्त पोषण क्षमता बढ़ गई । 

। १२--पश्चु- पाछन । 

पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़कर २१२ हो गई जिनसें ८,६४,५१५९ पशुओं की खिकित्सा 
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की गयी १,०६,८५५ ऐसे रोगी पश्ञओं के छिपे औबधियां दी गईं जो वास्तव में चिक्रित्सालयों 
में नहीं क्‍ 


नहीं लाये थदे। 
जित पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचने की सुइयां रगाई गई उनकी कुल 
संख्या १५,५०,२५९ थी जिनमें से केवल ११२ पशुओं की मुत्यु हुई । क्षेत्रीय आवश्यकताओं 
को शीघ्रता और अपेक्षाकृत अधिर कार्यदक्षता के साथ पूरा करने के हेतु विज्षेज व्यक्तियों 
(मसेन्जरों) द्वारा जिलों के हेडक्वार्टरों को वेकक्‍्सीन (गव्यद्रब्य)/ ओर सेरम (चर सार) 
सप्लाई को गई। द ॥॒ 

बादशाहबाग, लखनऊ में स्थित बाइलाजिकलू प्रोडक्टस सेक्शन से रिन्डरपेस्ट गोद टि्यू 
विरस और हेमोराजिक सेप्टीसीमिया वेक्‍्सीन ( ि७७7707778270 59960887779 
ए8८०लं॥७) देयार किया । इस उपदिभाग का इस उद्देश्य से विस्तार किय्य जा रहाथा कि 
वह कस खर्चे पर और अपेक्षाकृत. अधिक कार्य-कुशलूता के साथ सरकार की सम्पुण भांग को पूरा 

करने के लिए उन ओषधियों के उत्पादन में वृद्धि कर सके। 

पशु-पालन पुनस्संगठन समिति (78! जिध॑डकावेएए ९07287789 0070 
(077077707066) की सिफारिशों के अनसार अंशदान के आधार पर नसस्‍्लकशी के प्रयोजनों 
के लिए नस्लों की किस्म के अनसार सांड और भसे दिये गये। 

.. विभिन्न लस्‍्लों के प्रामाणिक सांडों को अपेक्षित संख्या में उत्पन्न करने के निमित्त पशुओं 
की नस्लकज्ञी के विभिन्न सरकारी फा्सों के लिए आलोच्य वर्ष में नस्‍लकशो के हेतु पशुओं का 
आधारभत स्टाक खरीदा गया। ज़िला प्रतापगढ़ के बेती पह्ु फास के मालिक को 
विशद्ध साहीचाल नस्ल के बेड़े के उचित भरण-पोषण तथा उसमें वृद्धि करने के लिए राज सहा- 
यधता दी गई । केनकेथा पशुओं का भी एक बेड़ा खरीदा गया और झांसी जिले में भरारी के सरकारी 
पद फामे में रखा गया । कुत्रिन गर्भाधात के प्रचार की एक योजना चार केचों में चाल थी 
ओर सहारनपुर में किसान आश्रम के आस पास आठ गांवों में पशुओं की उन्नति की योजना 
अेमतोी सीरा बेन के संरक्षण में चलती रही । मेरठ जिले के चने हुये प्रमुख गांवों में एक सौ 
छत्तीस सांड काम सें छाये जा रहे थे। ी 

पद्म सुधार योजना, जो कि भारतीय कृषि खोज परिबद (इंडियन कौॉंसिल आफ एग्री- 
कल्चरल रिसर्च) तथा प्रान्तीय सरकार द्वारा संवुक्त रूप से ५०:५० के आधार पर बित 
फैबित को जा रहो थी, सथरा जिले के छाता में इस वर्ष भी संतोबप्रद रूप से कार्यान्बित 
होती र 

अलोगढ़ के गवर्षमेंट सेन्ट्रल डेरी फास में, जो कि व्यापारिक ढंग पर चलाया जा रहा था, 
डरी के पश्मुओं तथा कृषि क्षेत्र में काफो वृद्धि की गयी । इस फार्स में काफी संख्या में सुअर 
ओऔी पाले यये थे। भव्ृक डे री फामे में पशुओं की संख्या ३८१ से बढुकर ५९६ हो गई जिसके फल 
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स्वरूप दूध का उत्पादन १५ मन प्रति दिन से बढ़कर ६० मन प्रति दिन हो गया । फार्म में 
प्लेट पेस्चुराइजिंग और कोल्ड स्टोरेज प्लान्ट लगाये गये और छोगों को सप्लाई करते से 
युर्वे सारा दूध मशीन द्वारा विधिवत्‌ शुद्ध कर लिया जाता था। 


गोशाला विकास योजना की प्रगति अच्छी रही । बहुत सी गोशालाओं को इमारती 
सामान दिलवाने में सहायता दी गयी और आस पास के क्षेत्रों में वितरित करने के लिए 
अच्छी नस्ल के सांडों को उत्पन्न करने तथा अपने देशी पश्चओं की नस्ल सुधारने के उद्देश्य से 
विभिन्न गोशालाओं को अनेक स्वीकृत सांड सप्लाई किये गये। 


विभिन्न स्थानों में अनुत्पादक तथा बेकार पश्चओं के लिए चार कस्सेंद्रेशन कौप्प 
((४0०075७7४:8४४0०४ (७7708) खीले गये और दूध न देने वाली गायों के लिए लखनऊ, 
गाजियाबाद और पशुलोक, ऋषिकेष (जिला देहराइन) में तारण ( 5%]ए9206 ) 
केन्द्र चालू थे जहाँ १२२० से लेकर १५ ० प्रति मास देने पर दूध न देने वाली गायों का 
भरण-पोषण किया जाता था. 
मथुरा जिले स भेड़ों की ,नस्लकशी की एक योजना आरम्भ की गयी और फतेहपुर जिले 
के रतनपुर में एक मेढ़ा सांड केरद्र ( 50पव ७77 (०४778 ) खोला गया। 
देशी पश्चओं की नस्ल सुधारने के लिए संपुकत राज्य अमेरिका से कुछ मेरिनों को मंगते 
की व्यवस्था की गई जिन्हें संयुक्त प्रान्त के पर्वतीय क्षेत्र में किसी उपयुक्त के में रखने ० 
विचार था । 


गांवों में बांटने के लिए प्रामाणिक नस्ल के बकरे उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ सरकारी 
फार्मों में शुद्ध जमुनापारी नस्ल की बकरियों के बेड़े रखे गये और य० पी० कालेज आफ 
वेटेरिवरी सा न्‍स ऐन्ड एनीमल हसबेस्डी, मथुरा में शुद्ध बरबरी नस्ल की बकरियों का एक 
बेड़ा रखा गया । भारतीय कृषि खोज परिषद्‌ द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदे 
हुए प्रामाणिक नस्ल के चार अंगोराः बकरों को हस्तगत कर लिया गया और उन्हें अस्थायी 
रूप से अल्मोड़ा जिले में स्थित रानीखेत पशु चिकित्सालय में रखा गया । पहाड़ों में मोहूरे 
उद्योग का विकास करने के लिए अंगोरा बकरी की नघ्लकशी की योजना चाल करने का 
विचार किया गया जिसे प्रान्तीय सरकार और भारतीय क्राॉष खोज परिषद संयकक्‍त रूप से 
५०:५० के अनुपात में वित्त पोषित करेगी । पा 


बं से एक अतिरिक्त घुड़-सांड और तीन गदहा-सांड भी खरीदे गये । मेरठ, स्‌जफ्फर- 
नगर , अलीगढ़ और बुलन्दशहर के चार चुन हुए जिलों में घोड़ों और खच्चरों के संबंध मे 
नसलकशी करने का कार्य सुरक्षा विभाग को दे दिया गया । सुरक्षा विभाग के घड़ सांड 
आ जाने पर इन जिलों के घु ड़-साडों को वापस ले लिया गया और उन्हें सहारनपुर, बिजनौर, 
मथुरा, आगरा, एटा, इटावा और मैनपुरी के निकटवर्ती जिलों में उसी ढंग पर धोड़ों की 
नस्लकझी के कार्य का विस्तार करने के लिए रखा गया जिस ढंग पर उपर्युक्त चार चने हुए 
जिलों में कार्य किया जा रहा था । वितरण के लिए केवल सेन्द्रल डेरी फार्म, अछोगढ़ 7 
में सुअर-सांड तेयार किये गये। 

विकास ब्लाकों के मुर्गी पालने वालों को सरकारी फार्मों में से सेने योग्य हजारों अंडे,. 
प्रौढ़ मुगियां और सुगियों के बच्चे रियायती दर पर दिये गये तथा खाने के हजारों अंडे उचित 
सूल्य पर रऊूखनऊ की जनता को सप्लाई किये गये । 


१२३--मत्स्य-पालन 
तालाबों में मछली पालने की योजना ने, जो अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के एक 
अंग के रूप में जारी की गयी थी , और अधिक प्रगति की और दर्ष के अन्त सें कुल १,१२४ 
उपयुक्त तालाबों में से ३२ जिलों के ५८५ तालाबों में पालने के लिए सछलियां रख दी गई' । 
भारत सुरक्षा नियमों (डिफेंस आफ इंडिया रूलस ) के अधीन हस्तगत किये गये ५७३ तालाबों 
को जिनमें १९४४-४५ ई० सें मछलिया पाली हुई थीं उनके मालिकों को लौटा दिये जाने के 
- पुत्र मछली पकड़ने के लिए नीलाम कर दिया गया और दिसम्बर, १९४९ ई० तक कूल ५७६३ 
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तालाबों में से २९४ तालाबों की सछलियां पकड़ ली गयीं । उनमें से ७,६९४ मन २७ सेर 
१३॥ छठांक सछलियां या औसतन प्रति एकड़ पानी में २४ मत से अधिक मछलियां पकड़ी गईं । 
मत्स्य पालन के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा हस्तगत किये जाने के पूर्व इन तालाबों में 
मुदिकल से १० सेर मछली हुआ करती थी । 
कुमायूं मत्स्य योजत्ञा के अन्तर्गत जुलाई, १९४७ ई० में ६० मिरर कार्प मछलियां प्रजनन 
के लिए तालाबों में डाली गयी थीं । अक्तूबर, १९४९ ई० में ऊटकर्मंड से २४० और छोटी- 
छोटी मछलियां [ ऊपंा2०४ंमछ8 ) लाकर उनकी बुद्धि की गई और पहिले 
की कार्प मछलियों को , जो प्रजनन के योग्य हो गयी थीं, भुवाली हेचरी (मछलियों के अंडे 
सेय्रे जाने का स्थान ) में बनाये गये तसलकशी के नये गोल तालाब में हटा दिया गया । 
दारजिलिंग से महाशेर मछली को कुमाय में लाकर शिकार के प्रयोजन के लिए उसकी 
बंतवृद्धि करने का प्रस्ताव पुर्वी पाकिस्तान से होकर यातायात को कठिनाइयों के कारण 
कार्यान्वित न ही सका। 
मकानों की पर्याप्त सुविधायें तथा योग्यता प्राप्त आवश्यक कर्मचारियों के न होने से 
कुयाय के बड़े तालों में मछली पकड़ने की विधि में सुधार करने के निमित्त बनाई गई नीकुचिया 
ताल योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब हुआ । फिर भी योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए एक निजी इमारत किराये पर लेकर काम आरम्भ कर दिया गया । 
करेला झील योजना में और अधिक प्रगतिहुई। करेला झील, जो कि लखनऊ की सबसे 
बड़ी झील है, इस योजना के अन्तर्गत मत्स्य विकास के लिए चुनी गयी थी और झील में पानी 
की पर्याप्त गहराई कायम रखने के लिए एक बांध बनाया गया था और पानी निकालने के 
लिए एक जल साय ( 9ज़कए ) की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जा 
रही थी । खर-पतवार की अधिकता होने से जो कठिनाई हो रही थी, उसे तालाब में ८ 
इंच या इससे अधिक की छोटी-छोटी मछलियां डालकर दूर कर लिया गया क्योंकि इस 
आक्रार की छोटी मछलियों को शिकारी मछलियां नहीं खातों। 
उन तालाबों में जिनमें मछलियाँ पाली जाती हु. मछलियों के शारीरिक दिकास में भेद 
हो रे के कारणों का पता रूगाने और उनको दूर करने के उपाय सालूम करने के निमित्त 
प्रयोग करने के लिए मिर्जापुर के निकट टाॉंडा प्रषात पर एक मत्स्य खोज फार्सम (॥१68- 
8&727 मपछ॥। ७7४7) स्थापित करने की एक योजना बनाई गई थी और फार्थय बनाते 
के लिए कार्यवाही की जा रही थी । 
१४०-वन 
निजो जंगलों और बागों में कुछ क्विस्मों के पेड़ों के काटने पर प्रतिबंध रलूगा दिया गया 
और कुमायू, नयाबाद तथा बंजर भूमि ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियम अन्तिम रूप से लागू 
कर दिये गये । ईंघन तथा चारे के लिए जंगल के सुरक्षित भाग कायम रखने के संबंध में भू सि प्रब- 
न्थक्न सकिेर कारंवाई करती रही । लखनऊ, बरेली, रायबरेली और कानपुर जिलों में जन- 
स्वस्थ्य विभाग की सड़कों के किनारे-किसारे कई मील तक नये पेड़ लूमगाये गये और नहर 
के तठों तथा रेलवे की जमीनों आदि में भी पेड़ लगाये गये । आलोच्य वर्ष में भूमि प्रबन्धक 
बोड़े की बेठक हुई और उसने बड़े शहरों के समीप बंजर जमीन पर इमारती तथा ईंधन के कास 
में आने वाले पेड़ों के पोधे लगाने के प्रइत्न पर, रेलवे की जमीन में पेड़ रूगाने तथा भूमि प्रबन्धक 
सकल द्वारा हाल ही में प्राप्त किये गये क्षेत्रों के प्रबंध के संबंध में भावी नीति निर्धारित करने 
के प्रइ्व पर विचार किया। आलोच्य वर्ष सें बन उपयोगिता सन्‍्त्रणा परिषद्‌ की बैठक भी 
हुईं। आलहोच्य ब्ष में ईंधन की रूकड़ी के एक जगह से दूसरी जगह लाने-ले जाने तथा उसके 
मूल्य पर फिर नियन्त्रण रूूगा दिया गया और विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने तथा 
प्राइमरी स्कूलों के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी बड़ी मात्रा में सप्लाई की गयी । रेलवे 
को एक बड़ी संख्या में स्‍्लीपर सप्लाई किये गये और सेसलछ तथा दूसरी किस्म के पेड़, दियासलाई 
तथा प्लाईबुड के उद्योगों तथा ,अन्य उद्योगधंधों को भी बेंचे गये । पहाड़ों में वादल 
(फ&676 ) पेड़ अब भी प्रयोगात्मक रूप में ही लूगाये जा रहे थे और बबूल के पेड़, जो 
चमड़ा कमाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ हे, विशेष रूप से नहर के किनारे-किनारे लगाये गये। 
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१४--सावेजनिक निर्माण कारय 


(क) भवन तथा सड़क ०५ 
वित्तीय वर्ष १९४९-५० ई० के आरम्भ में समस्त मूल निर्माण कार्यों तथा सड़कों और 
इमारतों के रखरखाव के लिए कुल १२.६१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी किन्तु वित्तीय 
कठिनाई के कारण बाद में यह नियत धनराशि कम करके ९. २८ करोड़ रुपये कर दी गई । इस 
घनराशि में से ५.१० करोड़ रुपये सड़क निर्माण कार्य के लिए थे अर्थात्‌ लगभग २ करोड पया 
पक्की और कच्ची सड़कों, पुलों और नौका-घ!टों के रखरखद के लिए और शेष मल निर्माण 
कार्यों के लिए, जिले कतिपय स्थानीय सड़कों का निर्माण और सुधार और पहिले दौर वाले. 
कार्यक्रम की विभिन्न बेणियों के अब्ठर्मत विभिन्न लम्बा है की पदकी और कच्ची नई सड़कों का 
निर्माण सम्मिलित है । बिछल्ले वर्षों से इमारती साधन की कप्मी तथा बएहन संबंधी कठिन! इयों के 


घ३५ जय 
फलल्वहूव बहुत सी अउचनों का सामना करना पड़ा था किन्तु इस दर्ण स्थिति सुधर जाने के 
भाव के कारण सभी दिशाओं 


कारण मिर्माण कार्य संतोषजनक्त झूप से प्रारए हुए, किन्तु धना 
में अगति रोकनी पड़ी । राष्ट्रीय राज साणों के संबंध मे भारत सरकार ने केबल दो पुर 


॥ ८९" 


; के 
(वेपुल और भाकर! ) के निर्माण की स्वीकृति ही और उसका लिर्माण आरध्स कर दिया और 
जहां तक दुसदो सड़कों का संबंध है ग्यारह ढड्े पुछों का पिर्माण कार्य जारो रबखा गया और 
एक का निर्माण समाप्त कर दिया गधा। ८,१७० प्ील हरूस्बी प्की और ६,५०० 
मोल रूम्बी कच्ची सड़कों का रखरखाव किया गया और ६६० प्ील सडक कर पुनर्तिाण और 
८०० मील पक्की तथा ३,३०० पील कच्ची नई सड़कों का लिनाण जारी रघ्खा गया । 

घूल नियत वनराधि कस कर दी जाते के कारण, भवन सिर्माय कार्यक्षस में भी काट-छांट 
करनी पड़ी । ४१ प्रतमीण /इवाखाने, १५३ नर्सिंग अ्लियों के क्या र₹, ५३ कम्पाउण्डरों 
के बबार्दर, १८ बेसिक बीज गोदाम तथा बहुत सी अत्य इमारतों का निर्माण-कार्य पूरा 


या 


8 ५ पंअ अमल अन्‍डमलआ बला रद औ आ ब्ज््य कप मा] अ्मूछ कक. ॥०१ ति करन छः £ «मल अर स्थप पं न ममणक की 
किया गया, दान्दु लखेचऊ थ दान मंडल के सदस्यों के लए नए नवास स्थानों के निर्माण, 


लखनऊ में बरहात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, आगर! में बेटेरिनरी कालेज तथा और 
अन्य बहुत सी जगहों में दूसरी इमारतों के विस्तार की प्रगति सनन्‍्द करनी पड़ी ।  पुन- 
वॉसन कायये के संबंध में भी आलोच्य दर्ष में शरणाथियों के लिए “ए”? और “बी” श्रेणी के 
४,००० दवाटेर बनवाने का शुरू थें विचार था किम्दु 5छूंड कम हो जाने के कारण केबल 


छू 


१३४ क्दार्टर तथा २,६०० निबासस्थान सहित दुकानें बनाई गई 


पु 


मेरठ जिले में गंगाजादिर उपनिवेशन योजना के अधीन तथा किच्छः के पास तराई भावर 
परकारी आस्थानों ( ॥08968 ) में सड़क तथः भदन निर्माण कार्य की प्रगहि 


६९-५ 


बहुत सी बाधाओं के होते हुए भी, सन्तयजनक रही । द बा 
 फरवरा, १६९४९ ई० के प्रारस्म्त में पी० डब्ल्यू ०डी० रिसर्च स्टेशन की इसारत का निर्माण- 
कार्य शुरू किया गद्मा और पुरा किया गया । इसके लिए यंत्रजाल ओर सज्जा के लिए 
अमेरिका सें आर्डर दियागया था और दहंसे यह सामाव आरहाथा औरइस बात की 
आशा की जाती थों कि जझीघ्र ही न केबल भवत निर्माण संबंधी सामग्रियों पर ही प्रयोग करना 
लभव होगा बल्कि भवन तथा सड़क निर्माण कार्यों की विभिन्न सम स्थाओं को हु करना और 
कमर कोसत पर सड़कों के बनाने, उनके विस्तृत दिवरण तैयार करने आदि जैसी समस्याओं पर 
अनुसबान करना भो संभव हो सकेगा। इस प्रयोगशाल में मजबूत सड़कों और पुर्व॑ निित 
भवनों के संबंध में पहले से प्रयोग जारी थे | 8 28 (हैं. आय 
आओ , . .  (ख) सिंचाई जी 
._ जाड़े के मोसम में जनवरी और फरवरी के प्रथम पखबारे में छितरी बूंदाबांदी हुई 
और उसके बाद जून के अन्त तक सौसम शुष्क रहा । फलूतः वर्ष के आरम्भ सें नहर के पानी 
की सांग बहुत कम रही किन्तु शुष्क महीनों में बहु मांग अधिक हो गयोी। मसानसूच सक्तिय रहा. 
और जुलाई से अक्तूबर तक लगातार और भारी वर्षा होती रही और इस अबधि में 


सिंचाई के लिये पानी की मांग नहीं रही, छेकिन सितम्बर और अक्तूबर में धान की सिंचाई 


( १६ ) 


के लिये और उसके बाद रबी की फसल की कोर सिचाई के लिये पानी की मांग फिर बढ़ गयी । 
पानी की सप्लाई काफी अच्छी रही और पिछले वर्ष के ५३,००,८४० एकड़ की तुलना में 
आलोच्य वर्ष में ५८,९५,५४८ एकड़ क्षेत्र में सिचाई हुई । 

“अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत विभिन्न नई नालियों के निर्माण तथा विस्तार 
का कार्य, विशेष कर शारदा नहर और ब॒न्देलखंड में, जारो रक्‍्खा गया। 


ट्यूबबेलों से कुल ८,४४,३४० एकड़ भूसि की सिंचाई की गयी जो पिछले वर्ष की तुलूना 
में १,५७,८५५ एकड़ अधिक है। ६०० ठढ यूब वेलों के निर्माण की एक योजना बनायी गयी 
थी जिसमें से ५३५ दयूव बेलों का निर्माण इस वर्ष पुरा किया गया । 


झांसी डिवीजन में पाहुज की सीढ़ीदार बंधियां बनाने का काम पूरा किया गया और 
बेलन नहर योजना की पंभाइश की गयी और योजना के ठदखनीने सरकार द्वारा स्वीकृत 
किये गये।  नगवा बांध योजना के संबंध में कूगभग ८० प्रतिद्त काम पुरा किया गया ; 
मिर्जापुर नहर डिबीजन में ललितथुर ओरर सवार बांवों की प्रगति जारी रह३ धौराः 
बांध योजना के सिलसिले में खाई खोदने और पत्थर तोड़ने का काम किया गया और शाहरगं ज 
रज हा (डि्ट्रीव्यूटरी) की व्योरेवबार पैसाइदा की गयी और पाली तथा नरहद ताला 
के लिये भूमि प्राप्त करने के संबंध में सरकार को भूमि योजना प्रस्तुत की गयी । 


शारदा नहर से ८०३ मील लम्बी नालियों का निर्माण कार्य अधिकतर पुरा किया गया 
और १,०६२ मील लम्बी नालियों के प्राजक्ट का निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र एरा करने के लिये 
कार्य वाही की गयी। प्रतापगढ़ शाखा प्राजेक्ट के संबंध में, जिसके अन्तर्गंत ३०० भील से अधिक 
रूम्बी नालियां बनायी जाती हें, निर्माण कार्य भी आरम्भ किया गया और सीतापुर ज्ञाखा को 
नये ढंग से बनाये जाने का कार्य करीब-करोब पूरा हो गया। 

ट्यूब बेल सकिल (पूर्व) में ५० और टयूबवेल सकिल (परदिचस ) सें २०० नये बिजली 
के कुओ के प्राजेक्टों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और बिजनौर नहर क्षेत्र में १६ बिजली 
ज कुएं बनाने का एक प्राजेक्ट सरकार के पास भेजा गया । दाहजहांपुर, सीतापुर और खीरी जिलों 
में ३०० बिजली के कुओं के निर्माण के लिये पेमाइश की गयी और प्राजेक्ट का एक तखसीना 
तेयार किया गया। अत्येक बिजली के कुएं पर औसतन एक मील लूब्बे अतिरिक्त पक्‍के गूलों 
की व्यवस्था करने की योजना स्वीकृत की गयी और यह कार्य हाथ में लिया गया। फर्रुखप- 
बाद और मैनपुरी जिलों में, जहां ४०० नये बिजली के कुओं के निर्माण का प्रस्ताव था, आंकड़े 
और तथ्य जमा करने के लिये प्रयोग के रूप सें वेधन क्रियायें की गयीं । 


बिजली (पावर) की खपत पर लगाये गये प्रतिबन्धों के होते हुए भी गंगा नहर जल 
विद्युत्‌ ग्रिड पर ३६,२३० किलोबाद का अधिकतम भार रहा और नीरगजनी, चेतौरा और 
सलरूया के मुख्य सब-स्टेशनों के विस्तार के निर्माण कार्य में प्रगति होती रही। मृहम्मदपुर बिजली 
घर संबंधी सभी बड़े सिविल सिर्माण-कार्य पुरे हो गये और पावर प्लब्ट के लगाये जाने छा 
कार्य हो रहा था। इस स्टेशन पर प्रत्येक ३,१०० किलोबाद की क्षमता के तीन ढ ई 
आल्टरबेटर ( । 0700 3]8०79607) सेटों के गाये जाने का कार्य भी हाथ में लिया गयों । 
हरदुआगंज स्टीम स्टेशन में सी० टी० एम॒० ध्वायलर के लगाये जाने का कार्य पुरा किया गया 
और तीन पुराने डब्लू० आई० ए 5० व्वायलरों के लगाये जाने का कार्य चालू रहा। इस स्टे- 
इन सें डब्ल० आई० एफ० चिसनी स्टीम इसों (४४. ]. झा. (0॥7776ए 859७77 7)7प्रश08) 
का तथा दयूब सेक्शन का सिविल निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया। सोहाबल और 
फंजाबाद के बीच ११ किलोबाद की लाइनों के लगाते का कार्य भी आंशिक रूप में पुरा 
हो गया। आजमगढ़ बिजली सप्लाई कारबार नें घरेल प्रयोग के लिये लगभग ७५ अति- 
रिक्त कनेक्शन दिये और कुछ पावर कनेक्शन सरकार से स्वीकृत किये। 
गोरखपुर बिजली घर (पावर हाउस) में ३४५ किलोवाठ के दो डीजेल जेनरेंटिंग सेट लगाये 
ग्ए। 


( २० ) 


शारदा जल-वित्षत योजना के अन्तर्गत मुख्य पावर हाउस के नींव के गड़ढे से पानी 
उलचने का काम -ष॑ भर जारी रहा, फलस्वरूप ६०५.०० को सतह ॒ तक, जो कि लक्ष्य था, 
पानी की सतह को दीचा करने और खोदाई करने का कास दिसस्बर के अंत तक सफलता 
युवक प्रा हो गया। 

६६ कें० बी० सिगिल सकिठ राइनों की पेमाइश और उनको एक पंक्ति में ले जाने के 
नक्‍्झे इस उद्देश्य से तैयार कर लिये गये कि जंसे हो विभाग द्वारा निश्चित किये गये डिजाइन 
के पूर्व निर्मित दृरप्रेषण खम्भे प्राप्त हो जायें बंध ही निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाय। 


रिहंद बांध योजना के अन्तर्गत नींबव-शिला (6प्र7640707 70077) का वेधन और 
अम्य प्रारंभिक अनुसंधान कार्य पूरे किये गये। चीफ इंजीनियर (विकास) ने जुलाई में 
अपने संयक्‍त राष्टू अमेरिका के दोरे के अवसर पर इस योजना के डिजाइनों ओर विस्तत 
विवरणों को, जिनके तेयार करने का कार्य एक अमेरिकन इंजीनिर्यारग फर्म को सौंपा 
गया था, अन्तिम रूप दे दिषण्य। किन्तु ब्षे के अच्त में वित्तीय संकट के कारण इस योजना 
से संबंधित कार्य में बहुत काठ -छांट करनी पड़ी। 

यसता जरल-विद्य १ प्रोजेक्ट को सरकार ने अंतिम रूप से स्वीकृत कर लिया और प्रारंभिक 
कार्य में काफी अच्छी प्रगति हुईं। भारत के प्रधान मंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ने २३ 
सई को इस योजना का शिलान्यास किय्रा। एक डीजिल्‍ल पावर स्टेशन के अधिष्ठापन के संबंध 
सें निर्माण कार्य के लिये मशीनरी और फावड़े, बल्डोजर्स और अन्य निर्माण संबंधी मशोनों के लिये 
आड्डर दिये गये और उन्‍हें प्राप्त किया गया। परन्तु वर्ष के अन्त में वित्तीय संकट के 
कारण इस योजना का कार्य स्थगित कर दिया गया। 

चंकि लगभग अक्तबर के माह तक पथरी बिजली घर पावर स्टेशन का बनाथा जाना 
अनिद्चितत था, इसलिये इस बिजली घर के प्र"जेक्ट के निर्माण कार्य में बहुत प्रगति न हो सकी 
फिर भी पावर प्लांट की सप्लाई और अधिष्ठापन के लिये अक्तूबर हें टेंडर प्राप्त हुए 
किन्तु चंकि किसी भी टेंडर के अंतिम रूप से स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं 
हो सका, इसलिये पावर हाउस का डिजाइन बनाने का कास हाथ सें नहीं लिया जा सका ॥ 


उन नहरों की पेमाइश का काय जारी रहा जिसमें रिहुंद बांध से उत्पादित विद्युत 
शक्ति की सहायता से घाघरा, त्रिबेणी और ननी नदियों से पम्प द्वारा निकाला गया पानी 
पहुंचता रहेगा । 

गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों में १०० बिजली के कुओं के संबंध सें जो निर्माण 
कार्य १९४८ ई० में शुरू किया गया था वह जारी रहा 

डांडा नहर पर कुछ बड़े पक्के निर्माण कार्य किये गये और १९४८-४९ ई० की रबी को 
फसल में सिचाई के लिये रोहिन नहर खोली गयी। 

बलिया जिले में गांवों की आबादी ओर जोते तथा बोये क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के 
लिये पांच बंधियां बनाई गयों। 

नोचालन योजना के अन्तर्गत गंगा, घाघरा और राग्ती नदियों की नोचालन संबंधी 
प्ताइश की गयी ओर उनके प्र.जेक्टों को तंधार करने का काम हाथ में लिया गया। 

रासगंगा नदी के प्राजेक्ट के अन्तर्गत भगर्भे संबंधी सानचित्र बताने के कार्य को छोड़ 
कर बाकी सब सिविल जांच -पड़ताल का कार्य पुरा हो गया और प्रार्जेक्ट की विस्तत रिपोर्ट 
तंथार करने का कास हाथ में लिया गया। 


कंसल्टेंट्स बोर्ड (सलाहकारों का बौर्ड ) मार्च में नायर नदी प्र जेक्ट के बांध के स्थान 
का निरीक्षण करने के लिए गया और उसमे योजना के पक्ष में सरकार को रियोर्ट दी। परन्तु 
प्राजेक्ट संबंधी निर्माण-कार्य अनिद्दिततत काल के लिये स्थगित कर दिया गया। गढ़वाल 
जिले और कुप्तायूं डिवीजन में सिंचाई और जरू विद्युत संबंधी बहुत सी छोटी-छोटी योजनाओं 
के संबंध से जाँच-पड़ताल भी की गययी। _ ३६ मील रूम्बी उन नालियों का निर्माण -कार्ये 
जिनकी जांच-पड़ताल अल्मोड़ा जिले में सन्‌ १९४८ ई० में की गयी थी, हाथ में लिया गया और 
चर्षे के अंत तक उनमें से लगभग १६ समीर लम्बी नालियां तेयार हो गयी थीं। 


( २१ ) 


गोरखपुर शहर के निकट २,५७५ एकड़ क्षेत्र की सिचाई के लिये रामगढ़ ताल से पम्प 


द्वारा निकाले गये पानी की नहर का निर्माण-कार्य भी हाथ में लिया गया। सरकार ने १.७७ 
लाख र० की लागत पर इस नहर के बनाये जाने की स्वीकृति दे दो थी। 


१६--आबका रो 
पूर्ण म्य-निषेध योजना को एटा, मंलपुरी, बदायूं, फररुखाबाद, सुल्तानपुर, श्रतापणढ़, 
जौनपुर, कानपुर और उन्नाव के जिलों में लागू रहने देने के अतिरिक्त सन्‌ १९४५ ई० में उक्त 
योजना को पहली अप्रैल से रायबरेली और फतेहपुर जिलों में और हरद्वार और बृन्दाबन 
की म्यूनिसिषेलिदियों में तथा ३१ अगस्त से देहरादून जिले के ऋषीकेश नगर में भी 
लागू किया गया। सरकारी प्रबन्ध तथा ऋमानुसार बढ़ायी जाने बाली अतिरिक्त कर की 
प्रणालियां ( 8प7'०7972० ) देहरादून जिले में धथापूर्व चालू रहीं और उन बाकी 
जिलों में, जहां नशाबन्दी नहीं लागू को गयी थी, पहले हं। को भांति नीलाम हारा ठेके देने की 
प्रणाली लागू रही। महसूल की दरों अथवा नशीली चोजों की निकासी के मूल्यों में कोई 
परिवर्तन नहीं किये गये और दोनों ही पिछले वर्ष जेसे बने रहे, किन्त सादी और ससालेदार 
देशी शराब की शक्ति बेहरादुत जिले में अगस्त के सध्य से ऋसश:ः ३५ यू० पी० और २५ 
यू० पी० कर दी गयी. जँसी कि पहले थी। इसके अतिरिक्त मय-निर्येध वाले जिलों में 
आबकारी के उस अमले का, जो नशा के प्रयोग की रोक-थार के लिये था, प्रयोग के तोर पर 
उन जिलों में से प्रत्येक जिले के पुलिस सुपपरिटेंडेंट के नियंत्रण में रख दिय्य गया। मध्- 
निषेध संबंधी प्रख्यापन कार्य तथा समाजोत्थान कार्य पूर्ववत्‌ ही होते रहे और संयम समितियां 
(टेम्परेल्स सोसाइटियां ), नशाबन्दी बो्डो, जातीय पंचायतों, कांग्रेस संडलों, आये समाज तथा 
सपाज-सेवा क रने वाली दूसरी विभिन्न संस्थ्यक्षों के हारा जतमत को शिक्षित करने पर विशेष 
'हुप से जोर दिया गया । 
१७--शिक्षा 
इस वर्ष ४,२१८ नये प्राइमरी स्कूल खोल दिये जाने पर राज्य में मारंभिक शिक्षा देने 
वाले समस्त इमरी स्कूलों की संख्या ११,१४० हो गयी। इन स्कूलों में ७ लाख से भी 
अधिक बच्चे भर्ती किये गये और इनमें पढ़ाने के लिये नियुक्त अध्यापकों की कुल संख्र ! 
२०,०५५ थी । इन स्कूलों में से लगभग २,४०० स्कूलों के पास अपनी निजी इ सारतें थी। 
हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संडया भी बढ़कर ९२५ हो गयो और सरकारी अनुदानों की 
सहायता से उनका पुनस्संगठन किया जा रहा था। इनमें से ६५ स्कूलों में ऋभोत्तर कक्षाय 
((ए०7रपंछप्रथांण। (098898) खोली गयी थौं। विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेज, 
में इस वर्ष पिछले किसी भी वर्ष से अधिक छात्र भर्ती हुए और बहुत से काछेजों को आगरा 
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जा नक है लिये अनुमति दान की गयी। सेन्‍्य शिक्षायोजना चार 
और नगरों, यानी देहरादून, नैनीताल, अल्मोडाऔर मिर्जापुर में लागू की गयी और नेशनल 
कैडट कोर योजना के अन्तर्गत इस वर्ष सीनियर डिवीजन की ३े और कम्पनियां तथा 
जूनियर डिवीजन में २० दूप और बढ़ा दिये गये। शारीरिक उन्नति सप्ताह और खेलकूद 
दिवस के उत्सव बड़े + लोकप्रिय सिद्ध हुए, क्योंकि इनके हारा संगठित खेलकूद में ग्ररमीण 
जनता भाग ले सकती थी। 


_ बालिकाओं के सरकारी हाई स्क्लों की संख्या, जिसमें ५ इंटरसीडियेट कालेज भी सम्मिलित 

” बढ़कर ३३ गयी। इन स्कूलों सें जिन विभिन्न प्रकार के कार्यो' का आयोजन किया गया 

उनमें जूनियर रेडक्ास संबंधी कार्य, गर्लगाईडिंग, सैन्य प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सप्ताह तथा खेल- 
कद, वाद-विवाद और कहानी लिखने की प्रतियोगितायें सम्मिलित हें । 


परिगणित जातियों, पिछड़ी हुई जातियों तथा मोमिन अन्सार सम्प्रदाय में चलायी गयी 
शिक्षा प्रसार योजना काफी प्रगतिशील रही । उनके लिये खोले गये स्कूलों की संख्या २५३ से 
अड्कर २९४ हो गयी और उनकी शिक्षा के लिये जो अनुदान दिये गये उनसें दलित जातियों की 


( रेर ) 


शिक्षा संस्थाओं की दशा में १, ११,६८० रु० की पिछड़ी हुई जातियों के लिये ९२,३०० २० 
की और मोमित अच्सार सम्प्रदाय के लिये ३७,६०० रु० की वृद्धि की गयी। 

लखनऊ स्थित प्रान्तीय संग्रहालय के समस्त विभागों तथा मथुरा स्थित पुरातत्व संग्रहालय 
में संग्रहीत वस्तुओं की संख्या मे वृद्धि करके उन्हें और सम्पन्न बना दिया गया और यह 
निइचय किया गया कि संग्रहालयों की स्थापना तथा उनके पुनस्संगठन से संबंधित विधयों पर 
सरकार को परामझ्ं देने के लिये एक युक्त प्रान्तीय संग्रह[लय परामशेदाता बोर्ड नियुवत किया 
जाय । हिन्दुस्तानी साहित्य कोष से का लेखकों को, जिनकी आधिक स्थिति खराब थी, 
उद्ारतापूर्ण अनुदान तथा विभिन्न विषयों पर लिखी ग्यो विशिष्ट योग्यत्ापूर्ण पुस्तकों के 
लिये पुरस्कार दिये गये | इलाहाबाद मे एक प्रान्तोय केंद्रीय पुस्तकालय खोला गया, संचल 
प्रशिक्षण दलों (मोबाइल द्रेनिय स्ववाड) की संख्या बढ़ाकर ४९ कर दी गयी और सामाजिक 
(प्रौढ़) शिक्षा पर सिद्धांत कमेटी की रिपोर्ट स्वीक्ष(र की गयी । 

१८--स्थानोय स्वशासन 

आपन्त की शासन व्यवस्या को वीचे से लेकर ऊपर तक जबतंत्र के आधार १ संगठित 
करने का सरकार मे जो बचन दिया था उसकी पूतति दे उद्ेह्य से पिछले दर्ष प्र'्त में ३४,७५५ 
गांव सभायें और ८,२२५ पंचायती अदालते स्थादित करने का जो निर्णय किया गया 
था वह इस वर्ष स्थानीय स्वशासत के इतिहास में महत्वपुर्ण घटना रही। इन गांव 
पंचायतों और पंचायती अदालतों के लिये इस वर्ष बालिंग मताधिकार तथा संयुवत नि चिन 
प्रणाली के आधार पर चुनाव किये गये जिसमें अल्पसंख्यकों तथा परिगणित जातियों के लिये 
जगहें सुरक्षित थीं और चुनावों से पहिले प्रत्येक तहसील में एक व्यापक शिक्षात्मक आन्दोलन 
चलाया गया ओर पंचायत सम्मेलन किये गये । प्राभीण जनता ने इन चुनावों में जो उत्साह 
दिखाया और महिलाओं तक ने जिस उत्सुकता से इन में भाग लिया वे वारतव से 
ग्राम्य जनतंत्र के भविष्य को लिये निस्‍्संदेह शुभरूरूक थीं । चुनावों के समाप्त । झाते के बाद 
उन्हें कार्यान्वित करने के निम्ति, आवश्यक अ्रशासक्रीय व्यवस्था करने का कार्य हाथ में 
लिया गया और ५०० उत्साही नवयुककों को पंचायत इंस्पेक्टरों के रूप में इस उद्देश्य 
से चुना गया किदवे गांवों में जायें ओरगांबों के छोगों के जनतांत्रिक जीवन में सहायता 
दें तथा उनका पथ-प्रदर्शन करें । इस बड़े कार्य में, जो कि इन इंस्पेक्टरों को गांवों में जाकर करना 
था, उन्हें देनिंग देने और उपयुप्त बनाने के लिये लखनऊ में एक शिक्षण छह्िविर की भ॑। 
व्यवस्था की गयी। इनके अतिरिक्त ८,००० पंचायत सेक्रेटरी भर्ती किये गये और उन्हे भी 
इसी उद्देश्य से जिलों के हेडबवार्टरों पर ट्रेनिंग दी गयी और पंचों तथा सरपंचों के लिये भी 
शिक्षण चिविरों की व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिवत प्रत्येक जिले का एक डिप्टी कलेब्वर 
पंचायत इंस्पेक्टरों, सेक्रेटरियों इत्यादि के कार्य के पथ-प्रदर्शव और देखरेख के लिये जिला 
पंचायत अफसर नियुक्त किया गया । 

गांव सभाओं ओर पंचायतों अदालतों ने १५ अगस्त, १९४९ ई० से अर्थात्‌ स्वतंत्रता 
दिवस की द्वितीय वाषिक तिथि से, अपना कार्य आरम्भ कर दिया और सरकार ने नई स्थापित 
की गई गांव सभाजों को उनके सेक्रेटरियों के बेतन के लिये २४,६७,५०० २० का एक सहायक 
अनुदान दिया तथा ५२,१५,५५० ० की एक और धनराशि उनको प्रारंभिक व्यय की 
पूति के लिये दी। पंचायतों ने अपना काम उत्सुकता के साथ किया और अपने गांवों की दह्ा 
सुधारने के लिये जोरदार कोशिशें कीं। पंचायती अदालतों का भी काम अच्छा रहा 
और जिन मुकद्दमों का उन्होंने निबदारा किया उनमें से अधिकांश मामले प्रतिदंदी पक्षों में 
समझौता करा कर तय किये गये । 

स्थानीय लिकायों के प्रशासन में सुधार करने के लिये प्रभावशाली कार्यवाहियाँ 

जारी रहीं । स्थ'नीय निकायों के कर्मचारियों के बेतत और नौकरी की अन्‍य दार्तों 
के संबंध में जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिये सरकार ने सन्‌ १९४७ ई० में एक समिति 
नियुक्त की थी और उसकी सिफारिद्ञों पर ऐसे कर्मचारियों के लिये निर्धारित वेतन तथा 
महंगाई भत्ते के करमों को व्यवस्थित रूप में लापा गया तथा इस बात का प्रयत्न किया 


५ करा 


( २३ ) 


मसया कि इन कर्मचारियों के वेतनक्रम सरकारी कर्मचारियों के वेतन-कभों के समान हो 
जाय॑ जिससे स्थवीय निकायों के कर्मचारियों के रहत-सहन का स्तर ऊंचा हो जाय तथा 
उनकी कार्यदक्षता भी बढ़ जाय । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय मिकायों क! 
ईमानदारी का स्तर ऊंचा किया जाय, यह भी विचार किया गया था कि प्रत्येक श्रेणी के 
कर्मचारियों के लिये कम से कम योग्यतायें निर्धारित की जाय॑ं और उनके लिये सदिस के स्टेन्डर्ड 
नियम बना दिये जाय॑ । चंंकि अधिकांश स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहों थे 
क्ि वे संशोधित वेतन-कऋरमों को, जिन पर होने वाले व्यय का तखसीना अन्तिम रूप ऐ 
२.३३ लाख रुपया लगाया गया था, कार्यरूप में परिणत कर सभें। इसलिये रूरकार ८ 
अल्पकालीन ऋण देकर उनकी सहायता करने का बचन दिया ओर इसके लिये दजद ८ 
१.०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी । सरक्षर के मुख्यालय 
विशेष कार्याधिक्षारो भी स्थानीय दिकायों को उनके कर्मानारियों के बेदनों को संशोधिः 
चेतनक्षमों में सनानकूप से नियत व्वकरने आर तत्संबंधी मामलों में सहायता देने के लिए! 
नियुक्त किया । स्थानीय मिकायों के विशिन्न श्रेयी के कर्मचारियों के लिये चरित्र संबंध" 
बिनियम ( (एकार्पप्रक७ 86६2पॉ४700838 ) भी बनाये गये थे और यह आशा के 
जाती थो कि उनके स्थानीय भिकायों के प्रशारुन के चरित्र>बल तथा नेतिकता पर बड़! 
अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वे उनको कायेक्षमदा बढ़ाने में काफी योग देंगे । 

कुमायूं में पनचदिकियों के गान, जो उस डिबीजन के तीन जिला बोर्डो को दिया जाता , 
वर्ष के दौरान में दुगुने कर दिये गये । इसके बाद यह आशा की जाती थी कि तीन जिला बोडों 
को ५३,००० र० की शुद्ध अतिरिदत आय प्राप्त हो जायगी, जिससे उन्हें काफी सहायत्" 
मिलेगी क्‍योंकि इत जिला बो्डों की वित्तीय हालत विशेष रूप से खराब थी । 

एक अपील के मामले सें इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के कारण जिसमें यह कहा गय! 
है कि राज्य में जिला बो्ों हारा लगाया गया हेसियत तथा जायदाद कर एक संयुवत कर 
( 8079]00989 $9>८ ) है और इसमें दो कर सम्मिलित +- 


(१) व्यायार पर कर, और 
(२) जायदाद पर कर, 


और जिससें आगे यह कहा गया है कि जहां तक यहू व्यापार कर समझा जाता हे 
इसे प्रोफेशन्स देक्स लिसिटेशन ऐक्ट हारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अनुसार लिया. जाता 
है जिसे वास्तव में किसी एक करदाता से खाल में ली जाने बाली धनराशि का अधिक 
से अधिक ५० रु० तक सोमित कर दिया गया है। जिला बो्डों तथा स्युनिसिपत्द 


रे 


बोर्डों और विशेष रूप से जिला बो्डों की वित्तीय स्थिति पर भारी आघात पहुंचा है। 
इसके अतिरिक्त भविष्य मे होने वाली बो्डों की आय पर बुरा प्रभाव पड़ने के अलादा 
१९४२ ई० से जो आवश्यक से अधिक वसूछियां ॥गर्य थीं उच्हें काफी बड़ी संख्यायें 
बापस करने का जो जायित्व बो्डों पर आ पड़ा था इसके कारण बोडों की आय पर बढ़ा 
भारी आघात पहुंचने को आशंका थी और इस कारण इन निकायों का जिनके आय के 
साधन बहुत ही कम + दिवाला निकल गया होता । इसलिये भारत सरकार से एक आईडवनेंर , 
जिसे अब एक ऐक्ट में परिवातित कर दिया गया है, जारी करने के लिये कहा गया, जिससे 
उपयुक्त कर भी ऐसे करों की सूची में सम्मिलित किया गया जो प्रोफेशन्स देवस लिसिटेशन 
ऐक्ट के लागू किये जाने से मुक्त हैं और इससे पूर्व ५० रू० से अधिक धनराशि की जितनी 
बसुलियां की गयी थीं उन्हें बेध कर दिया गया। 
इस बात की शिकायतें सिलने पर कि भठके हुए पशुओं हारा पहुंचने बाला नुकसाक 
बहुत अधिक बढ़ रहा हे और इसके कारण अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन ' की प्रशति में बड़े 
बाधा पड़ रही हे, कांजी ह।उस के जु्माने की दरें वर्ष के दौरान में बढ़ा दी गयीं। यह आशः 
की गयी थी कि बढ़े हुए जूर्माने के कारण पश्चञओं के मालिक और अधिक रुत्तर्क रहेंगे और 
इस कार्यवाही से अन्त में काफी सहायता मिलेगी । 


( ९२४ ) 


पिछले कई वर्षों से इस बात की कोहिशें की जा रही थों कि पहाड़ के गांवों 
में पानी की कमी को दूर किया जाय और इस उद्देश्य से आवदयक निर्माण कायों 
के लिये प्रत्येक वर्ष तीनों पहाड़ी जिलों के जिला मेजिस्ट्रेटों के अधिकार में बहुत सा रुपया 
रख दिया गया था, किन्तु बाद में यह पता चला कि जिला मजिस्ट्रेटों को और बहुत से कार्य 
करने के कारण इस कार्य म॑ यर्थेष्ठ ध्यान देने तथा समय लगाने का अवसर नहीं मिलता । 
इसलिए यह निद्चित किया गया कि इस कार्य को स्थानीय जिला बोर्डो के सुपुर्दे कर दिया 
जाय और इस संबंध में कुल २ लाख रुपये का एक अनुदान उनके अधिकार में रख दिया गया। 


टे हरी-गढ़वाल, बनारस और रामपुर की भूतपूर्व तीन रियासतों को प्रान्तीथ प्रशासन के साथ 
मिला देने के फलस्वरूप बहुत सी समस्थायं उठ खड़ी हुईं और इन क्षेत्रों के बर्तमान स्थानीय 
निकायों को प्रान्त के वर्तमान स्वशासन के ढांचे तथा नमूने से शीघ्रता के साथ मिला देने का 
धदन सक्तियरूप से विचाराधीन रहा। 
राज्य द्वारा प्रोत्साहित छात्र, जो कि विदेश से स्वशासन संबंधी ट्रेनिस प्राप्त करने के लिए 
१९४७ ई० में चुना गया था, आलोच्य वर्ष में संयुक्त राज्य चला गया ओर वहां उसने 
मनचेस्टर विश्वविद्यालय में द्विचर्बीय पाख्य-ऋप का अध्यय्न आरम्भ कर दिया। 
विधि-निर्माण के क्षेत्र में इस विचार से कि ऐक्ट के अन्तिम संशोधन के अनुसार टाउन 
एरिया कम्ेटियों को जिन विभिन्न करों को लेने का अधिकार दिया गथा हें, उन्हें लगाने की विधि 
निर्धारित की जा सके और हसियत तथा जायदाद पर लगाये जाने वाले कर के स्थान पर 
कोई दूसरे नये कर की व्यवस्था की जा सके, सरकार यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट को फिर 
से संशोधित करने के प्रश्त पर विचार कर रही थी। 
म्युनिसिपल निर्वाचन विधि के प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रल कर, स्युनिसिपल्ल 
बोर्डो' के आम चुनाव फिर स्थगित कर दिये गधे । इस बीच बोर्डो की संख्या था 
विधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । वर्ष के दौरान में प्रायः सभी स्युनिसिषल बोर्डो' को आय 
और व्यय दोनों में वृद्धि हुई । इलाहाबाद, मेरठ और आगरा के डिवीज़नों में सभी बोर्डो 
की वित्तीय स्थिति सामान्यतथा संतोषप्रद रही । बो्डों को साथान्य रूप से चुंगी से सबसे 
अधिक आय हुईं, जबकि सफाई में व्यथ की सबसे प्रधान सद रही । सार्वजनिक शिक्षा पर 
सभी स्थुनिसिपेलिदियों का खर्चे बढ़ गया और कुमायूं, फेजाबाद, सेरठ, आगरा, बनारस ओर 
गोरखपुर के डिवीज़नों के म्युनिसिपल बोर्डो' ने वर्ष के दौरान में अपनी सभी शिक्षा संस्थाओं में 
अनिवायं प्राइमरी शिक्षा जारी की। सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी स्थुनिसि- 
पेलिटियों में और विशेषरूप से कुमायूं, फेजाबाद, इलाहाबाद, मेरठ और आगरा के डिवीज़वों 
से सामान्य स्वास्थ्य संतोषप्रद था, परन्तु फेजाबाद और रुहेलखंड के डिवीजनों के प्रायः सभो 
नगरों सें सड़कों तथा गंदे पानी के निकास की नालियों की दशा बहुत खराब थी । झांसी 
डिवीजन सें बो्डो' का प्रशासन काफो सुचाह रूप से किया गधा और फंजाबाद डिवीजन में 
सभी बोर्डो ने बड़े सहयोग से कार्य किया और बे पार्टी संबंधी झगड़ों से मुक्त रहे। 
१९--चिकित्सा सम्बन्धी सहायता 
वित्तीय कठिनाई के कारण तथा इस कारण कि द्वेनिग प्राप्त कर्मचारियों और सज्जा की 
कमी रही, जनता के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने के संबंध में अधिक उद्नति 
नहीं हो सकी । फिर भी प्रान्त के अस्पतालों, औषधालूयों तथा सेडिकल कालिजों में 
सुधार करने के लिए कुछ कार्यवाहियां की जा सकीं । उदाहरणार्थ, गांधी स्मारक मेडिकल 
कालेज, लखनऊ में और नेनीताल, बरेली, मेरठ तथा गोरखपुर के जिला अस्पतालों में काफी 
सुधार तथा विस्तार कार्य किये गये । जिला अस्पताल, रायबरेली के लिए एक नई इमारत का 
निर्माण आरम्भ किया गया। विभिन्न अस्पतालों तथा औषधालयों के बासस्‍ले ८,००,००० रु० 
का सामान खरीदा गया और रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनकी चिकित्सा संबंधी 
व्यवस्था के लिए ३४ अतिरिक्त सेडिकल अफसरों की नियुक्ति स्वीकृत की गयी । 
५० नये ग्रमीण ओषधालयों को खोलने के लिए व्यवस्था की गयी और २१ विस्थापित 
डाकटरों को देहातों में उपयुक्त स्थानों पर बससे के लिए राज सहायता दी गयी । बहुत 


( र४ ) 


ज्यादा बीमार रोगियों को ले जाने के लिए २१ ओर रोगियान ( एम्बुलेंस ) खरीदे गये । 
बहुत से जिला अस्पतालों में मंत्र समितियां बनाई गई और कई जिलों में जिला ओषधालय 
मंत्र समितियां यह मंत्रणा देने के लिए स्थापित की गयीं कि कहां-कहां पर ग्रामीण ओषधालय 

कये जाने चाहिए। जज 
6226, ज़नाने अस्यताओं की संख्या ९४ थी । बहुत से ऐसे ग्रामीण ओषधालयों 
में योग्यता प्राप्त दाइयां नियुक्त की गई जहां कि पूर्णरूप से चिकित्सा करने वाले ज़नाने 
अस्पताल नहीं थे । मेडिकल कालेजों में भर्ती होने वाली छात्राओं के वास्ते ६० रु० प्रतिमाह 
प्रति छात्र के हिसाब से २० छात्रवृत्तियां दी गई। ये छात्रवृत्तियां उन छाज्रवृत्तियों के 
अलाबा दी गई जो कि पिछले सालों में दी जा चुकी थीं । नर्सो की ट्रेनिंग के ६ केन्द्र चालू 
थे लेकिन केवल १६२ उम्मीदवार उनमें भर्ती किये गये । छोटी अवधि अर्थात्‌ १८ 
महीने के लिए सहायक नर्सो' को ट्रेनिंग देने की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा था। 


वर्ष के दौरान में प्रान्त में क्षय रोग का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। 
संयुक्त राष्ट्र के चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड' के साथ-साथ कार्य करने के उद्देश्य से क्षय रोग से बचने 
के लिए लूखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद तथा बरेली में कोगों को बहुत बड़ी संख्या में 
बी० सी० जी० के ठीके लगाये गये। 

गांधी स्मारक सेडिकल कालेज, लखनऊ में दन्त शल्यचिकित्सा संबंधी एक कालेज स्थापित 
किया गया। 

पोस्ड प्रेजएट टूनिंग के वबास्ते ३ अफसर भारत के बाहर भेजे गये । दो अफसर दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय में क्षयरोग में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गये। लाइसेंसिएटों का ग्रेड 
बढ़ाने के लिए आगरा और रूखनऊ दोनों स्थानों में एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त पाठ- 
क्रम जारी रहा । गांधी स्मारक मेडिकल कालेज, लखनऊ में कान, नाक और गले तथा 
रेडियोलाजी संबंधी पोस्टग्रजुएट पाठयक्रमों का उद्घाटन किया गया। 


यू० पी० की १६ कुष्ठ रोग संबंधी संस्थाओं को १,५०,००० रु० के आवत्तंक अनुदानों के 
अलावा कुल ३,००,००० र० के विद्येष अनावत्तंक अनुदान दिये गये । अल्मोड़ा तथा देवरिया 
जिलों में कुष्ठ रोग निवारक कार्य के लिए दो गतिशील कुष्ठ रोग निवारक यूनिटों की स्थापना 
के लिए भी स्वीकृति दी गयी। मिर्जापुर जिले में दूधी अस्पताल के साथ रतिज रोगों का एक वार्ड 
और स्थापित किया गया और देहरादून जिले सें जौनसार-बावर में रतिज रोगों के क्लिनिकों को 
खोलने का प्रस्ताव किया गया । सीतापुर और अलीगढ़ के आंखों के दो बड़े अस्पताल उपयोगी 
कार्य करते रहे और सरकार ने उन्हें काफी बड़ा अनुदान दिया । इन अस्पतालों के अधि- 
कारियों तथा सिविल सर्जनों ने बहुत से जिलों में सरकार की मदद से आंख-चिकित्सा शिविरों 
का संगठन किया। 


सितस्बर, १९४९ ई० से देशी चिकित्सा प्रणाली का प्रशासकीय नियंत्रण चिकित्सा 
तथा स्वास्थ्य सेवाओं के डिप्टी डाइरेक्टर (आयुर्वेद) के हाथ में चछा गया। ३७२ मौजूदा 
सरकारी ग्रामीण आयूर्वेदिक और यूनानी औषधालय उपयोगी कार्य करते रहे और ७० 
अतिरिक्त ओषधालथ स्थापित किये गये । प्रमुख मेलों में आयुर्वेदिक यूनिटें स्थापित की 
गयीं ओर गांबों में बांदी जाने वाली ५,२९० दवाइयों की पेटियों (५॥826 (०० [ ०7७ 
(४6808) के जरिये चिकित्सा सहायता दी गयी। इन औषधालयों तथा यूनिटों पर १० 
आयुर्वेदिक और यनानी इन्सपेक्टरों द्वरा उचित देखरेख रखी गई । 

२०--जन-स्वा स्थ्य 

महामारी नियंत्रण संबंधी व्यवस्था में काफी वृद्धि की गयी और हरद्वार, अयोध्या, वृन्दाबन 
और मिजपुर इन चार तीर्थथात्री-केन्द्रों में संक्रामक बीमारियों के अस्पतालों का प्रान्तीय- 
करण किया गया । मेलों और उत्सवों में प्रवेश करने के लिए हे श्रे का ठीका लूगवाना 
आवश्यक कर दिया गया और इस निथम को अयोध्या के सावन झूला और गोंडा जिले के 
देवी पाटन के मेले में तथा गढ़वाल जिले में बद्रीनाथ और केदारनाथ की तीर्थयात्राओं के 
संबंध में लागू किया गया। नैनीताल तराई और गंगा खादिर, जिला मेरठ में और ललितपुर 


( २६ ) 


क्षेत्र, जिला झांसी में सलेरिया तियंत्रक यूनिटों ने अपना कार्य जारी रखा और सलेरिया 
प्रकोप को नष्ट करके इन क्षेत्रों में, जहां कि मलेरिया अत्यधिक होता है, उपनिवेशन योजनाओं 
का सफल हो सकना संभव कर दिया । नेनीताल जिले के काशीपुर और मोदारपुर क्षेत्रों में 
भी दो सलेरिया निरोधक यूनिट स्थापित किये गये । नये स्थापित पौष्टिक पदार्थ 
संबंधी सेक्शन ()रपराणंत070 8600098) ने ३० परिवारों को खराकों के संबंध में 
तथा.२, १८६ स्कूली बच्चों को सिलने वाले पौष्ठिक पदार्थों के संबंध में जांच-पडताल 
की । खाद्य पदार्थों में सिलावट रोकने के संबंध में की जाने वाली कार्य वाहियों को और अधिक 
सख्त बना दिया गधा और खाद्य पदार्थों के लूगभग २०,००० नमूने, जिनसें सिलावद होते 
का संदेह था, स्वास्थ्य के मेडिकल अफसरों हारा जांचे गये । ड्रग्स ऐक्ट राग होने के साथ 
ही फूटकर बेची जाने वाली औषधियों की शुद्धता पर रखा जाने बाल नियंत्रण और अधिक 
कड़ा कर दिया गया और ओषधि विक्रेताओं को लाइसेंस देने की प्रणाली चलाईं गयी, जिसके 
फलस्वरूप ड्रण्स ऐक्ट के आदेशों का उत्डंघत करने के कारण ५९ व्यक्तियों पर धकूहरमा 
चलाथा गया । स्युनिश्चियेझिटियों के कूड़े करकट को कृषि संबंधी खाद में परिवातत करते 
की योजना को आगे बढ़ाया गधा और यह प्रस्ताव किया यथा कि अझ् उत्पादन के हित में इस 
कार्य को और भी अधिक आगे बढ़ाया जाथ। 
२१--अदालते और झेल 
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दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की अदालतों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में अनेक परिवर्तन 
हुए । दीवानी और फौजदारो क्षेत्राधिकारों के लिए भूतपुर्वे बनाश्स राज्य के प्रदेशों को 
बनारस की ऊुजी में सम्मिलित कर दिया गया और दो नई अदालतें , अर्थात्‌ एक दीवानी 
तथा सेशन जज की और दूसरी सुन्सिफ की, शत्वपुर में स्थापित की गईं, जबकि बनारस के 
सिविल जज और बनारस (हवेली) के मुन्सिफ का छक्षेत्राधिकार रामनगर और चक्िया तक 
बढ़ा दिया गया । इसी श्रकार भूतपूर्व टेहरी-गढ़बाल राज्य को भी दीवानी और फ्ौजदारी 
दोनों प्रकार के मामलों के क्षेत्राधिकार के लिए कुमायूं की जजी में संक्रमित कर दिया गया 
और देहरी में दीवानी और सेशन जज की एक नयी अदालत स्थापित की गयी । रामपुर ' 
राज्य में एक जिला जज और एक मुन्सिफ की अदालत कायम करके एक पृथक जजी बनाई गद। 


जजों ( ०ेंघर१2877708 ) की संख्या २८ से बढ़ाकर २९ कर दी थईं। इत 
अदालतों हारा कुल १,६०९ नियमित अपीलों के फेसले किये गये जियमें ६१६ विविध प्रकार 
की अपीलों की संख्या सम्मिलित नहीं हे ॥+ कुछ मिलाकर प्रान्त में १०० दीवानी और _ 
सेशन अदालतों ने कार्य किया जिनमें ३ अतिरिक्त और ४० अस्थायी अदालतें थीं । 
४३ सिविल जजों ने अदालत खफीफा के अधिकारों का भी प्रयोग किया । इन अदालतों 
द्वारा कुछ २९,००१ मुकहमों का फेसछा किया गया। ७८० विविध ओर ६४० छरूगान संबंधी 
.. अपीलों के अछावा कुल ६,२५८ नम्बरों ( 762 0)97 ) अपीलों का फेंसला किया गया तथा 
_ डिग्रियों के कार्यान्वित किये जाने के लिए कुल ११,८३६ आवेदन-पत्र आये । कुल मिलाकर प्रान्त 
में १५५ मुन्सिफों की अदालतों ने, जिनमें २६ अदालतें अतिरिक्त मुन्सिफों की भी ससब्मिलित 
हैं, कार्य किय्रा। इनमें से ५६ सुच्सिफों ने अदालत खफ़ीफा के अधिकारों का भी प्रयोग किया। 
. बर्षे में इन अदालतों ने कुछ ९६,९५० मुकहमों का फेसछा किया और डिपग्नियों का इजरा किये 
.. जाते के लिए उनके सामने ३७,४६० आवेदन-पत्र थे । ३ बेंचों को सम्मिलित करके वर्ष 
में आनरेरीः मुन्सिफों की अदालतों की संख्या ७ थी और ९८ विविध मुकहमों को छोड़ कर 
.. इन अदालतों ने कुल १,६८७ मुकदुसों का फेसला किया । वर्ष में ३ प्राम-सन्सिफों के 
. अदालतों ने भी कार्य किया । स्थायी खफीफा अदालतों की संख्या १२ थी लेकिन इनमें से 
. दो अदालतों में कोई भी नहीं रखा गया । इन अदालतों द्वारा कुछ २८,३९५ मुकहमों का _ 
.. फंसला किया गया । इनसालवेन्सी एक्ट के अधीद ३२ सिविल जजों द्वारा क्षेत्राधिकारों 
- का प्रयोग किया गपषा ॥ वर्ष सें दिवाला संबंधी मुकहमों की संख्या ७३७ तथा विवाला से 


.._ भक्त किये गये दिवालियों की संख्या ११५ थी। 
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सेसन्स डिवीजवों को संख्या बढ़कर २९ हो गई और फौजदारों के अधिक काम को पूरा 
ऋरने के लिए कानपुर में अतिरिक्त ज़िला और सेसन्स जजों ने तथा अधिकांश जिलों में 
अस्थायी सिविल और सेसन्स जजों ने का्ये किया । यद्यपि भारतीय ढंड विधि संग्रह के अधीन 
किये जाने वाले कुल अपराधों की संख्या पिछले वर्ष को तुलना में ७,७८३ से घटकर 
१,१२,४३० रह गई, तथापि राहजनी, डकती और अमानत में खथानत के अपराधों को 
संख्या में उल्लेखनीय वरद्धि हुईै। जूरियों द्वारा फंसला किये जाम की प्रणाली 
पहले की भांति इलाहाबाद, बनारस, बरेलो, फेजाबाद, कानपुर और लूखनऊ के जिलों में 
जारी रही, लेकिन इस अकार जिन व्यदितयों का सुक़दमा किया गया उनकी संख्या ५०० 
: बढ़कर २३९ हो गई अर्थात्‌ लगभग शत अतिशत बढ़ गई। सेसन्स अदालतों हारा 
जिम व्यक्तियों को फांसी की सजायें दी गई उनकी संख्य/ २७१ से बढ़ कर २८१ हो गई, 
जिनमें से ७३ व्यक्तियों को सजायें कायम रखी गई । जिन व्यक्तितयों को फांसी दी गई 
प्ककी संख्या पहले से दुगनी अर्थात्‌ १८ हो गईं लेकिन जिन व्यवितयों को कोडईड़े छूगाये 
गये उनकी संख्या २४२ से घट कर १८६ रह गई। ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें 
आजीवन क्षाराबास की सजा दी गई ५५६ से बढ़ कर ७६४ हो गई और जिन व्यक्तियों 
को कही कद की सजा! दी गई उनकी संख्या २४,६१७ से बढ़ कर २५,८०७ हो गई । 
इसी प्रकार प्रोबेदन अफसर के अधीक्षण में रखे गये प्रथम बार अपराध करने बालों 
की संख्य/ भो ११९ से बढ़ कर १४६ हो गई। 
इलाहाबाद हाई. कोर्ट और अबध चीफ कोर्टों को आपतत में. सिलाये जान 
और इलाहाबाद के नये हाई कोट आफ जूडीकेचर का दिधान बलाने से पूर्व इन दोनों 
अद्दालतों में से प्रत्येक के लिय एक स्वतंत्र बार-कोंशिल थी। शिलाये जाने के बाद भी 
इन दोनों बार कौंसिलों ने कार्य करता जारी रक्‍खा और चंकि मिलाये जाने के बाद 
उनके द्वारा किये हुए कार्यों को वध करार देन की व्यवस्था करना और केवल एक बार कौंसिल 
'लिर्मंत करता आवश्यक था, इसलिये इंडियन बार कौंसिल (यू० पी० अमेंडसेंट एच्ड 
अलीडेदन आफ प्रोसीडिगत) आर्डिनेंस, १९४९ जारी किया गया। 


कुमायूं डिवीजन में न्याय प्रशासव में सुधार के लिये बनाई गई कुसायूं लाज 


नी 


कऊदेटी (पा 8७०7 7७ए8 (07668) की सिफारिशों को कुमायूं फारेस्ट कमेटी 
के पास भेज दिया गया और उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही थी। 


जेल में कदियों की संख्या जढ़ती रही और जेलों में स्वास्थ्य संबंधी दशायें और 
सत्य ही कंदियों में अनुशासन सामान्यतः संतोषप्रद रहा । इमारती सामान की लगातार 
कमी रहने और “अधिक अन्न उपजाओ ? आसच्दोलन के कारण भवन निर्माण संबंधी कार्य-- 
ऋम में कमी किये जाने के बावजूद भी वर्तमान इमारतों की दक्षा में सुधार किया गया 
और कुछ कर्मचारियों के क्वार्टर भी बनाये गये। ९ जेलों को बिजली दीगई और एक 
जेल में स्थुनिसिपल बादर सप्लाई की व्यवस्था को गई। दूसरे जेल में बिजली का पस्प 
भी लगाया गया। यातायात संबंधी कठिनाइयों और सामान तथा केदी अभिकों की 
कमी के कारण जेल उद्योगों को काफो हानि पहुंची । दूसरी तरफ जेल डेशियों की भली 
भांति व्यवस्था की गई और बीमार तथा अशक्ष्त केदियों को काफी दूध सप्लाई किया 
यया। जुवेनाइल ( अल्पक्‍ंयस्कों ) जेल, बरेली और रिफार्मेटरी ( सुधारक ) सकल, 
लखनऊ में सुधार और पुनर्वाप्त संबंधी काय पुर्बंबत्‌ जारी रहए। द 

इस बर्ष जेलों में कुछ और सुधार किये गये। उद्याहरण के लिये कैदियों के वर्गोकऋरण 
सें परिवर्तत किये गये और जेंलों में को जाने वाली सुलाकातों और पत्र-लेखनल संबंधी 
नथमों को और अधिक सरलू बना दिया गया। तथापि बर्ज की भर्य बात यह थी कि 
कबारा कदियों ( (887७7 ?+30700878) में से सबसे अच्छी श्रेणी के कैदियों को इकट्ठा 
खत तथा वज्ञानिक ढंग से उनका सुधार करने के लिये लखनऊ सेन्ट्ल जेल को एक 
प दर्श जेल में परिवर्तित ऋर दिया गया। | | 


( रट ) 
२२--अपराध झोर पुलिस 


तफतीश करने वाले अनुभवी अफसरों की अनिवार्य रूप से कम्ती होने और आर्थिक 
दशा में कोई सुधार न होने के बावजूद भी सब बातों को देखते हुये वर्ष के अन्तर्गत अपराध 
में वृद्धि होने की जो प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती थी, उस पर सफलता पूर्वक नियंत्रण किया 
गया। गत वर्ष की तुलना में डकती के मामले १,४९३ से घटकर १,३६१, राह- 
जनी ( 707000"ए ) के मामले ८४६ से घटकर ७७५ तथा ह॒त्याओं के माभले 
१,७२२ से घटकर १,६३१ हो गये, परन्तु साम्प्रदायिक दंगों की संख्यः ३,५४४ से बढ़कर 
३,५९७ और नक़बजनी की संख्या २१,९६८ से बढ़कर ३२,३०८ हो गई। वर्ष के 
अन्तर्गत कोई भी गम्भीर साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ और दंगा शीर्षक के अन्तर्गत जो मामले 
लिये गये उनमें से अधिकांश मामले ज़मींदारों और किसानों की तनातदी के फलस्वरूप 
हुये । गृषप्तचर विभाग ((7/ंांत# ॥77887990707 409]97/770676) हारा तफतीदश 
किये गये मामलों की संख्या १९४९ ई० में १४० रही जबकि यह संख्या १९४८ ई० में १२८ और 
१९४७ में ६७ थी। गृप्तचर विभाग (क्रिप्रिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट) के हेडक्वार्ट्स पर 
अस्थायी रूप से एक प्रान्तीय अपराध सूचना ब्यूरो (070प709॥| (79776 [7707708- 
#07 ठिए/680४ ) स्थापित किया गया और जिलों में ऋइम रिकार्ड सेक्‍्शनों को खोलने की 
योजना बनाई गई । गुप्तखचर विभाग (क्रिसिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट) और डिस्ट्क्ट 
इंटेलीजंस स्थाफ के कर्मचारियों के लिये विशेष प्रकार की ट्रेनिंग कक्षायें भी आरम्भ की 
गई । बाराबंकी में एक वायरलेस टेलीग्राफो स्टेशन बनाया गया । जिन स्थायी वायरलेस 
ठेलीग्र।फी स्टेदनों में स्थायी मस्तुल (770808 ) और फिटिश्स नहीं थे, उनमें इनकी व्यवस्था 
की गई। प्रान्तीय सदस्त्र पुलिस दल (0णए॥टंका 477706त (!णएा४४७४७प!9७7ए) 
की शक्ति कम कर दी गई और इस दल की कुछ कम्पनियों को राज्य के बाहर डयूटी पर भेज 
दिया गया। सीतापुर के पुलिस वकशाप में पुलिस की बहुत-री मोटर गाड़ियों की 
छोटी और बड़ी मरम्मत की गई । वकशाप में मोटर गाड़ियों की बाडी बनाने का काम 
भी आरम्भ हुआ। 


यह निश्चय किया गया कि सिविल पुलिस की हर तरह की ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग 
कालेज, मुरादाबाद में और सहास्त्र पुलिस की हर तरह की ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, 
सीतापुर में दी जाय। पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में प्रान्तीय पुलिस संग्रहालय 
स्थापित किया गया और एक सेगजीन भी आरम्भ की गई जिसके दो अंक वर्ष के 
अन्तर्गत प्रकाशित हुंये। पुलिस के असिस्‍टेंट सुपरिन्ठेन्डेंटों और डिप्टी सुपरिस्देन्डेन्टों के 
अलग-अलग  भोजनालयों ( 7708868 ) को मिलाकर गजटेड अफसरों के लिये एक 
भोजनालय (77688) रखा गया। 


पुलिस की तफतीश और मुक़हमा चलाने वाली शाखाओं ([7ए8४72%&078 था 
9708९०7४0०४ -37%700068 ) के संबंध में पुलिस पुनस्संगठन समिति ( ?0॥08 
0729४४88४.070. (/070[789८)की सिफोरिशं सरकार के विचाराधीन थीं और अंतिम 
आज्ञाओं के शीघ्र ही निकाले जाने की आदह्ा की जाती थी। प्रयोग के तौर पर अपेक्षाकृत 
बड़े नगरों में वाच और वार्ड के कर्मचारियों को तफतीश करने वाले कर्मचारियों से अलग 
करने का प्रदन भी विचाराधीन था। 


२३--वाहने (787080076 ) 


वर्ष के अन्त तक गवर्नेमेंट रोडवेज ने ८२ प्रमुख मार्गों पर १,२०० सोटर गाड़ियां 
चलाई और ये मोटर गाड़ियां राज्य की १०,००० मोल हरुूम्बी पक्की सड़कों में सें 
४,१०३ मील लम्बी सड़कों पर चलती रहीं। दो करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर 
किया और अप्रेल से दिसस्बर, १९४९ ई० ई० तक अर्थात्‌ १९४९-५० ई० के आर्थिक 
वर्ष के प्रथम नो महीनों की कुल आमदनी २,९०,४४३ रु० हुई जबकि लगभग 


( ४५ ) 


२,२१,७५, ६१४ ० की प्जी लगाएईई गई थी । जितनी भी कार्यवाहियां की गई £ उनका भ्ल्य 
उद्देश्य यह रखा गया कि विस्तार करते की अपेक्षा स्थिति व सुदृढ़ किया जाय। 
अवमल्यच ( ठ66ए%/प्र७४09 ) के कारण बस चलाने के व्यय हे जो वृद्धि हुई उसके 
फलस्वरूप किशया कुछ बढ़ाना पड़ा और यात्रियों की सुविधाओं पर किये जाने बाले 
व्यय का वर्ष के आरम्भ में ही समाधान कर दिया गया। फिर भी इन कठिनाइयों के 
होते हुऑदें लखनऊ सिटी बच सर्विस चालू की गई जिसकी जनता ने सराहना की। 
वरकंशाए के संगठन यर विशेष ध्याव दिया गया और केख्ीय तथा रीजनलर दोनों 
ही वकशापों के लिये बह सभी आशुनिक मशीवरी खरीदी गई, जो प्राप्त कोबों से मोल ली 
जा सकती थी। भूमि आप्त करने में औौर वकंशायों, लविसिंग और बस स्टेशनों के निर्माण 
में पर्याप्त अगति हुई। केन्द्रीय बर्कशाप में आदोमोबाइल इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने के लिये 
भी एक थयोजन! बनाई गई जिससे कि टेड्िबिकल कर्म बारियों की भारी कमी पूरी की जा सके । 
काम करने बालों के साथ संबंध अच्छे रहे। मुख्य बंध स्टेनों पर जलपान की व्यवस्था 
करने के लिये प्रारम्भिक कार्य शुरू किया गया और काम करने वालों के लिये कोआपरेटिव 
केन्‍्टीनों तथा आमोद-प्रमोद के केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर जांच हो रही थी। 
तदर्थ सड़क वाहन संविधाश्न समिति (46 घस८0 8090 पृफछाइ[007 [70778 
(0777४755986) की रिपोर्ट का पांडुलेख प्राप्त हो गया था और राय लेने के छिये 
उसे घुमाया गया । | 
रोजनल ट्वान्सपोर्ट अफसरों के अधीन मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के प्रशासन को 
केन्द्रित रखने की प्रणाली चालू रखी गई और उसमें कुछ सुधार किये गये । प्रणाली 
संतोषप्रद ढंग से कार्य करती रही । रीजनल इन्सपेक्टोरेट में भी कुछ सुधार दिखाई दिया । 
जून-अक्तूबर, १९४९ ई० में ३,१८० मोटर गाड़ियों की जांच की गई जिसमें से ६१४ 
से अधिक मोदर गाड़ियों को बेकार घोषित किया गया । सभी सरकारी मोटर गाड़ियों 
के निरीक्षण, उचित रखरखाव और मरम्मत करने की योजना को अंतिम रूप दिया गया। 
रोडवेज की बसों द्वारा होते बाली दुर्घटनाओं के मामलों सें मुअःविजा देने की एक विस्तृत 
योजना बनाई गई जिसको कार्यान्वित भी किया गया । 
इन्फोसमेंट सबेड (पत्ता/00007769 डिधुपकघते3) अपना काम सतकता से करते रहे 
और उत्होंने १९४८-४९ ई० में १०,०७० मामलों का पता लगाया। कुल ७, १५१ मामलों 
का कैसला हुआ और दंड दिये जाने पर ५,१२)२५९ रु० कुल जुरमाना बसुरू किया गया। 
स्त्रवंडों ने प्रथम बचाव ( 55 89/90ए ) संबंधी महत्वपूर्ण प्रचार भी किया। 
प्रयोग के तौर पर दो सक्‍बेडों को पुलिस के डिप्टी सुपरिन्‍्टेंडेंट के अधीन कर दिया गया और 
मुक़दमों के घुनने के लिये और उनका फैसला करने के लिये विशेष रूप से दो मे जिस्ट्रेट 
नियुक्त किये गये। ्ि 
क्य पहिले नो महीनों में पेट्रोल वितरण के संबंध में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। 
अंतिम तिमाही में भी भारत सरकार से अतिरिक्‍त पेट्रोल प्राप्त किया गया और उसकी 
कमी न होने दो गईं। बर्ष के अधिकांश भाग में पावर अलकोहल की स्थिति संतोषजनक रही । 
हिन्द प्राविस्शियल फ्लाइंग क्लब ने कानपुर में एक फ्लाइंग सेंटर स्थापित किया, 
परन्तु उसकी मुख्य कार्ववाहियां ऊलूखनऊ में ही होती रहीं, जहां “/ए-१” और “बी” 
जाइसस भाप्त करने वाले पाइलटों को उच्च ट्रेनिंग देने का कार्य हाथ में लिया गया था । 
हवाई जहाजों की संख्या ३७ हो गई और क्लब की आमदनी १,७०,९८९ २० हो गई। 
क्लब को केन्द्रीय सरकार से ९६,६४५ र० की राज सहायता छिली और राज्य सरकार से 
. ४,१८,००० रु० का अनुदान सिला। कक 8 द 
3 हक १४--खाश् तथा रसद द 
आन्तीय सरकार ने भारत सरकार की खाद्य नियंत्रण योजना को कड़ाई से लागू 
करन को नीति को ठीक से छागू किया और राशनिंग के वादों को पुरा करने के लिये 
रबी के अनाज की सीधे किसानों से अनिवार्य वसूली की एक योजना कार्यान्वित की गई। 


यह योजना १९४७ में छागू योजना के आधार पर थी। दूसरी ओर खरीफ के अनाज 
के लिये व्यकारियों हरा! खर।फ को गहला बसुझो के एकाधिकार प्रगांली से य सुली की 
गई | 

वबसुरू किये गये समस्त अनाजों का कुल परिण्ाण ४,७१,४६१ हल हुआ।. वर्ष 
में आयात ३,३६०१३४ टन हुआ जबकि निर्यात, जो चाबरू, चने और गेहूं तक ही सीमित 
था और जिसे बीज के प्रयोजलों के लिये अदले-बदले के आधार पर किया गया था. ४१,४३८ 
टन हुआ । 


फड पग्रन्स राशानग अंडर, १९४९ ई० को १ सितस्थर, १९४९ से जारी किया गया और 
भरत सरकार के सुझाव के अनुसार पूरे राशन वाल नगरों में राशनवाले अनाज को खले 
बाजार में बेचने को बन्द करने के लिए इसे १६ सितम्बर, १९४९ई० से कुछ नगरों में. 
लाग किया गया। राशधनवाले नगरों की कल संड्या ६० थी, जिनमें से ४९ में बन्द 
बाजारों सहित पूरी राहनिंग योजना लागू की गई। होष ११ नथगरों में खले बाजारों 
के साथ रिलरीफ कोटा की दृकानों की प्रणाली चलती रही। समिताहार योजना के अधीन 
गढ़वाल और जल्मोड़ जिलों के ग्र,मोण क्षेत्रों में तथा नतीताल, देहराइन, इटाव!), जौनपुर, 
गोंडा और बहराइच जिलों के कुछ भागों में मोटे अनाज बांदे गथे। १५ नवम्बर, 
१९४९ ई० को राशतिग योजना के अधीच कुछ जन-संह्या ७१,६९,४५० थी और 
औसत माहवारी खपत ७२,०८० दत थी॥। २६ मई, १९४९ ई० को बूनाइटेड 
प्राविन्सेज फूड कन्‍्जम्पशन (रेस्ट्क्शन) आडेर, १९४९ ई० नामक्न आज्ञा जारी की 
गई जिसके अनुसार मेजमान (मेज उनों और उसके) उनके परियार सहित मेहमानों की 
संख्या किसी दावत में ५० से अधिक ने हीगी। दोनों-निजी व्यक्तियों तथा सरकारी 
विभागों द्वारा रखे गये घोड़ों और खच्चरों को खिलाने के लिये अक्तूबर १९४९ 
ई० में एतिसल राशवतिंग की एक प्रणाली को जारी किया गया। 

वर्ष में कपड़े के नियंत्रण में कई परिवतंन हुये। सिलों में कपड़े और सृत जमा 
हो जाने के कारण, भारत सरकार ने मिलों में जमा हुए स्टाक को उनके हारा 
सनोनीत व्यक्तियों के हाथ बेंच देने की आज्ञा दे दी और प्रतीय सरकार को ऐसे मनोनीत 
व्यक्तियों को लाइसेंस देवा पड़ा, जिन्हें पहुले छाइसेस नहीं मिक्ा था। १ अबतुबर, 
१९४९ ई० से मिलों को उत्पादन के पहिले महीने ही से उनके द्वारा मनोनीत 
व्यक्तियों के हाथ उत्पादन की एक-तिहाई बेचने की अनुमति दी गयी और शेष दो-तिहाई 
को प्रान्तीय सरक्षार के सवोनीत व्यक्तियों में लितरित किया जाता था। सरकारी व्यदितयों 
हारा धदि इस दो-तिहाई उत्पाद में से कुछ भाग न उठाया गया, तो वह भाग सिलों को 
उन्तके हारा सनोनीत व्यक्तियों में बांदने के उपलब्ध हो जाता ॥ 


ह्यि 
१ सवम्बर, १९४९ ई० से कयई और सूट के ₹ महयों में ऋरद्ा: १० प्रतिशत और 
[२ प्रतिशत की कम्मी की गयी। कपड़े और सूत दोनों के मिल के बाहर ( 6ह"-ाणा ) 
य में ४ प्रतिशत की कम्मी कर दी गये और सध्यदर्ती व्यापारियों के मत्य मे ऋणमशः 
ह ओर सूत दोनों में ६ प्रतिशत तथा २ १/२ प्रतिशत की कमी कर दी गयी। फिर भी 


विकतस फुटकर सलल्‍यों पर विक्ली-कर और आबकारी भहसुरू को जोड़ देने की आज्ञा थी १ 


9 मवम्बर, १९४९ ई० से ऋय अधिकारों के जारी करने की प्रणाली को स्थगित कर 
दिया गया और संयघवक्‍त प्रन्‍न्त की मिलों के समस्त उत्पादन को उनके दारा शनोनीह व्यधितयों 
के हाथ बेच देने के लिये खोल दिया गया। 


दिसम्बर, १९४७ ई० में रवेदार चीती पर से नियंत्रण उठा लेते के पच्चात्‌ प्रान्त भ 
सप्लाई की स्थिति तथा मुल्य समन्तोषजनवक रहे। जून, १९४५९ ई० से मल्यों के बढ़ने की 
. ब्व॒ृत्ति दृष्टिमोचर होने लगी, जो अगस्त-सितम्बर, १९४९ ई० में अपनी प्राकाष्ठा को 
.. गयी जब कि मल्‍लय १ ० से १० ४ आ० प्रति सेर तक घवते-बढ़ते रहे ।इस अभतपु 
.. . बद्धि के कारण प्रान्तीय सरकार ने २५ अगस्त, १९४५९ को कारखानों हारा अधिकृत चौर् 
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के समस्त स्टाक को अपने अधिकार में कर लिया! । इसी सदय देश के अन्य भागों की स्थिति 
भी खराब हो गयी थो और २ सितम्बर, १९४९ ई० को भारत सरकार ने शूगर स्टाकस 
(चेल ह सेन्ट्रल गवर्न में ट ) आडे र, १९४९ ई० को जारी किया जिसके अधीन उन्होंने कारखानों 
के पास के सब चीनी के स्टाक् को निश्चित श्रेणीवद्ध मृल्य पर ले लिथा[। औसत क्षिस्स की 
डी>२४--कारखाने के बाहर ( 655900079) प्रति सन चीनी के मूल्य २८ रू० 
८ आना निश्चित किया गया । इसके पदचत्‌ भारत सरकार ने सितम्बर से दिसस्वर, १ ९४९ 
ई० की अवधि के लिये इस प्रान्त के हेतु कुछ २०,००० टन चीनी दी। निश्चित सूल्यों पर, 
विश्वसदीय एजेल्सियों हारा पूर्णतया राशन के आधार पर समस्त जिलों में नियत कोटों 
की अनु सार चोनी का वितरण किया गया। शहरी क्षेत्रों में वितरण आधा सेर प्रति व्यवित 
प्रति पक्ष तथा प्रस्मीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति १/६ से १/२ सेर के बीच सें पड़ा । इसके अतिरिक्त 
लगभग ८,००० मत रोरी और १०,००० सन पिसी चौनी को भी विज्ञेष कर त्यौहारों झें 
हलवाइयों को आवश्यकता को पूरा करने के लिये नियत किया गया। 

नमक की स्थिति वर्ष भर अच्छी रही। भारत-परकार हारा निर्मित नमक वितरण की 
प्रादेशिक योजना (22009]| 5 006776 ० 886 78 0प्रा700) के अधीन १९४९ 
में इस प्रान्त के लिये विभिन्न साधनों से लिब्चत किया गया। नसक का कोटा १,५५० छोटी 
लाइन तथा ४९८ बड़ी लाइन के डिब्बों का था। समस्त जिलों ने भी आकस्मिक प्रयोजनों के 
लिए काफी तमक रख लिये थे और किसी भी जिले से नमक की कमी की रिपोर्ट हों मिली । 

१९४१ ई० के खपत के आंकड़ों पर आधारित मिद्ठी के तेल के संबंध में प्राप्त के लिये 
निर्धारित किया गया परिमाण ३,६०,००० दिन प्रति मास था, यद्यपि सासिक खपत में अत्तर 
के कारण विभिन्न महीनों के वास्तविक आंकड़ों में परिवर्तत होता रहा। १९४९ ई० के प्रारम्भ 
में वाहन की कठिनाई के कारण मासिक सप्लाई में कभी-कभी नियत परिमाण के २५ प्रतिशत 
से अधिक सप्लाई होती थी। तथापि बर्ष के मध्य में वाहुन समस्या में कुछ सृद्धिधा हुई, 
जिससे तेल की कम्पनियों ने किसानों को रबी की वसूली के संबंध में दितरण करने के लिये 
३,६०,००० दिलों के एतदर्थ नियत परिमाण को आयात किया, किन्तु सितम्बर सें मुद्रा के 
अवमूल्यन से, तेल के बाजार पर दुरन्त ही बुरा प्रभाव पड़ा और भारत सरकार को बाध्य 
होकर तेल के मूल्य को बढ़ाकर १ रू० ४ आ० ६ पा० प्रति८ गे लन करना पड़ा। मिट्ठी के 
तेल की सप्लाई की स्थिति वर्ष भर काफी संतोषजनक रही। 

विशेष कर विदेशी कागज के अधिक आयात करने के कारण सब मिलाकर कागज कौ 
स्थिति भी संतोषजनक रहो और कश्ज नियंत्रण के प्रशासन में भी बर्ब में कुछ शिषिलता 
कर दी गयी। पहली बात यह है कि भारतीय मिलों से बने कागज का वितरण, जिसे परमिएों 
द्वारा नियंत्रित किया जाता था, बिना परसिट के वितरित किया जाने रूगा, यद्यपि भरत-सरकार 
द्वारा पेपर कंट्रोल (इकोचामी ) आर्डर, १९४५ के अधीन खपत की निर्धारित सीमा ज्यों की 
त्यों लागू रक्‍खी गई। दूसरे समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के खप्त की सीमा में ४० प्रहिः 
शत की कठोती को हटा दिया गया और प्रत्येक अधिकृत उपभोक्ता अपनी खपत की सोसा 
तक १०० प्रतिशत कागज ले सद्दा था। प्रेत्तों के रुकाने की आज्ञा भो उदारताएबक 
दी गयी। 

१९४८ ई० केप्रारंभ में सरकार दाएश! विनियस्तण की सामान्य मौति के अनु सार 
सरणछारी छेखे पर इंधत के काने-ले जाने के नियंत्रण को जून, १९४८ की दूसरी तिझाही में 
स्थगित कर दिया गया, परन्तु प्रमुख नगरों में जलाने की लकड़। की कौमत अधिक बढ जाने 
के कारण लकड़ी लाने-ले जाने पर पुनः सरकार को अगध्त, १९४९ ६० में नियंत्रण ल्गाना 
पड़ा। सिर भी १९४९ ई० के अन्तिम काल में स्थिति अधिक संतोबजनफ नहीं थी, 
पद्धपि इस बात के लक्षय दिखाई दे रहे थे कि स्थिति झीछ्य ही सुधर जायेगी। 

.. उन इमारती सामानों की सप्लाई, जिब पर नियंत्रण लगाया गया थ श अर्थात्‌ छोहा 
और इस्पात, बुचे हुए कोयले और सीमेंट, वर्ष के प्रसस्भ में सांग की अपेक्ष: काफी द. महुई। 
इस कसी के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी चिभागों तथा जनता के बीच लितरण योजनाओं का 
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एकीकरण करता भी एक बड़ी सपस्था थी। इसलिये सप्लाई के उपलब्ध साधनों के संबसपुर्ण 
च्रबन्ध के लिये कई उपाय किये गधे । विभिन्न सरकारी विभागों की मांगों की जांच करने 
और आवश्यक लिर्माण-कार्यों को प्ररयशिकता दे कर साँगों मं काह-छांट करने के लिये 
प्रान्तीय स्तर पर एक “मेटोरियल रिसोर्सेज कमेदी (भौतिक साधद सपझ्तिति ) पहुले से ही बनी 
हुई थी। यह कपमेदी प्रत्येक जिले की जनता के लिये भी इमारती सामान का कोट सियत करती 
थी। घह निश्चित करने के लिये कि इसारती साभाव देने में किसको प्र।थ शिक्षला दी जाय, प्रार्थी 
व्यक्तियों की मांगों की जांच करने के लिये जिले के स्वर पर हाउलियव करे डियां (गृह निर्माण 
समितियां ) पहले से बनी हुई थीं। वर्ष के अन्तिम काल थे रन क्ेडियों का पुनुस्संगठन 
किया गया ताकि उनमें प्रत्तीय क्षेत्रों के अतिनिधि भी सब्झशलित किये जा सकझें। रहुने के 
काम के छोटे-छोटे बवाद्स और मक्कात बनवाने के 
के विचार से बिलासपर्ण निर्माणग-कांयों के लिये इमारती 
लगायी गयी । वर्ष के मध्य में 9० पीि० बिह्डिंग मंढं।रिथिल्स कंट्रोल जा 
आज्ञा जारी की गयी जिसके हारा ऐसी कोई इ मारत बचा दे की 
में १२,००० छू० से अधिक शल्य का कंदोल का साथान ऊूवाया जाथ। इस उपायों 
को साथ ही साथ इमारती सामानों की प्रएप्ति पर भी कड़ी निगरानी रखी गंदी । 

बर्ज के दोराव में जनवरी से लेकर दिलघम्बर तक कंदोल संबंधी विभिन्न आज्ञाओं का उल्लंघन 
करते के संबंध में १२,२७२ मुकदमे चलाये गए। इन भुकहयों में से और साथही उन मकहमों 
सें से जो विचाराधोन थे, १,३४८ सुकहमों से सजा मिली । ४१८ सुकहमों में अभियुक्त 
दोबघुक्त घोषित हुए और शेव मुकहम विचाराधीन रहे। दुराचरण के मामलों में विभाग 
के कर्मचारियों के (वरुद्ध कड़ी कारबाई की गई और १३१ कर्ूंचारी सरकारी नौकरी 
बर्खास्त कर दिये पे या हुई। दिये गये। 

इनफोर्समेंद स्ववे हों ने, जो कि कानपुर, आगरा, मेरठ और बनारस के घार प्रमुख तगरों 
चोरबाजारी तथा चोरी से माल लाना लो जाना बन्द करने को लिये नियक्त किये 
गये थे, सितम्बर, १९४९ ई० के अण्ल तक कंट्रोल संबंधी विभिन्न आज्ञाओं का उल्लंघन करने 
के लगभग २,२४० मामलों का पता लगाया, १,४६६ व्यवितियों को गिरफ्तार किया और 
लगभग ४,८०,४८८ र० के मुल्य का साल पकड़ा । 


२४--सहायता तथा पुनर्वोर्स! 

१९४९ ई० में विस्थापित व्यक्षितयों का बड़ी संख्या में आना लगभग बन्द हो गया था और 
इसके बाद सरकार के सामने मख्य प्रहदन उन्त विस्थापित व्यक्तियों के बसाने का था जो पहले 
से ही आ चहे थे। तदनपार सहायता शिविरों को,जहां विस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी 

रूप से रकखा गया था; तोड़ देने की नीति अपनाई गई और सरकारी शिविरों में रहने वाले 
व्यक्तियों की संख्या घटकर २५,११६ हो गयी और इनमें से केबल १,०२० 

व्यक्तियों को, जिनमें अधिकतर विधवायें और अशक्त व्यक्ति थे, मपत राशन दिया जाता था 

इसके अतिरिक्त कदमोरी विस्थापित व्यक्तियों को सिर्जापुर जिले के चनार शिविर से हटाकर 
पूर्वी पंजाब में कांगड़ा जिले के योल शिविर में रखा गया और इस प्रकार चुनार का शिविर 
यूर्गहूप से तोड़ दिया गया । ( १) विधवाश्रमों में रहने वाली विश्थापित महिलाओं और शिविरों 
के बाहर के ट्रीनिग तथा उत्पादन केन्द्रों और (२) अशक्‍्त और अपंग्‌ व्यक्तियों के प्रयोग के लिये 
कुछ सासान रिजरवें रूप से रख लेने के बाद विभिन्न शिविरों में बचे हुए ऊन, सूती कपड़ों, कम्बलों 
_र रजाइपों के बारे में भारत सरकार को लिखा गया कि ये चीजें विक्रयादि हारा खत्स कर 
दी जाय॑े। शिविरों के बतेंनों, लालठेनों, चारपाइयों और पढ़ाई-लिंखाई के साज-सामान 
आदि का काफी स्टाक भी फालत हो गया और उसमें से केवल थोड़ा सा सामान उन शिविरों को, 
जो उस समय चल रहे थे और जिनमें इन सामानों की बड़ी आवश्यकता थी, दे देने के पश्चात 


.. अधिकांश के बारे में भारत सरकार को लिखा गया कि इसे विक्रयादि हारा खत्म करने के 
संबंध से आदेश भेजे जाय॑। 
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सहायता संबंधी कार्यदाहियों में ऋमश:ः कम्ती किये जाने के साथ हो पुनवध्स के कार्य में 
भी तेजी की गई। बिस्थापित व्यक्तियों के लिये औद्योगिक ट्रेनिंग की व्यवस्था करने 
के विचार से सहायता शिविरों की औद्योगिक सम्भावनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये 
१९४७ ई० में शंद्मता के साथ जो जांच-पड़ताल की गयी थी उससे यह पता चला था कि 
विस्थापित व्यक्तियों में से अधिकांश छोग वितरण संबंधी कारबार अधिक पसंद करते हे, 
परस्तु संयुक्‍त प्रान्त में ऐसे कारबार का क्षेत्र बहुत सोमित ने के कारण भूतपूर्व सेनिकों के 
निमित्त भारत सरकार द्वारा खोले गये व्यवसायिक ट्रेनिंग केन्द्रों में विस्थापित व्यवितयों को 
व्यावसाथिक ट्रेनिंग देने की योजना के अन्तर्गत उनके लिये सुरक्षित जग +ें की संख्या 
आलोच्य वर्ष में २,००० से बढाकर २,५०० कर दी गई। नवम्बर, १९४९ ई० के अन्त 
तक इन केन्द्रों में पांच हजार सात सौ तीस व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गयी या वे ट्रेचिग 
पा रहे थे। 


कुछ प्रमुख नगरों में झिविरों के बाहुर रहने वाली महिलाओं के लिये १३ देनिंग 
और उत्पादन केन्द्र खोले गये और देहरादून तथा इलाहाबाद में एक-एक आवशसिक औद्यो- 
गिक आश्रम संगठित किये गये। मथुरा और मेरठ के दो विधवाश्रमों को वित्तीय 
सहायता दी गई, जहां निर्धन विधवाओं तथा निराश्चित महिलाओं ओर बच्चों को मृफ्त 
भोजन दिया जाता था। 


प्रान्तीय सरकार ने १९४७-४८ ई० के बजट में गंगा खादिर में १,७५० विस्थापित 
व्यक्तियों के परिवारों और तराई में ८७५ परिवारों को बसाने की योजना के लिये 
१९४७-४८ ई० के बजट में व्यवस्था को थी। नवम्बर, १९४९ ई० तक गंगा खादिर 
में प्रति परिवार १० एकड़ के हिसाब से १५,१६३ परिवारों को और तराई में १५ एकड़ 
प्रति परिवार के हिसाब से ३८० परिवारों को भूसि दी गई । इस योजना पर कुल 
४०,१३,००० रु० का उत्पादक और ८४,१७,५०० रु० का अनुत्पादक व्यय होने की 
आद्या थी, जिसमें से कुल अनुत्पादक व्यय का केवल ५० फीसदी और उत्पादक व्यय 
पर होने वाली हानियों का ५० फीसदी केन्द्रीय सरकार उठाने वाली थी। हानियों का 
हिसाब दस वर्ष के बाद लगाया जाने वाला था। 


विस्थापित व्यक्तिययों को काम दिलाने की पूरी>पुरी कोशिश की गयी। आयु, शिक्षा 
तथा अधिवास संबंधी नियमों में उनके लिये काफी दिलाई कर दी गई। डाइरेब्टर 
आफ रिसेटिलमेंट ऐड एरूहवायमेंट से कहा गया कि वे उनके नाम रजिस्टर कर ले और 
उपयुक्त जगहों के निम्ित्त उनमें जो योग्य हों उनके लिये सिफारिश करें । लगभग 
वर्ष के अन्त तक १०,०६२ विस्थापित पुरुषों तथा महिलाओं को नौकरी ढिलाई गयी थी । 

वर्य के दौरान में, विस्थापित डाक्टरों, दंत चिकित्सकों, वेद्यों तथा हकीमों को 
राज सहायता देने की योजना, जिसे १९४८ ई० में आरश्स किया गया था, समाप्त कर 
दी गई। 

सहायता खिविरों (४७॥67 ०७778) में विस्थापित लड़के तथा लड़कियों की 
शिक्षा का प्रबन्ध कई प्राइसरी तथा अपर प्राइमरी स्कूछठ खोल कर किया गया। २४२ 
मामलों में उच्च शिक्षा संबंधी अध्ययन पुरा करने के लिये शिक्षा संबंधी ऋण स्वीकृत 
किये गये थे, और सन्‌ १९४९ ई० के अन्त तक विस्थापित उद्योगपतियों और व्यापारियों 
को ६१,५२,३८८ रु० और विस्थापित किसानों को २,६२,२०० रु० तक के ऋण 
दिये गये। भारत सरकार के पुनर्वास वित्त प्रशासन (२०॥७४७०]8४07 कप 7७708 
3दऊाता8798007 ) ने भी, जिसने प्रत्येक मामले में ५,००० रु० से अधिक 
धनराहि के ऋग दिये, सन्‌ १९४९ ई० में इस प्रान्त के विस्थपित व्यक्तियों को कुछ 
३१,३९,००० रु० ऋण के रूप में दिये । विभिन्न डिलों में शरण[थियों के कारखानों को ४०० 
किलोवाट से अधिक विद्युत्‌ शक्ति दी गई और विस्थापित प्रनिर्माताओं ( #'9074090078 ) 
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तथा इंजीनिर्यारग कारखानों को लोहे और इस्पात का कुल ६०० ढन से अधिक का 
त्रैसासिक कोटा वितरित किया गया। विस्थापित उद्येशपतियों को उसके पुर््वास के संबंध 
में पदटे पर देने के लियो आगरा, लखनऊ और फर्दखाबादर्ोें स्थित डीहाइड्रेशन 
([)0॥ ए4/७॥07 ) क्ारखातों को भी भारत सरकार से ३,५०,००० ० की लाणत पर 
अपने हाथ में ले लिया गया था। 

सार्वजलिक लिर्माण विभाग में विभिज्ञ तयरों 
लिवातस्थान की तरह के सफाब इसवाये थे और उन्हें उपयब्त किराये एर विश्थापित 
व्यक्तियों को उठा दिये थे। इसके अतिरिक्त उन्नत समनों ४ सकान बनाये गये 
थे तथा विस्वापित व्यक्षितयों से कह गया कि वे उन्हें ! में किराया देकर 
खरीदने को ब्गादली? (फ्रा8-एप्ा'०४7986 8ए8670) पर ले सकते हें। भलिर्धन 
श्रेगी के लोगों के लिये, लगभग १,००० कच्चे मकान बनवायें गये। उनके लिये 
कानपुर के विकास बोर्ड ने १,२०० दवार्टर पुरे किये और इलाहाबाद के इस्प्रूदर्मेंट दृश्ट 
ने २५ क्वाद्ंर बनवाये। प्राष्स में स्थानीय विकायों को विस्थापित व्यक्तियों के लिये 
मक्ात और दुकान बववाने के निभित्त १० लाख रुपये से अधिक धनराशि ऋणों के रूप 
में भी दी गई थी। 

विस्थापित व्यक्तियों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया गया कि भवन निर्माण 
संबंधी प्रयोजनों के लिये वे अपनी निजी सहकारी समितियां बना लछें। इन समितियों 
को १९३९ ई० के मल्य-स्तर पर भूसि प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई गई तथा विभिन्न 
प्रकार के अन्य उपायों से उन्हें सहायता पहुंचाई गई जसे कंद्रोल की हुई दरों पर इमारती 
सामान का दिया जाना तथा वित्तीय सहायता। 

लखनऊ, देहरादुन और इलाहाबाद में नई बस्तियां स्थापित करने के लिये योजनायें 
तैयार की गई और बविस्थापित व्यक्तियों में से जो कुछ अधिक धनी-मानी व्यक्ति थे 
उन्हें अपने सक्कान बनवाने के लिये १,२५७ प्लाट दिलाये गये थे। 

एक औद्योगिक नगर के निर्माण के लिये मोदीनगर में लगभग २०० एकड़ क्षेत्रफल 
भूमि प्राप्त की गयी थी। इस बस्ती के निर्माण का कार्य सेस्स सोदीनगर कास्स्ट्रवहन्स 
लिसिदेड द्वारा, जिन्हें ३५ लाख रुपये का एक ऋण देने का बचन दिया गया था और 
जिसमें से दस-दस लाख रुपये को दो किस्तें पहिले ही चुकता की जा चुकी थों, जभी 
जारी था। वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत लगभग ३५० सकान बन गये थे। मेरठ में 
ऐसे खेलह॒द का सामान तैयार करने वाले विस्थापित व्यक्तियों को भी जो 
पद्चिमी पंजाब से आये थे, लगभग १०० क्वार्टर दिये गये, ताकि प्रान्‍्त में खेल कद 
के सामान के उद्योग का एक केन्द्र स्थापित हो जाय। नेनी में २५० एकड़ भूमि 
प्राप्त की गयी थी और उसे विस्थापित उद्योगपतियों को देने के पूरे, एक लाख रुपये 
की एक बनराशि उस क्षेत्र के विकास परखर्थ की जा रही थी। शाहजहांपुर, देहराइून और 
फेजाबाद के जिलों में विस्थापित व्यक्तियों के निमित्त नगर स्थापित करने के लिये 
प्रास्तीय सरकार को अपनी कुछ सैनिक योजनायें ((7]॥७"ए [070]8068) स्थायी रूप 
से हस्तांतरित करने के संबंध में भारत सरकार के साथ बातचीत जारी थी। 

संयुक्त प्रान्त में तिष्कांत सम्पत्ति के प्रशासव तथा प्रबन्ध का कार्य, निष्काम्त 
सम्पत्ति के एक प्रान्तीय कस्ठोडियन के जिम्मे था और उसे हेडक्वार्ट्स पर एक असिस्‍टेंट 
कस्ठोडियन और संबंधित जिलों में जिला मेजिस्हेट, जो डिप्टी कस्ठोडियन के रूप 
सें काम करते थे, सहायता पहुंचाते थे। न्याय संबंधी कार्य ५ डिप्टी कस्ठोडियन 
(जुडीशल) करते थे, जो हेडक्वादसे पर एक एडीशनल कस्टोडियन के मातहत काम 
करते थे। महत्वपूर्ण जिलों में कुछ पूरे समय काम करने वाले निष्क्रान्त सम्पत्ति के 
असिस्देंट कस्टोडियन भी नियुक्त किये गये थे। 

२६--विचान मंडल 

इस वर्ष दो सहत्वपूर्ण कानून, अर्थात्‌ जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक 

१९४९ ई० तथा कृषि काइतकार (विशेषाधिकार उपार्जज) विधेयक. १९४९ ई० 


गरां में ३,८४७ दुकान तथा 
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[((3806पएछ 70578 (30चप्राआं॥07 07 कप ०9893) 3]], 949) | 
उपस्थित किये पे थे जिनमें से बाद बाला विधेयक पारित हुआ और ्सम्बर, 
१५९४९ इ० भ॑ कानून जा बल गया। 

विधान-उब! का एक अधिवेशन हुआ जो २६ फरवरी, १९४९ हं० से आरशस्म 
हुआ था और विधान-सभा की कुछ बेठक् ३५ दिल हुई और उसकी बेठकें फरवरी, मा, ऊर््नल 
और जुलाई के महीनों में हुई थीं। विधान परियवद की २४ बेठके हुई थीं ओर उसे दो बाहर 
अर्थात्‌ २३ घबून जरेर १९ अगह्त, १९४९ ई० को अभिश्चित सझय के लिये स्थशणित किया 
गया । 


११९४९ ई० का यू ० यो ० जर्दीदारी विनाश तथा भूमि व्यव लव 
स्तुत दिया बया था और उसे एक प्रवर सशलिति के सुपुद कर दिया गया था 
जिसमें विधाल मंडल के दोनों सबनों के सदस्य सम्सिलित थे। प्रबर-समिति की रिपोर्ट 
आप्त हो गई थी और विधान सभा में विघेयक्त पर विचार हो रहा था। 


| महत्वपूर्ण सरकारी प्रस्ताव भी रकक्‍खे गये थे तथा उच्हें 
आन्तीय विधान मंडल ने स्वीकृत किया। उनमें से एक प्रस्ताव द्वारा १९४७ ई० के 
संबक्‍त प्रान्तीय सार्वजनिक शांति बनाये रखने का (अस्थायी) ऐवट, जो २८ फरवरी, 
१९४९ ई० को समाप्त होने वाला था, २८ फरवरी, १९४९ ई० से एक वर्ष के लिये 
और बड़ा दिया गया था ओर दूसरे प्रस्ताव द्वारा, प्रान्तीय विधान मंडरू ने डोमीमनियन 
विधान-मंडल से यह सिफारिश की कि बहु एक ऐसा अधिनियम पारित करे जिसके 
ह्वारा संश्क्‍त प्रान्त में निश्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन, देखरेल और हस्तान्तरण नियभित 
किया जा सके। 

सदा की भांति १९४९-५० ई० के वर्ष का बजद विधान-मंडल के दोनों सदनों ने 
१९४९ ई० में पारित कर दिया था। 

जैसा कि नीचे दिया गया है, विधान सभा की सीटों के लिये केवल तीन उपचुनाव 
हुये थे। ये सीटें वर्तमान सदस्यों के ६० दिस से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने 
के कारण रिक्त घोषित की गई थीं :--- 


हा 


हो! 


दा भकम+-»-_->० ०. पााश-+-»्न्‍याण्कमामम 








निर्वाचन-क्षेत्र का नास अन पस्थित सदस्य का नाम निर्बाचित सदस्य 
१--मेरठ तबा हापुर तथा बुलन्दशहर श्री सेयद अहमद अशरफ श्री मोहम्मद 
तथा खुरजा तथा नगीना बणरों हफीजुल रहमान 
का मुस्लिम शहरो क्षेत्र क्‍ 
२--गाजीपुर तथा जोनपुर तथा श्रीएस० एस० रिज- श्री शाह सुहस्मद 
गोरखपुर तगरों का मुस्लिस बानउल्लाह गहीद से यद 
दाहरी क्षेत्र 


३--जिला सीतापुर भुस्लिम देहाती क्षेत्र. श्री मोहम्मद इस्साइल श्री बश्चीर अहमद 





साननीय डा० सीताराम और श्री विचित्र नाराधण विधान परिषद सें; अपनी सदस्यता 
की अवधि समाप्त होने पर पुनः सनोनीत किये गये थे। बाद में साननीय डा० सीताराम 
के पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप 
इस प्रकार रिक्त स्थानों के लिये शाननीय श्री चच्द्रभाल, विधान परिषद के प्रेसीडेंट और 
श्री अख्तर इद्तेन वाइस प्रेसीडेंट चने गये थे । माननीय शी परुषोत्तमदास टंडन और शी 
नफीसुल हसन ऋमशः विधान सभा: के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर कार्य करते 
श्हे 


2 ् छ हि 


बालिंग सताधिकार के आधार पर प्राप्तीय विधान सभा तथा संसद के लिये लिवाचर 
सुचियों का पांडुलेख तैयार करने का बड़ा भारी काम, जिसके लिये १५,५५,००० ० की 
धनराशि को व्यवस्था बजद से की गयी थी, प्राय: समाप्त हो गया था । इस संबंध में 


होने वाले व्यय के लिये आवश्यक कोष जिला अधिकारियों को दे दिये गये थे। 


१९४९-०० ई० के बजट में असेम्बली लाइब्रेरी के घिस्तार तथा भ्रसार के 
लिये १,१९०,००० र० की एक धनराक्षि की व्यवस्थ! कर दी गई थी। हछाइब्वेरी झह|ेँ 
७, ६४४ पुस्तकें और २,५५५ अन्य प्रकाशन वर्ष के दौरान में बढ़ाये गये थे। 


डरे सदमाओ 8... ५०-००३०+-बयत कर करम-ह. |. एप 
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विस्तृत ख्रध्याप 
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भबध्याय १--सामान्य प्रश/।सन और स्थिति 


(अकनलसम-+->बय.- फल जय. 


१--१६४४ ई० में शासन-मंडल के सदस्य 


सहामान्या श्रीमती सरोजिनी नायड २ मार्च, १९-९ ई ० तक; जिस दिन उनकी 
म॒त्यु हुई, इस राज्य की गवर्तर रहीं। _ उनकी मुत्यु के पश्चात्‌ अंतरिम व्यवस्था करते हुये 
गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय श्री विधुभूषण मलिक 
को उत्त राधिकारी की नियुक्ति के समय तक, कार्यदाहुक गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। 
बाद को थ्री हो रस तजी पे रोशा सोदी ने १ सई, १९४९ ई० से गवर्नर के पद का कार्यभार प्रहण 
किया और वर्ष के अंत तक वे ही इस पद पर रहे । 

मंत्रि-7रिबद्‌ (00प्र८ण 6 /धांतांड४978 ) बिना किसी परिवर्तन के पूर्वबतू रही । 

वर्ष के अन्त में का्यं-विभाग सहित मंत्रियों की सूची इस प्रकार थी :-- 
१--मानवोय पं ० गोविन्द बलल्‍्लभ पंत, एम० एल० ए० .. सुख्य मंत्री तथा सामान्य 
प्रदासन, न्याय, विछ और 


सूचना मंत्री । 
२--वानवोय हाक्ित्र घोहस्मद इज्जाहीम, एम० एल० ए० .. यातायात मंत्रो। 
३--माननीय डाक्टर सम्पुर्णानन्‍द, एस० एलू० ए ० , शिक्षा तथा श्रम मंत्री ॥ 
४--माननीय श्री हुकुम सिह, एम० एल० ए० » » माल तथा वन मंत्री । 
५--मानवोय श्री निसार अहमद शे रवानी, एम ० एल० ए० . . कषि तथा पशु-पालन सभंत्री ॥ 
६“-मानवोय श्री गिरधारी छाल, एम० एल० ए० ,., आबकारी, जेल, रजिस्ट्री 


तथा स्वाझप मंत्री ।॥ 
७--मावतीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, एम० एल० ए० स्थातीपर स्वशासन मंत्री । 
८--माननीय श्री चन्द्र भानु गुप्त, एम० एल० ए० ,,, स्वास्थ्य और रसद संत्री । 


९--माननीय श्री लाल बहादुर, एम० एल० ए० पुलिस तथा बाहन मंत्री । 
१०--माननीय श्री केशवदेव सालवीय, एम० एल० ए० .. विकास तथा डलय्ोग मंत्री । 


सभा-सचियों में भी कोई परिवर्तत नहीं हुआ और वर्ष के अंत में निम्नलिखित सभा 
सचिव काम कर रहे थे :--- 

१--श्री जगन्नाथ प्रसाद रावत, एम० एल० ए०। 

२--भी गोविन्द सहाय, एम० एलू० ए० । 

३--श्री चरणसिह, एम० एल० ७०। 

४--श्री लताफत हुसेन, एम० एल० एू०। 

५--क्षी महफूनु रहमान, एम० एल० ए०। 

६० हरगोविच्द सिह, एस० एल० सी०। 

७-- भी वहीद अहमद, एम० एल० सी०। 


अधिवया परी 
(35907- 
07776) तथा 

ल्यायिक कार्यों 
का पूथक्त 
किया जान 


२->प्रशासकीय कार्यवादियां 


नजस्टूटों के अधिशासी तथा स्थायिक कायों को पृथक करने को नीति 
काधान्वत झरने को ओर सई, १९४९ ई०लें एक और छझदण उठाया गया 
और एक योजना तैयार की गई जिसके जनुसार जिलों में माल तथः को 
विभाग का न्यायिक कार्य जुडिशियल और रेजेव्यू अधिकारियों को सौंप 
गया। इंच अधिकारियों का काश यह था कि दे भारतीश दण्ड विधान ([7 
6709] (४088) के अवीत सब सफदनों दंग और कानूत कब्जा जाराजी ( 
ऐक्ट। के अधील सब मुकदली ओर कशूती कार्यवाहियों का और अच्य 


ऐश्डों के अधीन ऐसे तब मुझदमों का और कावती कांयंदाहियों का फै 
करें जिनका पतला असिस्देन्द फलेक्टर द्वारा किया जाता था य 
सिविल सबिस और भारतीय ऐडसिलिस्टेटिज (प्रशासकीय) सॉंथिस के जिलों 
में लेबात सब अधिक्षारियों और सब डिप्टी कलेक्टरों का इस सम्बन्ध में यह 
काम रहा कि वे दण्ड विधि संग्रह ((४ए00॥709] +0088 776 (0806) के 
अधीन सब मुकदमों की, अन्य विविध स्थानीय और दिशेब एक्टों के अधीन 
दायर किये गधे सब मकदमों की और हछेन्ड रेवेन्य ऐक्ट (सालगजारी आराजी 
ऐक्ट) के अधीन दायर किये गये सब म॒कदमों की ओर कानूनी कार्येबाहियों की 
सुनवाई पूर्व वत्‌ करते रहें ।इस प्रकार जुडिशियल मेजिस्ट्रेटों और रेवेन्यू अधि« 
कारियों को केवल न्यायिक कार्य करता रहा और उन्हें अधिशासी कार्य से कोई सरो- 
कार नहीं रहा। आरम्भ में यह योजना बुलन्दशहर, मय रा, शाहजहांपुर, फर्ुखा- 
बाद, झांसी, उच्चाव, बहराइच और सीतापुर के जिलों सें चालू की गई और इधर 
आठ चुने हुए जिलों में केवल न्यायिक कार्य करने के लिये काफी सीनियर अधि- 
कारियों क्रो अतिरिक्त जिला स्ेजिस्ट्रेट (न्यायिक ) के पद पर नियुक्त किया गया 
और इन अधिकारियों का कार्य जिला सेजिस्ट्रेटों से अछग और स्वतन्त्र था। इस 
प्रकार जिला मेजिस्ट्रेटों और सब-डिवीजनल अधिकारियों को सुकदमों की 


| 


 सुलवाई से अधिक सरोकार नहीं रहा और उन्हें अपने अधिकांश पुराने 


न्यायिक कार्य तथा उत्तरदायित्व से मकत कर दिया गया । 


इस योजना का उद्देश्य यहु था कि बहुत से कानूनों में संशोधन किये बिमा ही 


मेजिस्टटों के न्‍्याथिक ओर अधिशासी कार्यों के पथक किये जाने का बास्तविक 
. ल4्ष्य प्राप्त हो जाय, और यह विचार किया गया था कि इन चुने हुए आठ जिलों 
 सें इस योजना के चाल किये जाने के फलस्वरूप जो अनुभव प्राप्त हों उनके आधार 


पर इस योजना का धोरे-बीरे विस्तार किया जाय।. १९४९ ई० में कुछ समय 


तक ही योजना के अनु सार कार्य किया गया, परन्तु जो नतीजे तिकले वे संतोषप्रद 


थें। आठों जिलों में विचाराधीन अपीलों की संख्या काफी गिर गई, और जेलों 


. में रखे गये विचाराधीन कैदियों की संख्या और साथ ही साथ पुराने 


( सेवाओं 
(७87ए068) 
कुशलता _ 


विचाराधीव मकदमों की संख्या भी लगभग इन सभी जिलों में काफीणिर गईं। 
इसके अतिरिक्त पहुले से कम नालिशों और फौजदारी के मुकदमों की सुनवाई 


गित की गई। 


सार्वजनिक सेवाओं की का्ें-कुशरूता बनाये रखने के उद्देद्य से 
८ स्थानापन्न डिप्डो कलेक्टरों और १२ स्थानापन्न डिप्टी पुलिस 
सुर्परिच्ठेब्डेन्टों को उनका कार्य असंतोषप्रद होने के कारण, वर्ष में उनके 


. स्थायी पदों पर छोटा दिया गया और एकं डिप्टी पुलिस सुपरिन्‍्ठेण्डेन्ट तथा 
दो डिप्डी कलेक्टरों को विभिन्न आरोपों के कारण सुअत्तल किया गया। 


है धय रन 


इसके अतिरिक्त प्रदावणीय द्िव्युनल (8 दाधाणाइा&7ए8 +709प7७/॥ ) 
की सिफररिशों पर एक डिप्टी कलेक्टर को बरखासत्त किया गया तथा दूसरे 
की तनज्जुडों टाइप ह्क्केल के नोचे ऋन पर कर दी गई और विभागीय 
काजबहियां के फपस्वकपर एक स्थानायनड डिप्डी कलेक्टर को बरखास्त 


हि ५४ ध््क ज्ं ऋण प्शत्य 42% न सह हज हिल न विमान हिल बेड फिर ममद, ध्प ज्फ्मघ भी कातक पकाफमर व्यापक जे 

किया गया जोर इचरे हो डिप्डी ऋलेक्दर की यॉविक वेतन-बुद्ध ततल बज 

सा ॥०७ नया द्धू रद जफ हू 9 अप डक ० बल लेक 5५. ह्शु्स्ड ््‌ः कक 

तह के लिये रोक दो गई। एक द्तरे डिब्डर असलेब्टर को, जिसे पिछले बण 
मसल 


से रख लिया गया वकंयोंकि उस पर 
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जगहों को भरने के लिये भारत सरकार ने इन सेवाओं के लिए बाहर से तथा 
प्रान्तीय सिविल और पुलिस स्विसों के योग्य अधिकारियों में से जाकस्मिकता 
के समय भर्ती करने क्षी एक योजना चलाई। इस योजना के अन्तर्गत 
१ अक्तूबर, १९४९ ई० से ३५ डिप्डी कलेक्टरों और ८ डिप्ठी पुलिस 
सुपरिन्ठन्डन्टों को इन्डियन ऐडमिलनिस्ट्रेटिव तथा इंडियन पुलिस सर्विस में नियुक्त 
किया गया। 

टेहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस रियासतों के उत्तर प्रदेश में बिछीन 
करने के फलस्वरूप टेहरी-गढ़वाल ओर रामपुर के दो नये जिले बनाये गये, 
जिससे जिला मसेजिस्ट्रेटों की कुछ संख्या ४९ से बढ़कर ५१ हो गई। इसके 
साथ-साथ इन तीन भूतपूर्ष रियासतों की अधिशासी तथा पुलिस सेवाओं के स्थायी 
कर्मचारियों को इस सरकार की सार्वजनिक सेवाओं मे ले लेने के प्रश्त पर भी 
सिर्धारित कार्य-विधि के अनुसार सरकार विचार कर रही थी । 


रुहेलखेंड डिबवीजन का कार्य भार जो गत ब्ष मेरठ तथा आगरा डिवीजनों 
के कमिश्नर को सौंपा गया था, प्रशासकोय सुविध। की दृष्टि से उससे १ अप्रैल, 
१९४९ ई० से ले लिया गया ओर कुमाय" डिवोजन के डिप्टो कमिश्नर-इन्चा्ज 
को सोंप दिया गया। इसके स्थान पर मेरठ तथा आगरा डिवीजनों के कमिहनर 
१५ जून, १९४९ ई० से अपने कार्य के अतिरिक्त जमींदारी विनाश कार्य 
के सस्वन्ध में भूमि व्यवस्था कमिइनर भी नियुवत किये गयें। 


श्री बी० एन० झा०, आई० सी० एस० की सेवायें, जो २३ मार्च , १९४७ 
ई० से सरकार के चीफ सेक्रेटरी का कार्य कर रहे थे, राजस्थान सरकार के 
सीनियर परामशेदाता के पद प्र नियुक्ति किये जाते के लिये, भारत सरकार 
को सोंप दी गई और श्री भगवान सहाय, आई० सी० एस०, कमिधयर, खाद्य 
तथा रसद तथा कमिश्त॒र, सहायता और पुनर्वास, संयुक्त प्रान्त को १३ जुलाई, 
१९४९ ई० से चीफ सेकेटरी निदुक्त किया गया । 


केडर के वर्तमान रिक्त स्थानों पर, प्रतियोगिता परीक्ष। के फल-स्वढूय 
लगभग ६० जडिशियल सेजिस्ट्रे: और रेवेन्यू अधिकारी नियुक्त किये गये। 
अष्टाचार-निरोधक मामलों के सुक्॒दमों क, सुरुवाई करने बाले, इलाहाबाद, 
और बनारस के स्पेशल मेजिस्ट्रेटों की अदालतों का काम आलोच्य वर्ष में बन्द 
हो गया और भारत सरकार की स्पेशल पुलिस स्थापना (59629] 7068 
44868 0]8॥77676 ) द्वारा चलाये गये मुकदसों की सुनवाई करने के लिये 
लखनऊ में स्पेशल मजिस्ट्रेट की एक अदालत स्थापित की गई। इन्डियन 


सिबिलछ और 
पुलिस 
सेवाओं के 
अधिकारियों 
की संख्या 
म॑ बृद्धि 


स्यासतों 
का विली- 
नीकरण 


डिबीजनों के 
 कसिदनर 


चीफ़ सेक्रेटरी 


जूडिं 'द्यल 
मेजिस्ट्रेट 
आदि 


राजनतिक 
पीड़ित, 
धविस्थापित 
व्यक्ति तथा 
अनुसूचित 
जाति. 


विलीनीकृत 
रियासतों के 
कम चारिवर्म 


अधिवास 
का प्रसाणी- 
करण 


सिविल सर्विस के दो अधिकारियों, इन्डियन पुलिस के पांच अधिकारियों 
और पुछित के चार डिप्टी सुपरित्टेच्डेन्टों को सेवाएं भारत सरकार, 
राजस्थान ओर हुदराबाद को सरकारों को मांगे दी गई । 


राजनेतिक पीड़ितों को मुआविजा देने की सरकार की सामान्य नीति का 
अनुसरण करते हुए यह जिहइचय किया गया कि जिन व्यक्तिषों ने राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में सहयोग देने अथवा उनमें वास्तविक रूप से भाग लेने के कारण 
नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया था या जिन्हें वोकरी से बरखास्त कर दिया गया था 
या निकाल दिया गया थ। और जिन्हें वोकरी पर फिर नहीं रखा गया या 
जिन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया गया, उनके त्याग-पत्र देने या उनकी नौकरी 
के समाप्त होने को तारीख से उन्हें ऐसी पेंशन या अनुग्रह-धन (2-&पा #ए) 
सिलेगा जिनके पाने के वे उन तरीखों को उस दशा में अधिकारी होते यदि 
वे अस्वस्थता के आधार पर रिटायर हो गये होते । पेंशन पाने वाले ऐसे 
व्यक्तियों को भी, जिनको पेंशने उनके राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के 
कारण जब्त कर ली गई थीं, उसी तारीख से फिर पेन्शानें दे दो गई' जिससे 
वे जब्त की गई थों । 


इती प्रकार अधिक योग्यता रखने वाले विस्थापित व्यवितप्रों को किर से 
बसाने के विचार से सरकार ने यह निश्चय किया कि वकील, डाक्टर, इंजीनियर, 
अध्यापक आदि की हर खाली जगह की सूचना स्पेशल इस्प्लायमेंट ब्यूरो के 
डाइरेक्टर को दो जानो चाहिग्रे और पछ्लिक सविस कमीशन, संपुक्‍्त प्रान्त 
को इस संबन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये थे । यह भी निरचय 
किया गया कि वर्मा सरकार के उन भूतपूर्व उपयुक्त नौकरों को यहां की सरकारी 
नौकरी में रखा जाय जो इस राज्य के हों और जो यहां रहते हो तथा उनकी 
आयु, अधिबास एवं उस स्थान के बारे में लगे हुए प्रतिबन्धों को हटा दिया जाय 
जहां उन्हींने अपनो शिक्षा-पंबन्धी योग्यता प्राप्त की हो। 

अनुसूचित जातियों के लिये कुछ प्रतिशत जगहों के सुरक्षित रखने को 
सरकारों नीति को त्रभावपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के विचार से यह 
निशचय किथा गया कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को, उनको निर्धारित 
संख्या में, पदों पर निषुक्त किये जाने के लिये चुना जाय, पर शर्त यह है कि बे 
स्यूनतस योग्यता रखते हों, भले ही वे योग्यता के ऋम में दूसरों से बहुत नीचे हों। 
नियुक्तियां करने के सम्बन्ध से यह विशेष शर्त रखी गई थी कि परीक्षण 
की अवधि में उच्च अधिकारी चुने गये उम्मीदवारों के काम की सावध,नी से 
जांच करेंगे ओर वे नियक्त करने वाले अधिकारी के पास उनके क्राम की अर्ध- 
वा्धि कु रिपोर्ट भेजेंगे। 

बनारस, रामपुर और टेहरो-गढ़वाल को तीन रियासतों के विछीनी- 
करण और बविर्ध्य प्रदेश के कई अन्‍्तरक्षेत्रों ( इन्क्‍लेब्स ) के मिला 
लिये जाने के फलस्वरूप इत रियासतों के अनेक कर्मचारी फालत्‌ हो गये। 
संयकत प्रन्‍्त की सार्व जनिक सेवाओं में उन्हें स्थःन देने के लिये विस्तृत कार्य- 
विधि नियत को गई और इस विषय से, जहो आवद्यकता हुई, पब्लिक 
सविस कमीशन से परामझशे किया गया। 


पटवारियों, कानूनगो या पुलिस के कान्पटेबुलों द्वारा सरकारी वौकरी के 
लिये उसम्मीदावारों के अधिवास के प्रम्माणीकरण के सम्बन्ध में जांच 
करने के लिये बतेंमान कार्य-वित्रि में सुधार करने के विचार से यह आदेश 
जारी किये गये कि ऐसे उम्मीदवारों की दल्षा में, जो राज्य को सविसों 


घ 


ओर सचित्रा्य के कर्मचारिवर्ग तवा सम्बद्ध कायलियों में भी गोकरी 
चाहते हों, यदि जिला अफसर को उनके बारे में कोई व्यक्तिणत जाधकारी 
नहों तो इस प्रतार की पुछतांछ किसी गजड़ेड अकसर दग्श की जानी 
चाहिए। 

इस सम्बन्ध में उत्पन्न झिसी आशंका को हूर 'र 
संभव स>ए्८थ कर देवे के उद्देश्य से एए्कार ने स्पध्टकूप  पए आदेश जारी 
किये शि कोई भी एजटेड कर्मचारी अपनी पत्यो अथया अपने कियी ऐसे रिप्तेदार 
को, जो कि उसके साथ रपुता हो, अथवा उस पर अपनेत हो, एस जिले में इच्दयी रेस 


. 
कि मूराकाान हु ब्त्क चुप मे (न परे दया लाएगी पक 
एजेन्ड बनने की अनु मति महीं देगा, जिले बह देजात हूं।। 


जे क्न्यय है डम्गच् लय जि कक है «जा ह्च्छ 
च्ह्त्क्ं जज र्‌ ड्यि नह । यश [७ 
"हूं, 
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गम 


हल 


याई हूँ. 


कप किक ९ छः सा गा फयााय अं प्हकथ। 2० 
दषानतदारी के प्रमाण-पत्र देगे के सम्बन्ध में अरई० ए० एरूं० और आइ० 
+ कं ह0//नकबडआक शश ०११४ जल किक ३ दवा आप (ऊ थो 
पी० एप० में संकटकलोद (एसरेंन्स) भर्ती हएश चुनें गये अवेक्ारओों की 
(हे #शप किला. 
] 


दा 
किक. कक कि. के 


हक दी किक 

किसी ८ फ्ित के थे अति बताने को 
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आहेश जार किये गधे । 


बैप्रागिक्ष परीक्षाओं (डिपाईमेंटल एक्जामिनेशंस) के संचालन सम्बन्धी 
लियतों में पंशोवन किये गये ताकि राजभाषा हिन्दी को परीक्षाओं की पाठ्य 
सुच्री में उचित स्थान पाप्त ही जाय। 


यह भी आदेश जारी किये गये कि सरसों में प्रगुणता बढ़ाने के विचार 
से किसी सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से रिटायर करने के पूरे 
उसे प्रस्तावित अनिवार्य रिदायरघेंद के विरुद्ध कारण प्रस्तुत करने का अवसर 
दिया जाना चाहिए। 


७] किला 
ठग 


इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया कि बाढ़ आदि जैसी भीषण परिस्थितियों 
में सरकारों कर्मचारियों को जिला मेजिस्ट्रेटों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए 
तथा उत्तकी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए । 


न. /5 
£०/4 

3, 23 ८४॥ 
2] 
ब्प 
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१२ जनवरी, १९४९ ई० से श्री गोपीनाथ श्रोवास्तव ने पब्छिक साॉदिस 
कमीशन के सदस्य के पद से त्याग-पत्र दे दिया और उनके रिक्त स्थान पर 
कोई नियुक्ति नहों की गई। श्री एस० सी० चढठजों का कार्यकाल सम्माप्स 
होने पर कमीशन में उनके स्थान पर श्री के० एम्० छाल नियुक्त किये गये । 


साष्टाचार निरोधक विभाग को गत वर्ष सी० आई० डी० इच्चेस्टीगेशन 
ब्रांच के साथ मिला दिया गया था और सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के 
विरुद्ध प्रष्टाचार की शिकायतों के सम्बन्ध में सी० आई० डी० इन्वेस्ठीगेशन ब्रांच 
द्वारा किस अकार जांच की जाती चाहिए उसके सम्बन्ध में नियम भी बना दिये 
थे। सी० आई० डी०, इस्वेस्टीगेगन ब्रांच ने वर्ष में इस प्रकार की गई शिकायतों 
की छातबीन कोी। सी० आई० डी०, इन्चेस्टीगेशन ब्रांच के पास जांच के लिये 
केवल महत्वपूर्ण मामले और ऐसे मामले भेजे गये जिनकी छात्बीन पर्थाष्ल 
रूप से स्थानीय पुलिस न कर सकी। 


है हे समितियां पूरबंबत्‌ कास करती रहों। प्रस्यापन और प्रचार पर प्रारम्भ 
में उन्हें २५० उपया प्रतत वर्ष व्यय करने का अधिकार दिया गया था, परन्तु 
इसे वर्ष सामान्य प्रशासन की स्थायी समिति की सिफारिश पर इस धतराशि 
को बढ़ाकर ५०० रुपया प्रतिवर्ष कर दिया गया। । 


ज्श्क्षारी 
कम च।रियों 
और सामा- 
ब्यथ रूप से 
नौकरियों 
से संबन्धित 
नामले 


पब्लिक 
र्साध्स 
धमीशन 


अष्टाचार 
के सम्बन्ध 
से शिकायते 


शअप्दाचार 
निशेधक 
जिला समि- 
तियां 


प्रशास फ्रीय 
दिव्दूनल 


राष्ट्रीय सच - 
सेवक संघ का 
आन्दोलन 


रेलवे हड़ताल 


३ था 9 


प्रशासकाय द्िव्युनबल, जो १९४७ ई० के अच्त में संयुक्त प्रांत को अनुशासन 
संबन्धी कार्यबाहिएों (प्रशासकीय द्विब्यूतल) की लियशाचली, १९४७ ई० के 
अधीन स्थाउत किया गया था, इस वर्क काम करता रहा। द्विव्यनल के ग्रेप्तीडेन्ट 
और मेम्बर थारम्भ में प्रे समय के अफसर नहीं थे परस्तु वे बोर्ड साल के सीनियर 
स्रेम्बर और सरकार के जुडिशियल सेक्रेटरी के रूप में अपने संबन्धित कार्यों के 
अतिरिवत टिब्यूनल के कार्य को भी किया करते थे। इस वर्ष के अच्त में सरकार 
से मेम्वर को हेसियत से एक पूरे समय के अफस्तर को नियकत किया ताकि 
मामले जीघ्रता से भियटाये जायं। वर्ष के समाप्त होने तक छब्बीस मामले 
ट्रिब्यूनल के सुपुर्द किये गये और जिम तेरह मामलों के संबन्ध में इसने निर्णय 
दिया उसके फलल्वरूप सात अफसर बरखास्त किये गये, दो को जन्य प्रकार 
का दण्ड दिया गया और चार छोड़ दिये गये। सरकार ने बाद में दो 
मामलों को वापिस ले लिया, क्योंकि एक मामले में संबन्धित अफपर ने 
त्याग-पत्र दे दिया था और दूसरे सासले को बोर्ड माल के सुथु्दे कर दिया 
गया था। इस प्रकार वर्ष के अच्त में ट्िब्यूनल के पास ग्यारह मामले 
विचाराधीन थे । 


गत वर्ष दिसम्बर के आरम्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संब हारा जो तथा 
कथित सत्याग्रह” आन्दोलन चलाया गया था उसे संघ के नेताओं ने देश भर 
में जनवरी, १९४९ ई० के अन्तिम सप्ताह में बिना शत के हटा लिया। इसके 
पदचात्‌ भारत सरकार ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच राष्ट्रीय स्वय॑ं- 
सेवक संघ पर छगे हुए प्रतिबन्ध को हटाने के सम्बन्ध में फिर से चार्ता आरस्ण 
हुई, जो पिछले अवसरों पर असफल सिद्ध हो चुकी थी । मार्च, १९४९ ई० हूं 
संघ के गुर श्री गोलबालकर ने भारत सरकार के पास अपने संगठन के विधान 
का पाण्डलेख प्रस्तुत किया जिससे इस संगठन की कार्यदाहियों को केवल 
सांस्कृतिक क्षेत्र तक ही सीमित रक्खा गया था और यह घोषित किया गया 
था कि इत संगठन में _हिसा को कोई स्थान नहीं दिया जायेगा, गुप्त कार्य वाहियों 
का परित्याग किया जायगा तथा भारत के संविवान और राए्ट्रीय झंडे के प्रति 
निष्ठा दिखाई जायेगी। इस पर भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि 
इस संगठन को जयतन्त्राह्मक संगठन के रूप में कार्य करने का अवसर दिया 
जाय और प्रान्तीय सरकार ये केन्द्रीय सरकार के विचारों से सहमत होकर 
१६ जुलाई, १९४९ ई० से प्रान्त में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबन्ध 
हुठा लिया। फलस्वरूप राष्ट्रोयः स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ताओं 
को जेल से छोड़ दिया गया और संघ के काश्यकत्तओं था उनकी 
सम्पत्ति अथवा उनके धव पर छगे हुए सभी प्रतिबन्ध हद लिये 
गये । 


रेल कर्मचारियों को यूनियन ने, जिस पर कम्पुनिस्टों का नियन्त्रण था, 
१२और १३ फरवरी, १९४९ ई० को अपने कलकत्ते के सम्मे "न में यह निश्चय 
किया कि ९ सा, १९४९ ई० से सब भारतीय रेलों में आम हड़ताल को जाय, 
परन्तु प्रान्‍्तीय सरकार द्वारा समय पर कार्यवाहो किये जाने के कारण, जिसमें 
संयुक्त प्रज्तीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का ऐक्ट (यु० पी० मेस्टिनेन्स 
आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट), १९४७ ई० के अधीन कुछ रम्युनिस्टों को 


नजरबन्द करना सस्सिलित था, जिस हड़ताल की धमकी दी गईं थी, वह इस 
प्रान्द में सफर नहीं हुई । 


दिहार पव्लिक सेफ्टी ऐक्ट को अवधि बढ़ाने के संबन्ध में संघ न्यायालय संयुक्त प्रान्तीय' 
(फेडरल कोर्ट) द्वारा तथा बंगारू पब्लिक सिश्युरिटी ऐक्ट की अवधि बढ़ाने सार्वजनिक 
के सम्बन्ध में कलकचा हाई कोर्ट द्वारा जो इस आशय की व्यदस्थर दी गई थी शांति बनाये 
कि विधान मंडल कानून बनाते के अपने अधिकार को प्रास्तीय सरक्षार को नहीं. रखने का 

दे सकता है, उससे संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक झान्ति वसाये रखने के (अस्थायी) 
(अस्थायी) ऐव्ट [ एों. 0. कवाए/शा७१0०9 0७६ 2प080 07667 एक्ट, १३४७ 
(/877]007'879 ) 30० | १९४७ ई० की बंधता के सम्बन्ध में सम्देह उत्पन्त 

हे गया । अतः इस उद्देश्य से कि यह ऐक्ट छागू रहे दथा इसके सम्बर 
में कोई सन्‍देह वे बना रहे, संपुक्‍त प्रान्तीय शान्ति बनाये रखते का 
(कार्यवाहियों) को बेवता सम्बन्धी आ्डिवेंस [ एं. 7. ४ क्वां।॥978728 0 
90970 07467 (?7008607988 ५०४8० ४00) )), १९४९ ई०, 
१ ज लाई, १९४९ ई० को जारी किया गया । इस आड्डिनेंन्स के आदेशों को बाद 
में संयुकक्‍त प्र,त्तीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने के आर (संशोधन तथा 
कार्य वाहियों की बेधता सम्बन्धी) ऐक्ट [ए. 7. 2७960 ०79708 0 
एच79968 070७७ (2ा७तवं.0696 भव 970086478 8 ए७॥09- 
5707 ४७27 |, १९४९ ई० में जो १२ अगस्त, १९४९ ई० को लागू हुआ था; 
सम्मिलित कर लिया गया। इस ऐक्ट में संयुक्त प्रान्तीय सार्वजनिक द्यान्ति 
बनाये रखने का (अस्थायी) ऐवट [| ए. 9. 0(७४॥06897%708 0| ?7४9॥0 
(070७ (8797097ए) 400), १९४७ ई० के आदेश भी बढ़ा दिये 
गये तशकि प्रान्‍्त के सभी नजरबन्दों के मामलों की जांच करने के लिये 
एक पृथक टिडब्युनल बनाये जाने की व्यवस्था हो जाय । तदनुसार इलाहाबाद 
हाई कोर्ट की रूखनऊ बेंच के एक जज को प्रेंत्तीडेंट तथा लखनऊ के जिला 
जज को सेम्वर नियुक्त करके एक डिटेन्शन दिव्युनल कायम किया गया। 
वर्ष समाप्त होने तक्क १६२ बझ्ासले द्विव्युतल के पास भेजे गये और 
९४ मामलों में उसने यह सिफारिश की कि नजरबन्दी की आज्ञा या 
नजरबन्दो की अवधि बढ़ाने की आज्ञा की पृष्ठि की जाय। सरकार ने इन 
सिफारिशों को मान लिया। दूसरे २५ सामलों के संबंध में द्रिब्यनल हारा 
की गई यह सिफारिश भी उसले सान छी कि नजरबन्दी की आज्ञा था नजरबन्दी 
की अवधि उड़ाने की आज्ञा रह कर दी जत्य। सरकार ने कुल १९२ मामलों में 
से प्रात मामले बापस ले लिये, क्योंकि संबंन्धित मजरबन्द केदी दिव्युनऊ 
हार सिफारिश को जाने के पहिले ही रिहा कर दिये गये थे और बाकी 
अर्थीत्‌ २३६ मामले ट्रिब्युनबछ के विचाराधीन रहे। 


यू० पी० रिक्वीजिशन आफ मोटर वेहिक्षित्थ (इमजेंसी पावर्सत) ऐक्ट यू०पी०आई्डि- 
१९४७ ई० में एक आदेश यह था कि उसे छागू करने के पहिले प्रान्तीय नस नं० १० 
सरकार उसके संबंध में एक विज्ञप्ति जारी करेगी। परच्तु ऐक्ट पास होने पलक 
के दाद तुरन्त ही बिना विज्ञप्ति जारी किये राग कर दिया गया। इसलिपे 

इल दोष को दूर करने के लिये यू० पी० रिक्वीजिशन आफ मोटर वेहिकिल्स 

(इमरजेंदी पावर) (अमेंडेंटड ऐव्ड प्रोसीटडिंग्स बेलीडेशन ) आईडिनेंस, 

१९४९ ई० (यू०पी० आडडिनेंस नं० १०, १९४९ ६०) १२५ नब्म्बर, १९४९ ई० 

को लागू किया गया। 


यू ०पी० कस्यु- 

नल डिस्ट रबे- 

सेज प्रिवेग्शन 

ऐक्ट, १९४७ 
(| 


सिमेसा फिल्म 


छात्र-वत्तियां 
तथा अंद्- 
दान 


राज्य भाषा 


३ पं जनों हि 


यू० वी० कम्यूनल डिल्टरबेंसेज् प्रिवेच्दन ऐक्ट ( युक्षत प्रान्त का 
साम्प्रदाधिक झगड़ों की रोकते का ऐक्ट ) १९४७ ई० के ॥ वर्ष की अदधि, 
जिसके लिये वहें बनाया गया था, समाप्त होने के बाद २३ नवम्बर, १९४९ 
ई० को खत्म हो जाने दिया गया। 

उत्तर प्रदेश शिनेसा परामशेदात्री समितिने, जिलकः एसनिर्भाण जनदरी, 
१९४७ ई० में हुआथा और जिसमें ६गेर-सरकारी और ३ अन्य सदस्य 
थे, उच् आपत्तिजनर्क फिल्मों को देखा, जो उसकी सम्मति के छिये उसके पास 
भेजे गये थे, और सरकार ने उक्त समिति की सिफारिश पर १० फिल्मों 
को पूर्णतया या उनके केवल आपत्तिजनक अंगों को ही अमप्रमाषित 
घोषित किया। हे जूतः १९४९ ६० से सिनेमा लाइलेंसों की यह शर्त लागू की गयी 
कि भारत सरक्कार के बस्बई स्थित फिल्‍म डिवीजन हारा प्रदर्शनाथें दी 
जाने वाली 'स्वीक्षत फिल्मों! को कुछ शुल्क ( 787/98 ) देकर 
अनिवार्य रूप से. दिखाया जाना जावश्यक होगा। ए' वर्ग की फ़िल्में प्रोढ़ों तथा 
३ वर्ष से कम आय के बच्चों को और “यू वर्ग की फिल्में बिना किसी पाबन्दी 
को सभो लोगों को दिखाने के संबंध में भी दर्ते इस वर्ष सिनेमा: इसेंसों रे 


सम्मिलित की गयीं और साथ ही आज्ञायें निकाल कर “फीचर” फिल्मों 
की अधिकतम लम्बाई ११,००० फीठ और ट्रेलर्स वी ४०० फोध निर्धारित 


कर दी गधी। प्रीन्‍्त में शिनेयागहों को पंछया लमभण रएडरश थी। 


प्रान्त के उपयुवत उम्मीदवारों को (१ ) प्रिन्स आफ बेल्स भिलिटरी कालेज, 
देहरादून' में और (२) जलन्धर तथा अजमेर के किंग जा मिलिदरी 
कालेजों में छात्रवृत्तियां देने के दस्तुर के मुताबिक प्रिन्‍्स आफ बेल्स 
सिलिटरी कालेज, दे हराहून के एक छात्र को ७५० रु० वाबिक की एक छात्र- 
वति २० जनवरी; १९४९ ई० ओर पहली अगस्त, १९४९ ई० से प्रारस्भ 
होते वाली दोनों अवधियों में से प्रत्येक के हिये दी गयी। किंग जाजे 
सिलिटरी कालेज अजमेर के कडेटों को वर्य में ९ सहीनों के लिये पांच-पांच रुपया 
प्रतितस की २० छात्रवृत्तियां दी गयीं और रायल इंडियन नेवी में भर्ती 
करने के लिये इस प्रान्‍्त से जो ५ कंडेट चुने गये थे, यूनाइटेड किगडस में उदकी 
ट्रेनिंग के संबंध में होने वाले व्यय के लिये उनके माता-पिता या अभिभावकों 
द्वारा दिये जाते वाले खर्च के रूप में प्रति कैडेट पीछे ११६ पोंड दिये गए। 
सरकारी पत्र-व्यवहार में राज्य-भाषा अर्थात्‌ हिन्दी के प्रयोग को आवश्यक 
प्रोत्साहन देने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री के सभापतित्व में निषुक्‍त 
तदर्थ सम्तिति के पथप्रदर्शन में इस वर्ष अंग्रेजी के शब्दों और पदों के हिन्दी 
उपबुक्त पर्याय निश्चित करते के उद्देश्य से दो विशेष कायचथिकारी 
कार्य करते रहे। पहले से अधिक हिन्दी के टाइपराइटर खरीदे गये ओर 
हिन्दी में सरकारी कार्य उत्तरोत्तर बढ़ने रूगा, यद्यपि यह निर्चिचित है 
कि पूर्णतया हिन्दी में काम होने सें अभी काफी समय लंगेगा। सरकारी 


वौहरी में मरतों करते हें संजंब में लो जाने बालो समस्त परीकजीओं 
मेँ ठिन्हों हो .अविवार्य जिज्यकर हेउे के जिए. भो या तो कार्रवाइयां को 
मरयोंया मुठ सामहों में रेवा करते का जिवार किया गया। शब्द 'हिल्दी” से 
तातयर उठ भाता वे या जा वारत को जतता को भाजा हैं ओर देवतागरी 
लिवि में खो जातो हैं। 

प्रास्तोप सरकार ने डाक तथा तार विभाग द्वारा सब जिलों के सदर 
सुझामोंउर देलो होत हो बुजिवाओं ही शोब वावत्था कियेजाने को आवश्यकता 
परजोर देया ओरवडेडोघोतव एड्डबरेंज तथाडाक ओर तार-घर खोलने 
के निम्चित्त कई स्थानों पर उक्त विभाग को लिग्रे उसने सूलि प्राप्त को। कई 
सगे वडिडलित्त कल आदत खोले गये ओर उन जिला में जिल्देडों और 
पुडित घुारिस्डेडेंटों कु, जिसे यह अत्यावश्यक् सुद्दवा प्राष्त नहीं थी, 
“पढिडक् काल आदिये? बे देडो होने करोश्शन देजे के लिये कार्रवाई को गयी। 

उुा्नअवि्खेंड करिड्न र और २७ टेहत इंसेकटरों ने इम्टरटेनपेंट 
ऐंड बेटिय टेक कमिदतर के अधोन कास किया | यू० पी ०्ट्ठ पलक मेंट 
ऐड शेडिग देग्त ऐक्ड, १९३७ ई० तथा उत्के अवोन बनाये गये लियतों के 
निदे शो को भंग करने के कारण कूमभग १ दर्जन सिनेमा-घरों के लाइपेंस था 
तो मुल्तवों कर दिये गये या रह कर दिये गये। ढेक्स बसुरू करने में लगभग 
८०,००० ७० तक दप्रय हुआ जबके कुड आय ८१,७०,००० ६० हुई । लगभग 
३८८ अभियोगों के फलस्वरूप १७,१२६%र० जु्ते के रूप में बसुरूू किये 
गये । 

पिछले बर्व को भांति, विभिन्न विभागों में इस वर्ष भी काम बड़ता ही 
गया, जिसके फलस्वरूप बहुत से नये विभागों को बनाने को 
आवश्यकता हुईं । स्युनितिपल और कृषि विभाग अर्थात्‌ दोवों ही को 
अद्य-्अहग करना पड़ा और अन्न उत्पादन तथा उपनिवेशन का एक नया 
विभाग खोलना पड़ा । मूह (पुलिस) शाखा के दो विभागों का 
पुनसव॑ गठत करके तोन अलग विभाग बनाये गये। सहायता तथा पुनर्वास विभाग 
जो दो विभागों में बंदा हुआ वा उसको सी इती प्रकार से पु]स्तंगठन 
करके एक और पृथक विभाग बना दिया गया और सरकार के लीगरू 
रिमेम्ब्नेन्सर के कार्याड्य को सामाग्य सचिवालय से मिला दिया गया और इस 
प्रकार एक लथा जुडशियल (बो) विभाग बना दिया गया । अधिकारियों, 
केलकी अमला आर निम्तकोंटि के कर्ंचारिवर्ग को सम्मिलित करके 
सचिवालय कर्वचारिवर्ग की संख्या वर्ण के प्रारम्भ में १,९०० से अधिक 
थी ओर सारे बर्ब भर करीब-करंेब यही संख्या रही। ३८१ अस्थायी 
कली को जगहें, जिनमें गजडेड ओर नान-ा जरेड जगहें भी सम्मिलित 
है, स्थायो कर दी गई'। कुछ नई बनाई गई जगहों और दूसरो खाली 
जगहों पर निय्‌ कत के वजन में अपर डिवीजन ओर लोवर डिबीजन उम्मीद... 
वारों की भर्ती के लिये अतिय.विता परीक्षायें प्रान्तीय पढिलक सचिस कमोशन 
द्वारा लो गई तथा अध्यायी तथा चर्ते भर्ता किप्रे गये अतिस्ट-दों को 
कायसत्रता बढ़ाने के विचार से वर्ष के अन्तिम भाग में असिस्‍टेंट सेक्रेहरी 
को पद के अविद्वारी के अवोत एक ब्रशिक्षय यॉजना चालू की गयी । 

सावारगतया सरकारों पत्र-व्यवहार में प्रयोग किये जाने वाले अंग्रेज 


शब्दों के हिन्शे पर्यायों को छब्दवलो तैयार करने तथा वैशालिक शब्दोंको 
हिन्दों शब्दावड्ञों तैयार करने का काम जारी रहा। इस दोनों शब्दावलियों 


हि 


दे लीफोन की 
सुविधाएं 


भनोर जल 
तथा बाजी 
लगःने का 
कर 


सचिवात्तय 
प्रदाासल 


हिन्दी 
दबद पक्की 


प्रार्थना-पश्न 
हब शिकायत 


९३ पणछणु / 


में जो हिन्दी पर्याप रबखे गये थे उन पर तदर्थ समिति ने विचार किया, 
जो सरकार द्वारा इस काम के लिये बनाई गई थी। वेबानिक शब्दों की 
दब्दाबली तेयार करने और सचिवाकछूप के अतिरिक्त अन्य कार्पालयों में 
प्रयोग किये जाने बाड़े रूप-पत्रों के अनुवाद करने का कार, जो पहिले. मागरी 
प्रचारिणी सभा के सहयोग से हो रहा था बाद में सरकार के मुख्यालय (हेड* 
क्‍्वार्द स ) में होने छगा । 


आम जनता हारा सरकार को भेजे गये प्रार्थना-पत्रों तथा शिकायतों को 
शघता से निबदाने के लिए सा, १९४८ ई० के आरम्भ में सचिवाहूय 
में प्रार्यदा-पत्र विभाग ( 76600008 20909%7077806 ) नामक एक 
पयुथक्‌ू विभाग बताया गया। विभाग ने सहासान्य राज्यपाल, 
सानतीय प्रवान मंत्री तथा अन्य मानतीय मंत्रियों के पास भेजे गये 
प्रार्थनानपनत्रों और शिकायतों तथा भारत सरकार के माननीय प्रधान 
मंत्री तथा सानमीय संज्रिरों के बेवक्तिक सचियों द्वारा प्रान्तेीय सरकार 
को पास भेजे गये तथा सीधे पेटिदान्स अफसर के पास भेजे गये प्रार्थना-पन्नों 
और शिकायतों के संबंध में कार्यवाही की ॥ १९४८ ई० के २७,२७५ की 
तुलना में इस वर्ष कुछ ३,१४६ प्रार्थना-पत्र तथा शिकायतें प्राप्त हुई' जिनमें 
से १९४८ई० के १२,९७४ की तुलना में १८,६३५ सचिवालय के विभागों, 
विभागाध्यक्षों या अन्य सम्बन्धित अफसरों के पास उपयुवत कार्यवाही के 
लगे भेज दी गई । ४९५ प्रार्थना-पत्रों को प्राथियों या शिकायत करने बालों 
को इ पलिये लौटा दिया गया कि वे उन्हें सम्बन्धित स्थानीय अधिकारी के पास 
या उस्के हारा प्रस्तुत करें। २७ मामलों के बारे सें रिपोर्ट मांगी 
गई लेकित अधिकांश मामलों में यहु पता चला कि ज्िकायतें या तो सच नहीं 
थीं या केबल द्वेब को भावना से प्रेरित होकर की गई थीं। शेय 
प्र्थना-पत्रों को या तो तुउ्छ, गुमनास, अस्पष्ठ, ऊटपटांग और महुत्वहीन होने 
या अनर्थक अथवा -अइलील होने के कारण दाखिल दफ्तर कर दिया गया 
अथवबा नष्ट कर दिया गया। 


प्राय: हर विषय के पंजंन में सरकार के पास प्रार्थन-पत्र और शिकायतें 
आई किन्तु कुछ प्रार्थंना-पत्रों या शिकायतों का विषय तो बिल्कुल ही तुच्छ 
था। कुछ प्रार्थता-पत्रों में प्राथियोंने अपने को राजन तिक और सामाजिक 
दार्श निक साबित करना चाहा और सरकार के कत्तंव्यों पर उपदेश दिये। 
प्रार्थंना-पत्र तथा शिकायतों का संबंध सुख्यतया निम्नलिखित बातों 
से था-> (१) कृषि संबंबी झगड़े, जर्मदार-किसानों के झगड़े या किसानों 
के आपसी झगड़े ओर हरिजनों तथा अन्य वर्गों के बीच के झगड़े । इस श्रेणी 
के अन्तर्गत सबसे अधिक प्रार्थन/-पत्र आये, जिनका प्रतिश्त रूगभग ४९ 
रहा। जमीवारी विनाश ये.जना के कारण इन प्रशथंना-प्त्र की संख्या पिछले 
साल के इ ती प्रकार क प्रार्थना-पत्रों की संख्या की तुलना में काफी अधिक रही । 
(२) व्यापार शुरू करने के लिये ऋण आदि, कृषि भूमि तथः रहने के लिये मकात 
आदि की सुविधाओं को लिय्रे विस्यपित व्यदितयों पे प्रार्थना-पत्र ; कुल जितने 
प्रार्मता-पत्र प्रपप्त हुए उसमें से इन दिषयों के संबन में रूगभभग ७ प्रतिशत 
प्रार्थंना-पत्र प्राप्त हुए । पिछड़े साल की तुलना में इन प्र.र्थना-पत्रों की 
संख्या सें कमी रही, व्यकि प्रान्त में. विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने 
की समस्या बहुत कुछ हल हो चुकी थी। (३) राजनीतिक पीड़ितों से 


( ४७ ) 


आ्राप्त प्रति निवेदन-पत्र ( 060078860680078 ) ॥ इनकी संख्या 
कुल प्रति निवेदन-पत्रों ( ॥06॥78686760860078 ) की संख्या का 
६ प्रतिशत रही और इनसें से अधिकांश साल के आरंभ में प्राप्त हुएई। (४) 
स्थानीय पुलिस के खिलाफ और डकती और हहिसा से सम्बन्धित मामलों 
के संबंर में शिक्रायतों के मामले | इ की संह्या कुछ प्राथेल्‍ा-पत्रों की 
संख्या का लगभग १० प्रतिशत रही ओर इप्त प्रकार गत वर्ष की तुलना में 
इस शोक के अधीन थोड़ी सो बद्धि हुई । (५) रोजगार के लिये प्रति 
लिवेदन-पत्र । ऐपे प्रतिनिवेशन-पत्रों को संख्या कुल प्रार्थना-पत्रों को 
संख्या का ५ प्रतिशत रही और प्रार्थिंयों को शिकायतें ज्यादातर यही रहें किं 
स्थानोप रोजगार दिलाने वाले दफ्तर उन्हें उपयुक्त नौकरी दिलवाने में 
असकझ रहे। (६) किराये के मकानों के मालिकों अथवा किरावेदारों के 
लिलाऊ शिकायतें। इनको संड्या कुल प्रार्य ता-पत्रों की संख्या का रूगभग 
२ प्रतिशत रही। पिछड़े सालको तुलनामें इसदाबंक के अन्तगंत प्राप्त 
प्रार्यवता-यत्रों को संख्या सें वृद्धि हों। (७) जपरोंदारी-विनाश तथा भूसि- 
व्यवस्था बिठ के पक्ष या वियक्ष में जो अतिनिवेदन-पत्र प्रप््त हुर उनकी 
संख्या कुछ संख्या का ५ प्रतिशत रही। (८) चोर बाजारी, महुंगाई या 
केग्रेल के खिलाफ शिकायतों की संख्या कुछ संख्या को २ प्रतिशत रही। 
और (९) गांव-रं चायतों को कायम करने के लिये स्थान निर्दिष्ट करने तथा 
उनके चुनाव संबंबो शिकायतों की संझ्या कुछ शिकायतों को संख्या की 
लगभग ३ प्रतिशत रही और पिछले साल को तुलना में इन शिकायतों में भी 


बद्धि हुई । 
३-नवर्ष फैसला रहा 


जूत के चौथे सप्ताह में मानसुन आते पर पहले हल्की फूहारें पढ़ों 
और” अगस्त में असाआरण झूपसे तेज वर्षाहुई। सितम्बर आर अक्तूबर 
में अधिकांश जिलों में वर्षा औसत से अधिक हुई, छेकिन नवम्बर और 
दिसम्बर में सब जगह मोसम अनुकूल रहा। 


फपली वर्ष १३५६ में बुबाई का सौसम अनुकूल ने होने के कारण 
खरीफ का झेब २,४२,१८,०४६ एकड़ से घटकर २,३४,७९,८१९ एकड़ 
रह गधा। किन्तु अक्तूबर और नवम्बर, १९४८ ई० में मौसम अनुकल 
रहने के कारण रबोको बुचाई में सदद मिली और फसली वर्ज १३५६ 
में कुल रबोकाक्षेत्र २, १२,६६,३१७ एकड़ से बडुकर २,३०,६५,६९२ एकड़ 
हो गया। १९४८-४९ में कुल ३,६९,१७,१३१ एकड़ क्षेत्र जोता 
गया जो पिछले वर्ष के जोते गये क्षेत्रसे ८,९१,१३१ एकड़ या २९५ प्रतिशत 
अधिक था। 

संचा गया कुल क्षेत्र पिछले वर्ष के १,०८,६८,४१७ एकड़ से बढ़कर 
१,१०,०५, ३३८ एकड़ हो गया अर्थात्‌ ११ प्रतिशत की बृद्धि हुईैं। इस 
वर्ज कुल ८,५४५ पक्की कुएं बनाये गये लेकिन वास्तविक बुद्ध २,१९८ 
कु्ओीं को हो हुई, क्योंकि बहुत से पुराने कुएं का में नहीं लागे जा रहे 
थे। 


यब॑ के आरभ में चोजों की कीमतें काफी बढ़ी हुई थीं और अगस्त 
१६९४८ में आंश्षिक राशनिय चालू किये जाने के बाद व और भी बढ़ गयीं। 


जर्षा 


जोते गये क्षेत्र 


हींचा गया! 


क्न्न 


कीमलें 


स्वास्थ्य 


मालगूजारी 
की सांग तथा 
बसुली 


तकावी 


हक. 


नहर के 
महसुल 


( क$छ ) 


तवस्बर १९४८ ई० में खरीफ का अनाज आ -जारे से कीमतें कुठ गिर 
गई' लेकिन जतवरी ओर ऊफरवरो, १९४९ ३० में स्टाक को कम्तो होते के कारण 
कीमतें कर बह गयीं। गेहूँ ३२ र० प्रति मन के हिसाब से बिका ठेकिन विदेशी 
गेहूँ आ जाते पर बाजार भाव फिर योर गिर गया। वर्ष के अन्त में गेएं, 
जी ओर चते हो होपनें नर, ६९४८ ई० को कोमतों से लगभग ३० 
प्रतिशत अजिक्न रों, जब कि जुप॥र अःर मक्का को कोमतें शत प्रतिशत 
बह गई” । चावल के बाजार के पूह्प में लगभग १० प्रतिशत को ही वृद्धि 
हुई । थ मा 

जतता का सामान्य स्वास्थ्य संरोवप्रद रह लेकिन प्रान्त देजा, चेचक, प्लेश 
और मलेरिया के प्र होपों से नहीं बच सका। उऊेरित ते केबल लबनऊ डिवीजम 
में १४,९१३ बवावावा को वृःदु उ9 । ऊ्रेजाबाद डित्रोजन दें ईजा महामारी 
के झा में हंउ गया पर सप्तय पर हेजा निरोब कार्रवाइयाँ किये जाते 
से यह रोग उमग्रहुप घारण ने कर सका। 





अध्याय २ 


दकालल फवमकख्यापा पका 


भूमि प्रशासन 


शाम असछाताकरदा अकांत 


४--मालगुनज्नारी; कृषि सम्बन्धी अंग्र-ऋण तथा नहर के 
महसूछां की बचूली 

मालगुजारी की सम्पुर्ण सांग ६९४४० रूख रुपये की थी जबकि 
पिछले वर्ष यह सांग ६९१.०३ लाख ऋपप्रे को थो। कछार के महादों 
में अल्पकालोन बन्दोबस्तों को लागू करने तथा कुछ जिलों में मालूगुजारो में 
ऋषमिक बढ़री करते के कारण यह वद्धि हुई। सालगुजारी को कुल ६९४*४० 
लाख रुपये की मांग में से ६८१९६० झाख रुपये वसूल हुए। सरकार को 
प्राप्त होने बाल कुल घनराद्ियों के ६*२६ प्रतिशत को वसुद्दो के लिये 
बाध्यकारी ( 50870ए08 ) उपायों का प्रयोग करना पड़ा। 

ऐक्ट सं० १२९, १८८४ ६० तथा ऐक्ट सं७ १९, १८८३३ई० के अधीन 
ऋमदा: ६०,६७,८९२ रु० और ४,६४,४७४ रु० की धनराशियां तकाबी के 
रूप में दो गर्यी। 

सहूसुल काबिज की कुल सांग जिसमें पिछले वर्ष के बकाये सम्मिलित हें, 
३,२४,३७, १६२ रु० से बढ़ कर ३,८२,५९,७९५ ६० हो गई। इस कूल 
मांग में ते ८५८२८० की घधनरात्षि नाम मात्र की थी और ७,४३२ २० 
की घमराशि वसूल होने योग्य न थी। इस प्रकार वसुर होने योग्य 
लुद्ध सांग ३,८२,४२३,७८१ रछू० की थी जिससें से ३,८२,३४,७५४ र० या 
करोब-करोब द्त-प्रतिशत रुपया वयूलू किया गया। स्हंसुल सालिकाना 
की भी कुल मांग ६३,९०९ रु० से बढ़कर ६७,३६२२० हो गयी और लगभग 
यह सारो धनराशि वसुरू कर लो गयी। मे 

है प् $ 
४--पैमा इश, तरमीम कागजात और बन्दोबस्त को कायवाहियां' 
राज्य के किसी सी भाग में. बन्दोबत्त की कोई कार्यवराहियां आरम्भ 


नहीं की गईं । 


( ४६ ) 


पैमाइश और तरमीस कागजात को कार्यवाहियां जिला देहराइन 
के प्रगता जौंसार बावर, चकरात', जिला बाराब की की तहसील रमन 
सनेही घाट, तथा जिला गोंडा की तहसील तराबगंज भे॑ आरम्भ की 


प्रद ॥ 
६--कागज्ञातदेहों 


जिलों के पटवारी और काइनगों इतत चर्ष अधिकृतर (१) पंचायत 
राज हे बुनाव में, (२) हवि-भ्यन्कर से उंबंधिव कार्य में, (३) १९५१ ३६० 
की ऊपशजना के वंडत थे सकातों पर नम्बर डारूत ता पाया वार करने 
में, (४) गहला-बसुडी में, (५) निष्कल्त सम्पात्त की सूखियां तेयाइर करने में 
(६) प्रतिए ५१5 फल कूदे वे जार (७) जनोंदिर “विनाश काज के कार्य 
में वपात्तय रहें। इंतशे फुलप्वकूय काजात का जा सव्ारत झुंप ते जांच 
की जाती यो चह् दग्द झर दो गयी जोर १३५७ ऊतक के खाक का पड़ता 
व्थथित का जय कामजातहेरि के वीम आजस्टेंट डाइरेफ्टरों 
ने हहत से जिला में काजातदेडी संंजी कार्ज का निरस्त वेकेयशा। 
दी न सहज चर बसा हे; हे दगरण सब जिला जद्धलरों को प. आदेश दिये 
उैथे फिउद -> पर । को, जिन्होंने उर्दू अयन भाया के रूप में लेक 
बनागवलर फाइनल पाना पास की है, उस झम्य ता पटवारी पर 


दि 


ज््वी से क्षिया जम जल हा शक रकम बन्द 2 ॥ जे 4 अर ह्भ्क 558 
पाप ने कर हो हो। 


म 


| 


हिट 


नासा डिबजन को छोड़कर, जहां कागजातों। के इंहराये जाते 
और फिर से जब किए जाने का कार्य जमीदारी दिनाडा। दिल के हे 


रही ॥ 


सवध्परु, १९४९ ई० में कान पग ती देनिंग सकल नें जो ४० उप्मोवदर 
भर्ती फिय्रे गये थे. उनतयें से ३२ उस्मोदवारों को पछ्लिक्ष सॉथिस कर्म-शन 
की अतियमिता परीक्षा को आवतर पर के लिया गया जऑपर भेज 
उश्मीदवारों को गोग्य पव्चारियों में से जन लिया गया । 


७--कंषि-भूमि (कब्जा आराजो) के क्षेत्र 


खादन्ोों का भाव बड़ा हुआ हुते और अधिक अं उपजायई 
आनदेलन को कारण नब्तोड भधि खेरी के वोग्य बनाई गई, जिससे १९४८--४० 
ई० (१३५६ फपडो) में आन्त में जोदें का छुल क्ेब ४,१९,९४,९७६ एक 
बे ४,२३,२१,४३५ एकड़ हो गया, अथत्‌ ३,२६,४५९ एकड़ को 
जादू ह३१॥ 


इसके विपरीत बेतामे और रेहननामे से अधिकारों के हरताप्तरित ही जाने 
के कारण सीर का क्षेत्र कुछ कम हो गया और वह ४२,३०,३४२ एकड़ से 
४२,३०, १८६ एकड़ रह गया, अथ ते १५६ एकड़ कम हो गया। खुदकाइत का 
क्षेत्र भी घटगया और वहु ३१,२६,१५० एकड़ से ३१,११,०६५ एकड़ रह 
गया, अत १५,०८५ एकड़ कम हो गया--जिसका कारण यह था 5: 
जुनंदारों ने भूमि को लगान पर उठादिया ओर उन्होंने तहललील घोसी जिला 
आजमगढ़ को तरमोम कागजात को कार्यवाहियों ( 09979४008 ) में 


लान--धंव थी 
जाग 


छूठ और 
सहायता 


( ४० ) 


१३३३-३४ फसली की खुदकाइत को सीर घोषित कर दिया। किस्तु मालिकाता 
हकों के हस्तान्तरित हो जाने के कारण स कितुलमिल्कियत कब्जा आराजी 
के अन्तगत छोंत्र ८३२५,६२२ एकड़ से बडुकर ८,४१,०८७ एकड़ हो गया, 
अर्थात्‌ ५,४६५ एकड़ बहु गया। दखीलकार असामियों के क्षेत्र में भी 
२१,३९५ एकड़ को बृद्धि हुई अर्थात्‌ १,०६,४४,२८३ एकड़ से बढ़कर 
१,०६,६५,६७८ एकड़ हो गया-«जिपका प्रमुख कारण यह था कि 
आजमगढ़ के जिले में बन्दोबस्त के कागजातों में तरमीम करते समय ऐसे 
असामी जो १३३३ फसलो में १२वबर्ष दे कर के नहीं थे, दखोलकार असामी 
स्वीकार किये गयें। 


सौरूतपी कब्जा आराज़ो के अन्तर्गत क्षेत्र १,.६८,३६,६८६ एकड़ से 
बढ़कर १,७०,९१२,६९२ एकड़ ही ग्या, अथत्‌ २,५५,००६ एकड़ बढ़ गया, 
जिसका कारण यह था कि खुदकाइत को लगान पर उठा दिया गया था और 
नौतोड़ भूमिसें खेवी की गई थी। नौतोड़ भूमि से खेडी करने से, गर- 
दखीलकार असामियों का क्षेत्र भी २,८९,५१९ एकड़ से बड़कर ३,०७,८०६ 
एकड़ हो गया अर्थात्‌ १८,२८७ एकड़ बढ़ गया। इतके माँ रिक्‍त आकर्षक 
प्रीमियम पर सगे पढ्ड दिये जाने के कारण विशेज्ञव्ििकार प्र,ष्त होने से, 
सौरूतपी असामियों के अधीन क्षेत्र में १९,५९४ एकड़ की वृद्धि हुई अर्थात 
यह क्षेत्र ९९,६३० एकड़ से बढ़कर १,१२,२२४ एकड़ ही गया और यु० पी० 
देवेतों (कब्जा आराजी) ऐक्ट के अन्तर्गत जो रियायतें उन्हें दी गयीं, उससे 
बागदारों का क्षेत्र ३,७९५ एकड़ बढ़ गया अर्थात्‌ ७,१५,२२८ एकड़ से 
बढ़कर ७,१९,०२३ एकड़ हो गया। 


जोतों के क्षेत्र म॑ वृद्धि होते तथा नयी जोतों को बड़ी हुई दरों पर 
काइत्कारों को पढे पर उठाये जाने के कारग नकदी रुपयों के रूप में लगान- 
संबंबो सांग में १६१८ लाख रुपये की चुद्धि हुई। परस्तु बहुत से 
मामलों में बटाई के रूगान को नकद रुपयों के रूगान में बदल देते के. फउस्वसूप 
गहले के व में लगान-प्ंइंती मांग में ६.५ लाख रुपय्रे की कर्मों हुई। 
जम्रोंदारों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में जंगलों ओर पेड़ों के इस डर से बेच देने 
के फहस्वराय कि जमोंदारों विनाश काून के अन्तर्गत उन भारों नुऋूसान 
होगा, सायथर के अन्तर्गत लगान-संजंनी सांग १८*ड४ड राख रुपये बढ़ गयी। 
का भी लगान-पंजंजोी कुल मांग में २८०१२ लाख रुपये को बृढ्ठि 
हर !, 


पिछले बर्ष की तुलना में बकायों को सम्मिलित करके दर्ज की हुईं कुछ 
वसूलियों में ७.७ प्रतिशत को कप्ती हुई॥ यह कमी आंशिक रूप से पटवाररियों 
के अन्य सहत्वपुर्म कार्यों में. फंते रहने से सियाहों का पूरानयुरा बज न 
किये जाने ओर भांशिक रूप ये प्राप्तियों के ठ.क-ठोक जाँकिई दंगे के संबउ में 
जपोंदारों डी उदावोनता के कारण हुईं। कृष्ष उपज के मूल्य बढ़ हुए 
होने के फलस्वरूप काइतकारों की वित्तीय. स्थिति अच्छी बदी रही। 


रबी १३५६ फसलो में मालगुजारी में १,८०,५९७ रु० की छूटे स्त्री१ृ त की 
गई" ओर खरोर १३५७ फतड़ी में मालुजार' की छूठों और मुह वियों को 
घवराशि ऋतशः २,६४,४३० रु० अर ३५,२८४ ० यो। वर्ष दें १,२५,९ ०५ 
रुू० की एक धरराशि मुफ्त सहायता के रूप में भा स्वीकृत को गई। 


€ डे 
८--सरक्ारी आस्थान 


सरकारी अ स्थानों की संख्या ५२७ थीं, जिनसें से सबसे छंडा आस्वात 
फैजाबाद जिले में ३ एकड़ क। थ: ओर ३-५७ लाख एुकड़ का सबत्ता बड़ा 
आस्थात निर्जापुर की दुद्घी सरकारी इस्टेंड थी। ० आस्थानों में 
उस क्षेत्र में जहां खेती होती थी, कुछ कसी हो गयी। हल के सामाव्यत : 
बड़ जाते ते व्यय भी कुछ बड़ गया। वसुलियां संतोषजनक रहों। 


“मक्का िक 0 

छः हैक्टरों को, जिन्हे तराई और भाबर आस्थानों के लिये खरीदा ० निकाल 
गया था, कृषि विभाग को इसलिरे सौंप दिया गया था कि वे राज्य के 
अक्टरों के समूह ( 000) ) में सम्मिलित कर लिये जाएं । तराई और भाबर के 
आस्थानों में लगभग १,३०० एकड़ नई भूमि कृषि-पोग्प बताया गयी 
और उसमें धाव बोया गया और कूगभंग ३०० एकड़ भूमि इसलिये तोड़ी 
गई कि उसमें रबी को फल बोई जाय। जंगलो जानवरों से फलों को 
बचाने के लिये ३ १/२ मील की दूरी तक चौह॒ही के तार लयाये गये। इस 
उद्देश्य पे कि तिवाई-पंंउ यो सुविधाओं में उन्नति की जाय, पानी को कच्ची 
नालियों को परका बनाया गया। 


दुद्धी के सरकारी आस्थानों में ४२ बंबियां निर्माण की गई' जिसके 
फलस्वरूप २४,००० एहड़ भूमि तक लिचाई-पंजंनों सुविधायें पहुंचा 
जा सकीं। 


आस्थानों में रंगों का सामान्‍य स्वास्थ्य संतोषजनक रहा, परन्तु पीने स्वास्थ्य 

के झ्ुठ्ठ जल को व्यवस्था करने, गंदे पानी के निकास और सलेरिया संबंधों 
समस्‍यायें फिर भी बनी रहीं। बर्ज के अच्तर्गद, तराई और भाबर के 
आरथातों में तीन पाताल तोड़ कुएं गलाये गये, १५ हाथ से चलाये जाने वाले 
पम्प लूगाये गये और इतने ही पुराने परुष बदले गये । गंदे पानी को सिकास से 
सुधार करने के लिये कोटद्ारा और रामनगर की गंदे पानी को निकास 
सम्बन्धी योजनाओं पर कार्य जारी रहा। तराई अर भावर के अ्थानों सें 
चि७कर्वा-उंड यो सहायता घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से एक मलेरिया-निरोधक्त 
नयी योजना चालू की गयीं। इस योजना के अच्तर्मत एक चिक्त्ता अधिकारी 
नियुक्त किया गया। जितके साथ स्वास्थ्य काएक इंस्पेक्टर और १४ कम्पाउन्डर 
अं ओर इन लोगों को विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तेतात किया गया। 
इस प्रकार तराई ओर भादर के आत्थानों के उन भागों में भी जहां पहुंच सकना 
कठिन है, चिकित्सा संदजी सहायता पहुंचाने के लिये प्रबंध किये गये | विदव-- 
स्वास्थ्य-संगठन कादलभाइस क्षेत्र में गया। नई दिल्‍ली में भारत-प्तरकार के 
मछ।रया इंस्टोड्यूड में विशेत्व द्रेनिंग प्राप्त करने के लिये स्वास्थ्य के चार 
इंस्पक्टर वेज गये। कोदाबाग में एक ऐसी डिप्पेंजरो निर्माण को जा रही थो, 
 इ रोगियों के रहने के लिये इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के 
बाड़े थे। 


निर्धन श्रेणी के लोगों के लिये सरकारी खबें पर कोटद्वारा से पचास ऐसे. भवन 
भकान बनवाये गये जिनमें मच्छड़ नहीं घुछ्त सकरे। आग से उत्पन्न होने 
बाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये, तराई और भावर के आस्थ,नों के 
किसानों को एपेबेसटव की चादरें भी सप्लाई को गईं । 


सके 


शिक्षा 


( डर ) 


तराई और भाबर के आहयानों में ७नई गांव की सड़कों के निर्माण . 
रु कुछ सोजूद! सड़कों के पुनानेर्माण का कार्य हाथ में लिया गया और 
गढ़वाल भावबर इस्टड मे १५ मोर कच्ची और ४ सील पक्की सडक बनाने 
की योजना चाल की गयी। 


तशई और भव्र के सरकारी अह्यानों में किराये को इमारतों में ८ 


.. ध्राइन्वरी सकल खोले गये और इडद्धी की सरकारी इच्देट में ८ स्कलों की इमारतें 


विविध. 


कोर्ट आफक 
बाइ थ के 
ग्रतृत्ध में 
आध्यक्च 


व मुलियां 


हवन व्यय 


सुबार कार्य 


बनाई गर्षी 


बिभिन्न विकास योजनाओं सेसरकारी आत्थानों की दर्मा में काफी 
जार हुआ। विशेषकर, तराई और भब्वर के आस्थानों में, जहां सरकार 
हारा विभिन्न रियाथतों के दिये जाने पर भी, बाहुर के छगों को वहाँ जाकर बसने 
के लिये राजी कर लेगा कठित था, दशा इतनी बदकछ गयी हु किबहां आकार 


 असने बालें लथे वगकितियों को भि की भांग धराइर बढ़ सही थी। 


३--फेट आफ वाह स के अधयोव आह्थान 


ऐ वे लाध्याएों को सं जया जिनका अजब कद आफ बार्ड स के अधीन था, 
9९५४९ ६० से जहकेर १७६ हो गई अवकि १९४ंट ई० में उनकी. संख्या 
!उडथी। वर्य के दोरान में जब कि ६ आस्यास अजब से भुदत किये गए 
८ आध्यावों का- बरबंब छोटे आज्ध बडे स नें अपने हाथ में लिया। मुक्त किये 
गये आध्यानों मे सबसे सहर| पर्ण आस्थान लखबऊ छिले का सिर्सेंडी अभ्यास घा 
जिसकी कुछ बाजिक अध २,१०,१०० ३० थो। इस आस्वान हारा देश संपूर्ण 
ऋतगों का भुगतान उसके मुक्त किये जाते के पूर्र कर दिया गया था। 


बाजित्र लअद! चाल ऊमातन् और साथर की झाप 
धत्तराशक्ि ८५.९७ लाख सुपथे से बहुकर ९१.७५ रूख छ० हो गयी। 
चाल तथा बकाया द्वोरों प्रकार की मांगों के कारण कल बरलियां ९९.८७ 
प्रतिशत रहीं, जबकि गत वर्ष १०१.०२ प्रतिक्षत वसूल हुई थी। प्रतिशत 


मेंद्रपत कमी का कारण यह है कि वर्ष हेंमक्‍त किये गये आस्थानों को 


सभ्पर्ण मांग को. हिप्ाव में: हामिल कर सलिया गया था और स॒कत किये 
जाने के पुर्व होने बाली वास्तविक वदुलियां कम थीं। 


.. प्रक्‍न्ध व्यय १९.५ अतिदत से घंदकर १७-४ प्रतिशत रह गया और 


. सालशुजारी, स्थानीय करों (8089) तथा महुसूलों (00988) के रूप में 


वसूछ होने बाला रब सरकारी मृतालिबा, जो कुछ मिलाकर ३३.५५ लाख 
5० होता है, वर्ष में पुरा-पुरा वसूल ही भया। 

संरक्षिप [ जछातेड ) और उनके आश्ितों के साथ पहलेनसा 
सहानु भ त-पूर्ण व्यदहार किया गया और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिय 
उचित अबन्ध किया गया । केबल कुछ ऐसे अस्थानों को छोड़ कर, जिनके 
संबंत में इनकम्बर्ड स्टेट्स ऐवट के अर्ध,न कार्य-दाहियां इल रही थीं, 
सभी कर्जड्वर आस्थानों में ऋण चुकाने को थोजनायें चालू थीं और कुछ 


मामलों में ऋगोों को घटाने के लिए जो भुगतान वास्तव भें किये गये 
ये नियत बॉरषिक किल्तों से अधिक घनराजि के थे। रत दर्षों की भांति 
 आस्थानों को आय का एक बड़ा भाग सुधार"पउंजंधी योजनाओं और जनहित 
“कार्यों में व्यय किया गया। माल और दीवानी दोनों प्रकार के ऋुकदमों की 


संक्या कम थो। 


कोर्द आह वार्ड स के प्रइंव के अन्तर्मत सभी आस्थानों के लेखों की जांच 
की गई। कुछ जिलों में लेवों में सुधार करते को आवश्यकता पायी गयी और 


कोड ते प्रत्येक ममले में उचित आदेश जारीकर दिये। वर्षभरमें खबानत 


या गबन का कोई भारी सामला नहीं हुआ । जिला परांम्दात्री समितियों और 
कौर आऊ वार्ड सके सदस्यों ने आस्यानों के मासमकों मे सक्रिफ अभिद्धच्ि ली। 


१७--माल की अदालत 


बु० पी० वेरेस्ती (कब्जा आराजी) ऐश्ट के अन्तर्गत दायर को 


प्रार्यवानन्‍पत्रों की संख्या उं, ०८,९२५ से घट कर ३,८४,७८४ 
दइसली की भनालिशक्ञों और प्रार्थवा-पत्रों की संख्या 

८७,९६५ से घट कर ८४,५४८ रह गयी और उच्च मुकदृमों को संख्या, 
डी की आज्ञाबें दो गई, ५१,६१४ से घठकर ४४,१७८ रह 


गई नाडियों और 
रह गयी ॥। बे 
ठ 
न्‍ 


जिनमे बेइख 
गई; इंत वेदों का असर ५६,९९९ छुद्ाढ़ क्ेब पर पहा जबकि गत 
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करन के आथनापनजं। का संख्या २,६९७ बद्ुकर १,७५२ 


है 


ही गईं, इंचन से १५७ प्रार्थंना-पत्र पूर्ण बंदवारे के लि: 


दे का 
छः 


बंढदा के लिय थे। जो ६,८७९ मामले कार्रवाई के लिये थे उनमें से २,२५८ 
लिबटा दिये गये और ४,६२१ मामले शेव रहे। पूर्ण बंदवारों के. फल्स्वरूय, 
महाल। का सश्या १६२ से बड़कर ५२० हो गयी, जबकि अपू्ण बंदवारों से 
पट्ठियों की संख्या १,५१९ से इड्कर ३,१४५ हो गयो। ह 


यू७ पं७ देपेस्सी ऐंक्टड को अन्तर्गत कलेश्टरों की अदालतों भें की गयी 
अपीछा की संख्या में बहुत थोड़ी सी बुद्धि हुई और: यह ७,५२१ से बहकर 
3,६०७ हो गयी। खुत्रा जाये बाली जपोलों की कुल संख्या १२,०२३ थी 
जिसमें से ८,६२१ अपोल में नियेय हुआ और ३,४०२ अपोले शव रहीं। 
इंदन १,४१५ अपीले ऐुती थीं, जं। तीन महीने से अधिक सभ्य से 
विचाराधीन थीं । क्‍ न जम हक 
क यू० पी3 3 रेग्ती ऐक्ट के अन्तर्गत कमिइनरों हारा सुनी जाने वाली अपीलों 
की संख्या २९,४०१ से बहुकर ३१,५४९ हो गई; इनमें से १८,८४२ अपोलों में 
निर्णप हुआ और १२,७०६ (एक अपील का मुकदमा जो हटा दिया गयाथा, इ तमें 


हू 


१,५९५ अपुझ _ 


आडिंड 


कथषज पर 
आरपजी के 
सकदम 


.. ४89 
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बध्या रे 


अंपीले और 
पुनरोक्षण 


आनरेरी 
असिसदेन्द 
झलिश्दर 


( #ड् 


शामिल नहीं है ) अर्पछ विचाराधीन रह गई । दायर की गयी अपीलों में से ४१ 
प्रतिशत सामलों से नीचे की अदालतों के निर्णय था तो उलठ दिये गये या उससें 
संशोधन किया गया या फिर नीचे की अद्द/लूतों में वापस किये गये ! 


य७ पी० प्रान्दीय लेन्ड रेज्ेन्य ऐक्ट के अन्तर्गत कमिहनरों हारा सुनी जाने 
बाली अपीलों को संख्या २,०६० थी, इससे से १,२७५ अपीलों मे निर्णय हुआ 
और ७८५ अपोले शेर रह गयीं। माल बोर्ड ने ३,७१७ अपीलों में निर्णय दिया 
ओर वर्ष के अन्त में केक्‍ल ९,१४० अपोले विचाराधीन थीं । 

आनरेरी असिध्देद कलेक्टरों की पभ्ायः सभी अदालतों ने १ अप्रैल, 
१९४७ ई० से कार्य करना बन्द कर दिया था और जिला अल्मोहा में रानी 
खेत पर निप्रक्‍त एकमात्र आनरेरी असिस्‍्ठेद कलेक्टर नें ३०३ मकदयों में 
निर्णय दिया । 


अध्याय रे 


शाल्ति-व्यवस्था तथां स्थानोय स्वशासन 
११--विधि-निर्माण का ऋम 
संप्कत प्रान्तीय विवान मंडल ने बहुत से बिरू पारित किये, जो गवर्नर 


महोदय या गवर्नर जनरल महोदय द्वारा, जता कि कानून हारा अपेक्षित था, 
स्वीकृत किये जाने के बाद निम्नलिखित ऐकक्‍्ट बच गये :-- 


(१) सत्‌ १९४८ ई० का तंग्रुक्‍त प्रस्त की दूकानों और व्यापारिक 
संस्थाओं का (संगीधन) छेव्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संखदा १, 
१९४९ ई०) 

(२) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय आपत्तिजनक विज्ञापन 
नियंत्रण ऐक्ट (संयुक्त प्रास्तीय ऐवट संख्या २, १९४९ ई० )। 


(३) सत्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि आयकर छेकक्‍्ट 
(संरुक्‍त प्रास्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ ई० )। 


(४) सन्‌ १९४९ ई० का यूताइटेड प्रावितेज स्वोरेज रिक्वीजीशन 
(कन्दोच्प एंप आफ पावर्त) ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 
१९४९ ई० )। 
(५) सन्‌ १९४८ ई० का स॑ उक्त प्रान्तीय अपराध रोकने का ( विश्ेषा- 
घिक्वार) (अस्थायी) ऐकवट (पंजकक्‍्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ५, १९४९ ई०)। 


(६) सन्‌ १९४८ ई० का सं उक्त प्रान्‍्तीय निजी जंगल संरक्षण ऐक्ट 
(सं उक्त प्रान्तीय ऐवंड संख्या ६, १९४५९ ई०)। 
(७) सन्‌ १९४८ ई० का यूवाइड्रेड प्राविन्सेज स्थुनिश्ित्ल्टीज्ञ 
(अमेंडसेंट) ऐक्ट (संप्ुकत प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ७, १९४९ ई०)। 


५ (८) सन्‌ १९४९ ई० का कोड आफ किमिनल प्रोप्तीजर (संयुक्त 
प्रान्तोय सं शोध न) ऐक्ट (संय्क्‍त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ८, १९४९ ई०) ! 


(९) सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का रुई ओटने और गांढे 
बनात॑ के कारखानों का एक्ट (संवुक्‍त प्रान्तीय ऐक्ट संद्या ९, 
१९४९ ई० ) 

(१०) सन्‌ १९४९ ई० का पंपुक्‍त प्रान्तीय काइतकार ( विशेषाधिकार 
उपाजंन) ऐक्ट (संग्रक्‍्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १०, १९४९ ई० ) । 


( #४ ) 


(११) सन्‌ १९४९ ई० का यवाइटेड प्राविन्सेज सेटिनेंस आफ 
पडिजक आर्डर (वंग्ोगव और कार्यवाहियों को वैध करने का) 
ऐक्ट (उंयुक्त आलोय टेट संड्या ११, १९४९ ई० )। 

(१२) सन्‌ १९४९ ई० का रुड़की विश्वविद्यालय (युत्री्वासदी) 
(संशोधन) ऐक्द (संयुक्त प्रास्तीय ऐद्ट संख्या १२, १९४९ ई०)। 
इनके अतिरिक्त विधान मंडल नें १९४७ ई० का यू० प० होस्पी- 

यैथिक बिल भी पारित कर दिया। 
ऐसे समय जबकि विधाद मंडल के अधिजेशन नहीं हो रहे थे, राज्यपाल 
(गवर्नर) महोदय ने निम्नलिखित आड्डिनेंस जारी किये:-- 

(१) सन्‌ १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय निष्कांतों को सम्पत्ति का 
आई्िनेंत (संउक्तत प्रान्तीय आर्डिवेंत संख्या १, १९४९ ई०)। 

(२) सन्‌ १९४९ ई० का यूनाइटेड प्रविध्तेज में टनेंस आफ पब्लिक 
आर्डर [कार्यवाहियों को बंध करने का (7006९67928 ैशॉ- 
89007) | अ.डिनेंस (संयुक्त प्रान्तीय आर्डिनेस संख्य। रे, १९४९ 

0 ) | 
(३) सन्‌ १९४९ ई० का बूताइटेड प्राविसेज स्पुनिसिपेलिटीज्ञ 
(अमेंडमेंट)) आ्डिनेंस ( संग्रुक्त प्रान्तीय आडिनेंस संख्या हे, 
१९४९ ई०) । 

(४) सन्‌ १९४९ ई० का यूताइडेड प्राविसेज एकोसोडेशन रिक्‍्वी- 
जिशन (अमेंडमेंट) आड्डिनेंस (संपुक्त प्रान्तीय आडियेंस संख्या 
४, १९४९ ई० ) | 

(५) सन्‌ १९४९ ई० का यूताइटेड प्राविषेज देम्पोरेरी' कंट्रोल 
आफ रेन्‍्ट एन्ड एविक्शन ( अमेंडसंट ) आडिनेस (संयुदत प्रा्तीय 
आई्डिवेंसत संख्या ५, १९४९ ई०)। 

(६) सन्‌ १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविसेज औषधि (निमंत्रण 
अर्तडवेंत (मंतुक्त प्रान्‍्योय आडिवेंत संख्या ६, १९४९ई० )। 

(७) सत्‌ १९४९ ई० का बूनाइटशेड प्रविर्तेज इंटरमीडिएट एजु- 
केशन (अरनेंडनेट) आडिवेंतस (संदुक्त प्रान्तीय आडिनेंस संख्या 
७, १९४९ ई०)। 


. (८) सर्‌ १६४९ ई० का इंडियन बार काउ'तिल (यू० पी० 
अपेडपेंट एंड बेलिडेशन आकर प्रोप्तीडिस) आडनेंस (संयुक्त 
पतस्तोष आडवेंत संख्या 2, १९४९६०)। 


. (९) सर्‌ १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्दीय जूद की बनती वस्तुओं के 
लिवंत ये का आडियेंत (तंयुक्‍त ऋ्रान्ताय आड्डिनेंस संख्या ९, १९४९ ई०) | 


(१०) सन्‌ १९४९ ई० का यूवाइड्रेड प्राविलेज रिक्वीजीशन आफ 
घोटर बेठ्किल्स (इमजेंज़ो पावस) (अमेंडवरेंट ऐेड प्र॑ंसंर्धडग्स बैलि- 
डे वत) आडिनेंस (वंयुक्त प्रान्तीय आ्डितेंस संस्था १०, १९४९ ई०)। 


. (११) सन्‌ १९४९ ई० का कुवायूं एनिमल ड्रांपपोर्ट कंदरोल 
(अमेंडमेंट) आईडिनेंत ( पंजुक्त प्रान्दोय आडिनेंस संख्या ११, 
१९४९ ई०)॥ 
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. अनुवात्त 


ए 
अयनापत्रा पर, जिल्‍्हने अपने ज॑ दन का सबसे उत्तय भाग दे 
लड़ाई-में रूगाया था और जो तब से अपना जीव निर्वाह करने के लिये. 
.. हूँढें, कमजोर या असमर्थ हो गये थे, सरकार विचार कर्ता रही, और ५० छ० 

अति झहीने तक की पेज्डाने तथा २,००० रु० तक के इ मुट धरराशि के 
. चुदोन ऋश्ा: २१२ ओर ५४ लोगो के मामलों में सत कस किये गये । इसी 
 अकार उस विधवाओं तथा अनःथों का भी उचित ध्यान रखा गया, खिल्होंप 
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(१२) सन्‌ १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट फोस (छट रेमिश्नन) 
आईडमेंस (संयुक्त प्रान्ततीय आडितेंस संख्या १२ १९४९ ई०)। 
(१३) सन्‌ १९४९ ई० का रामपुर (ऐप्लोकेशन आऊ छाज) 
आडवेंत (पंयुकत प्रान्तीय अर्सडनेंस संख्या १३, १९४९ ई० ) 
हरादून जिले के अंक रूप से पृथक किये गे क्षेत्रों के! सहायता देने 
के लिये भी राश्यपाल ( गवर्मर ) मप्लोदय ने लिम्वलिखित लिनियभ 
( +६2९प87078 ) बनाये :--- 
(१) सन्‌ १९४९ ६० का जौदसार-बाबर परगना (सयानों) का 
विनियम [रेपूजेशन) [संपुकत प्रास्तीय विनियम (रेपुजेशन) संख्या १, 
१६९४९ ई० | 
(२) सच १९४९ ई० का जोवलार-बाबर परनता (लात, हरि... 
युर, बयास की छोड़कर ) के भररियाओं (48709078 ) को हिल की 
का का विवियम ६ हि52फ0798600 ) ६ संगदत अस्सोय विभियद 
सेल्या २, १९४९ ई० )। द 
द / सन्‌ १९४९ ई० का जोनतार-बाजर पच्मतता (एडिशनल 
 कीसइनर के अधिकार ) विनियत ( लंउक्त प्राप्तोग लि। वेयभ 


पे 


५ ्ष्क 
(हछ) पुछिल क्‍ 
आन्ति और व्यवस्था क्षी दृष्टि से दर्य काफ़ी इास्तिध्रय रहा । एड, 
बत्ठ, बच्चा, बाराबसी, फजाबाद, भोंडर और आजपगढ़ के जिलों मे ग कशी के 


के 7म कुछ सास्मदायिक जाप भड़क उठी थी और ब्वायू, शहजहांपर, छतारी 
(जिला बू लन्दर| हुए) जोर सहारणपुर में हू हजदीधक झगड़े हुए । 
जिला आजिज्ञारियों ने. परिस्थिति का दृंहता से मुकाजिला किया जिलके छुछ-- 
स्वरूप अहद। हो साथरु्क शश्चल हाए ढ 
+ १९४४३ ३० के क्वांग्रेत आध्योलम दं श्पः 

पेल्याओं को हानि उठानी पड़ी थी; उन मजाजिज) देने की बोज 
भयी । इस मद पर ब्ज में २,७६,२०० ६० ६ अः> व्यय हुआ । 


आल... 


धन या इ हबुटड वित्तीय अनदानों के लिये ऐसे व्यधि 


दिक.। 


९५ 
है 
शि/ 
४] कि 
57 7 इछ/ 5 
॥ हे 


।ए३ दिये गए 
| हाजादोकी 


> के लगे अपने ८ पालने वालों क। खो दिया था । जीवस-मिवरहि को 5 हे हुए 


: जब को देखते हुए उत्त सभो व्यक्षितयों को जिन्हें पेल्दानें स्वीडुत की गयी थीं, 


.+* अतिद्त का भहुंगाई भत्ता भी दिया गया। 


प्रान्तीय स्क्षक् 
दल - 


अान्ताय रक्षक दल में २५,६८० ग्रप लोडर अर ६,००,००० रक्षक थ॑ 


_ पूंप लंडरों की रेनंग के लिये पहला *्फोॉशर कोर्स २४ जिलों में १० 


जनवरी, १९४९ ई० को और शेष २५ जिले; में १ मां, १९४९ ई० को 
नै.शत हुआ। डाकखालनों में होने बालो हड़ताल के सम्बन्ध में फरवरी 
१९४९ ई० में सारे प्रान्त के डाक दे तार के कार्यालयों पर डयरी देने के 
उप इस दलके सदस्यों से कहां गया, और उन्हें रेलवे मार्गों पर पहरा 





( ४७ ) 


देने के लिये तथा विभिन्न मेलों में खोपे हुए बच्चों को उत्तके माता-पिता को 
लौटाने और रोगों को डूबने से बचाते के काप्त पर लगाया गया। देहातों में 
डकैतियों को रोकने में भी इ दल ने महत्वपूर्ण सहायता पहुँ ई। कुछ जिलों में 
प्रास्तीय रक्षह दल के स्वयंतेयकों ने कुछ ख इयां ओर मल-मूत्र आदि 
सोखर के गडड़े खोदे तथा अजिह अन्च उयजाअं? आन्दोलन के सम्बन्ध सें 
बड़ा प्रचार किया । 


तफरीद करते वाले अतुभवी अधिकारियों की घतलिवाय कर्म और अर्वक्त 
स्थिति में किसो प्रक्नार का सुधपर न ३ ते हुए भी, वर्ण के दंःरान में, सब बातों को 


# पल] कस कि कम गम दै कक हों फिललफब रा 
देखते हुई, अपराध करने की बलड़वी हु+ ते नत्रइ्त को सफलता पूरक रोका गया । 


शत व को व उसा हें डऊैयों के सासले १,४९३ से गिर कर - १,३६१; राहुअत्ी 
के ८४६ से गिर कर ७७५ तथा कत्ल के १,७२२ से गिर कर १,६३१ रह 
गये, परन्तु दंगों की संख्या में थोड़ी बुद्ध हुई अथर्त्‌ ३,५४४ से बडुकर 
३,५९७ हू गई ओर नकबजती (पेंत छूगाने) की संख्या ३१,९६८ से बडुकर 
३२,२०८ हो गईं। वर्ड के दोरात में साम्प्र शाथिक्त ढंग का कोई बड़ा दंगा 
नहीं हुलम। ओर दंगे के अच्तात आते वाले आजिकांश मामले जमांदारों ओर 
काइतकारों के बोच बड़ते हुए तदाव के कारण हुए थे, जो कदाचित प्रस्तादित 
जपोंदारों दिवाश के फउठस्वकूय कब्जा आराज़ी का प्रणाली में आगे होते वाले 
प्रिवर्तयों के कारण वर्ष के उत्त राड में विशेजवहप से बढ़ गया था। तफवोश करने 
वाले अर बबो अधिकारियों को कप्तो से भो बहुकरु जोरदार दुतरा प्रयुक्ष कारण, 
जिपके कारगअपराध सम्बन्धों स्थिति उतनो जहदी नहीं सुधर पा रहा थो जितनी 
जल्दी उसे सुधर जाना चाहिए था, यह था कि बदलो हुई परिस्थि लियों में जनता 
का सहयोग यथेष्ट रूप से नहीं प्राप्त हो रहा थां, जिस पर तफतीश और 
मुकदमा चलाते को सफलता प्रायः पूर्णहप से निभेर रहतो है । 


झपरात 


पुलिस की तफदीश तया मुऋदस चलाने वाली (प्रासीक्यत्न) शाखाओं के. जिला कार्ये- 


संबन्ध में पुलिस पुतस्तंगठत सविति को सिद्चारिशें सरकार के विचारायोन थीं 
और इस सम्बन्ध में अन्तिम आदेश जल्दी ही जारी होने वाले थे। प्रषोगात्मक 
खप से कतिपय बढ़े नगहों में वाच ओर बाड़े कर्मचारिवर्ण को तफर ज्ञ करने 
वाले कर्वे बारियगे से पुथक्‌ कर देने के सम्बन्ध में भो जांच की जा रहो थी। 


तफरीद शाखा द्वारा हाथ में लिये गये सामलों को संख्या 
१९४८ ई० के १९८ओर १९४७ ई० के ६७ की तुलना में, १९४९ ई० में १४० 
थी। अपराध तकठोश विभाग (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) के 
हेडकवाटर्स पर अस्थयों आधार पर एक प्रान्तीय अपराध सूचना ब्यू तो (ऋड्म 
इन्फारमेशत ब्यूरो) स्थापित किया गया और जिलों में अपराधों के अभिलेख 
(रेकर्ड) रख रे का उपविभाग (क्राइम रेक्ड सेक्शन) खोलने के लिये भी एक 
यौजना तैयार को गई। अपराब तहुवीश विभाग तथा जिला पुप्तचर (डिस्ट्क्ट 
कल ) कं चारिवर्म के लिये विज्येष शिक्षण (ट्रेनिंग) कक्षायें भी आरम्भ 
की गई । | 


वर्ष के दौरान में बाराइंकी और उदच्चाव में वायरलेस हेलौप्राफी स्टेशन 


कारी दर 


अपराध- 
तफती श 
विभाग 

( शुष्तचर 
विभाग ) 


बेतार के 


स्थापित कर देने से कोई भी जिला हेडक्वार्टर ऐप नहीं रहा जहां इत प्रदार' तार का उप-- 
का स्वेशत न हो। ऐसे स्थिर वायरलेस ठेलोग्राफो स्टेशनों पर स्थायी विभाग(चाय'र 
सस्तूल ओर फिंटिय लगाने को भी व्यवस्था को जा रहो थी जहां वे नहीं लगे लेस हेली- 


हुए थे । 


फी सेक्शन) 


प्राग्तीय सशस्त्र 
कान्सटेबुलरी 
(प्राविन्शल 
आम्डे कास्स- 
ठेबुकूरी ) 


पुलिस देनिंग 
कालेज, 
मुरादाबाद 


पुलिस टू निंग 
स्क्ल, 
सीतापुर 
मोटर वाहन 
उपन्विभाण 
(मोटर ट्रांछ- 
योर्ट सेक्शन) 


( अ#झ ) 


यद्यपि यह दल १५ बटालियमनों में बंदी हुई ११८ कम्पनियों से घटाकर १९ 
बटालियनों में ब॑ ) हुई ८४ कम्पनियों का कर दिया गय', फिर भी प्र.न्त के बाहर 
इस दल को भेजने के जो वायदे किये गए उनमें उल्लेखतोय वृद्धि हुई। प्रान्तीय 
सशस्त्र कान्सदेबुलरी की सात अतिरिक्त कभ्पनियां हैदराबाद भेजी गई", 
जिससे कि वहां पर इस दल की जितनी कम्पनियां थों वे बढ़कर १२ ही मई 
और ४ कम्पर्तियां राजस्थांत यूनियन को दी गई । 


यह निशचय किया गया कि आगे से सभी सिविल पुलिस देनिग,. 
पुलिस हॉनग कालेज, मुरादाबाद में तथा सभी सशस्त्र पुलिस दनिंग, 
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, सोतापुर में हुआ करेगी और तदुसार सिविल पुलिस में हेड 
कामन्पदेजुल के पंद में तरक्की पाने के लिये बर्ष के उत्तराद में ३४९ 
कैडेशें ने पुलिस द्रीनिंग कालेज में ट्रेनिंग लेता प्रारम्भ किया। वर्ण में ३४९ 
सब-इईं सपेक्टरों तथा २८ पुलिस के डिप्टी सुपरिन्देग्डेप्टों को भी टोॉलिंग 
दी गई॥। 

मुरादाबाद के पुलिस द्रे.नग कालेज में एक प्रान्तीय पुलिस संग्रहालय 
(स्पृर्जियत) खोला गया ओर एक पत्रिक्ता (मंगजोन) भी, जिसकी वर्ष 
में हो प्रतियां प्रकाशित हुई थीं, निकाली गई। पुलिस के असिस्‍्टेन्ट सुप- 
रिन्डेज्डेन्टों और डिप्टी सुपरिप्ठेन्डेन्टों के लिये, जो दो पृथक मेस (भोजन-गृह ) 
थे, उनको मिलाकर गजठेड अधिकारियों के लिये एक मेस (भोजन-गृह। 
बना दिया गया। 

३२ सशस्त्र (आम्ड) पुलिस सब-ईंसरेक्‍्टरों, २७४ कास्सटेबुलों को, 
जो सशस्त्र (आस्ड ) पुलिस में हेंडकान्सटेवुल के पद पर तरक्की पाने के लिये 
चुत्रे गये थे तथा ४६ अध्यापकों को इस स्कूल में ट्रेनिंग दी गई। 

सोतापुर के पुलिस वर्कशाप में २६० गाड़ियों की बड़ी मरम्मतें तथा १२३ गाड़ियों 
की छोदी मरम्मतें की गई” । इस वर्कशाप में गाड़ियों की बाडी (ढांचे) बनाने 
के काम की शुरूआत की गई और वर्ष में ३२ अधिकारियों के लिये एडवान्हड 
कोर्स, ६४ रिजवं और ४५ सेना के भूतपूर्व ड्राइवरों के लिये ड्राइवर्स कोर्स तथा २५ 
ड्राइवरों के लिये रिफ्रे शर कोर्स रक्‍्खें गये । 

(ख) फोज़दारी 

पहले दिये गये अन्‌दें यों ([7॥४7घ0४078) के होते हुए भी फोजदारी म॒कदसों 
के शी भता से निपटाये जाने में विलूम्ब होता सरकार के लिए एक बड़ी चिन्ता 
का कारण बना रहा और पुलिस को उसके द्वारा किये गये फौजदारी अदालत 
के कार्य के सम्बन्ध में और अनुदेश जारो किये गये । फौजदारोी अदालतों से प्राप्त 
होने वाले सम्मन आदि (0870089868 ) और हुक्सनामों की ताम्ौल करने की 
कार्यविधि को भी, जो कि विलम्ब होने के मुख्य कारणों में से था, संशोधित 
किया गया । सम्मन आदि ([प्रोसेसेज) को दो श्रेणियों में दिभिक्‍त किया ' 
गया «-- ह 

( के) अभिषुक्त (सुलजिस) या गवाहु या जन-साधारण के उपस्थित 
होने के लिए सम्सन और वारन्ट, और 

(ख) (१) पुलिस अधिकारियों के अवालत में उपस्थित होने के लिए सम्भत 
और वारन्ठ, औरर 

(२) दूहरे सम्भन आदि और हुक्मनामे, अर्थात्‌ कोड आफ क्रिसिनल 
प्रोतीजर (ज.ठता फौजदारी) को धारा २०२, १३३, १४४, १४५, १०७ ओर 
११७ के अधोन हुक्मनामे । इस आदय के असुदेश ज,री किये गये कि श्रेणी (क ) के 
सम्मन आदि को बजाय सकिल इन्सपेक्टर के जरिये भेजने के कोद अहूमद उन्हें 


( £6 ) 


अपने हाथ से बनाये हुए पैक्टों में बन्द करके पेकटों में रखे गये सम्मन आदि 
को 75 चाहून पें दर्ज करते के पश्चात्‌ पीधे पुलिस सुपरिन्ठेन्डेंट के का्यलिय 
के डिस्पे वर को भेजें और अपरी डाक बही में डिस्पेचर के हस्ताक्षर ले छ ॥ 
हपके बाई डिस्पेचर सम्मन आदि की स्टेशन मा आफिप्तर के _पास भेज 
दे, जो कि पैक्ेट को प्राप्ति स्वीहार करे और विधिवत्‌ चालान हे हस्ताक्षर 
करके इते लौटा दे ओर सम्मत आदि को तामील करे और उर सम्बन्धित 
अदालत को वापत कर दे। श्रेगी (ख ) के सम्बन्ध में इस आजय के अनुदंश जारी 
किय्रे गये कि सम्म्नत आदि सकिल आफिसर के जरिये भेजे जाते चाहिये ; 
परन्‍्त प्राप्तीःरटिग इन्तपेक्टर का यह कर्तव्य हंता चाहिये कि इस पेशी में 
अताथारग रूप से देशो न होने पावे । यह भो आज्ञा दी गई कि इन कत्यों 
को पुलिपत विनियमों ( पुलिस रेग्युलेबान्स ) में लिख लिया जाय और 
सठितडियरी आर्डर बुक' नाम का एक नया रजिस्टर उन्त सब हुक्‍्सनामों और 
सम्मन आदि को दर्ज करने के लिये निर्धारित किया गया, जो अदालतों से 
पुलिस सटे शनों को प्राप्त हों । समय बचाने के लिपे इस बात पर जोर 
दिया गया कि छोडो>छोडो बातों के आधार पर मुकदमों के! मुल्तवी  स॒हतवी 
करते को ब्रायंता न को जाय ओर सरकारी नौकरों, विजश्ेब रूप से पुलिस इत्यादि 
अधिकारियों को चाहिये कि सिवाय उन असाधारण और अनिवाय परि- 
स्थितियों के, जिनके कारण वे ऐसा करने के लिये विवश हों, वे उसी तारोख पर 
अरालगों में हाजिर हों जबकि वे बुछापे जाये । ये अनुृदेश भी जारी किये गये 
कि आमतोर पर कमोशन के हरा शहादत दर्ज करने की प्रार्थता न कौ 
जाय । 


पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल से यह अनुदेश जारी करते के लिये कहा गया मजिस्टरेटों के 
कि प्राजिक्यूटिंग इंसपेक्टर या उसका सहायक अभिप्रोग-फलक (चार्ज शीट ) सामने जांच 
की प्राप्ति पर अदालत में हाजिर हों ओर वे यह भी बतलायें कि किन-किन और सुनवाई 
गवाहों का बयान वे अभियोग-फ़लक (चार्ज शीट) बनने के पहिले और किन- 
किनका बयान उसके तंथार होने के बाद लेंगे । ऐसा इसलिये किया गया 
कि मेजिस्द ट पहिले दिन केवल उन्हीं गवाहों को बुलाये, जिनको आवश्यकता 
अभिय्रोग तंथार होने के पहिले हो और बाकी गवाहों को दूसरी या बाद की 
सुनवाई के दित बुदाये । पहिले दिन बुलाये गये गवाहों का बयान छेने 
के बाद यदि ब्रा(तक्‍यटिंग इंसपेस्टर यहन्‍आावश्यक समझे कि अभियोग तैयार 
होने के पूर्ते और गयाहों को पेश किया जाय तो वह अदालत से ऐसा करने 
के लिये प्रार्येवा कर सकता है । ये अनुदेश भी ज'री किये गये कि उस दशा में 
जबकि अभियुक्त दूसरी बार जिरह करने के अपने अधिकार को काम में लाने का 
निश्चय करे, उन गवाहों से, जिनका अभियोग-फलक तैयार करते के पहिले बयान 
लिया जा चुहा हो, इत बात के लिये बांड भरते को कहा जाय कि वे अभियोग- 
फलफक तेवर रोने के बाद तुरात सुनवाई के दूसरे दिन हाजिर हो जाएेंगे। 
कोरे मु दि र द्वारा भरा जाते बाला फायं नम्बर ३११ समाप्त कर दिया सजा देने और 
गया ओर फ.मथे॑ नम्बर १०७ के संबन्ध में यह अनुदेश दिया गया कि उसकी दो बरी करने 
प्रतियां बनाई जाय॑ और प्रातीक्यूटिंग इंसपेक्टर के पास भेज दी झाय॑ जिनमें से एक की रिपोर्दे' 
वह स्वयं रख लेंगे और दूसरी पुलिस सुपरिस्ठेन्हेंड के पास भेज देंगे। ये 
अनुददेश भो जारी किये गये कि मेजिस्ट्रेट को आज्ञ से हवालात में रखे गये 
विचारावोन क्ेदियां के बारे में सुबना अतिदिन प्रस्तुत करते के बजाय पखवारे 
में एक बार प्रस्तुत की जाय। 


यह निरचय किया गया कि एक महीने से मां क्र्जे १] 
हम दिया नि अबिक जेल विचाराधीन 
ने रखे गये विचाराधोन क्रेतियों की उस सूची मेंसे, जो जेल कौदो 


विचाराध।न 
पुलित के 
म्‌ददसे 


सहायक 
(सब्सिडियरी ) 
रजिस्टर और 
लिदे दा 


के सुर्गास्डेन्डेंड हुर सहीन जिला मेजिस्ट्रेड को प्रस्तुत करते है, 
उन विवाराधीत क्दियों के नाम के सामने शब्द सी” ज्लेकेठ के भौतर 
लिया जाय, जिसके संव्रन्ध में अभियोग-फलक प्राप्त हो चुका है, जिससे कि एक 
नजर डालरें से हो उन विवाराबोन कैदियों का पता चल सके, जिनके संस में 
अभियोग-ह डक प्राप्त नहों हुआ है । ऐसा इसलिये किया गया कि उन मामलों में 
जीघ्र कारवाई की जा सके, जिफसे पुलिस ते लापरवाही की थी। इस सूची को 
जेल अधिकारी विचार.धीन क्रेदिथों के उस बारन्ठ की सहायता से ब्चाते 
हैं, जिसमें अभिषोग-फलक प्राप्त होते ही अन्तिम तारीख के नंचे एक लाल रेखा 
खोंच दो जातो ३। कोर्दड मृहत्चि को यह निदेश दिये गए कि दे हाल रेखा 
के सामने अपने हस्ताक्षर करें और तारीख डालें जिससे इस बात का यहीन हो 
जाय कि बह रेखा पथाप्त भव दा घातिश्नप्व॒ खींची गई थी। 


यह निश्चय किया गया कि ऐपे पुलिस के मुकदनों का दिवरा-पत्र, लो 
अदालतों में चार महीने से अधिक अड्ृधि तक विचाराधोन हों तथा जो 
तफवीश के लिये दो मह.ने से अधिक अदधि तक विचारा्-न हों, उन मुकदसमों 
की सूवना भी दे जो अदालतों में अब तक चार पड़ीने के बजाव तोन महुने 
से अविक विदाराधोन रहेहों। एऐपाइस विचार से किया गया कि यह विवरण- 
पत्र उत्ोत्रहार वेतार कितरा जा तक्े जे ते कि अदालतें जिला मेजिस्येड के द्एस 
हाई कोर्ट को विवरण-पत्र भेजती हुं । 


इस विचार से कि फोजदारो के मु कदर्ना के निर्णय में देर न हु, निम्नलिखित - 
सहायक रजिस्टर समाप्त कर दिये गए--(१)हवालात का रजिस्टर, (२) 
प्राप्त चालानों का रजिस्दर और (३) प्राप्त अन्तिस रिपोर्टों का रजिस्टर । 


(१) जिला मे जिस्ट्ूंटों से प्राथंना की गई कि वे अपने अधोन काम करने वाले 
मेजिस्ट्र| से इस बात पर जोर दें कि वे तारोख नियत करने, मुकदमा मुल्तवी 
करने और मुकदमों को सु नवाई के सिलसिले में अन्य समस्त कारंबाइपरों को ओर 
निजी रूप से ध्यान दें जिससे कि मुकदसों के फेसले में अनुचित रू पसे देर न ही । 


(२) में जिस्टेडों की यह ड्यूदी कर दी गई कि जब उनके पास कोई शिकायत 
आये तो शिकायत करते वाले का वह स्वयं बयान लें और उसके बयान को अपने 
ही हाथ से लिखें। किसी भी दा में यह काम अदालत के रीडर या अहुलूमद पर 
ने छोड़ा जाय; 3 पा करवे का उद्देश्य यह है कि यदि कोई सेजिस्ट्रेट होशियारी 
से किसी शिकायत को पढ़े ओर उसके संबन्ध में शिकायत करने चाले से स्वयं 
कोई प्रदन करे, तो बाद में किसी प्रकार की गड़बड़ी और समय की बरबादी 
की गुंजाइश बहुत कम रह जायेगी और निराधार शिकायतें आसानी से अछूग 
कर दो जायेंगी। यदि किसी शिकायत करने वाले से उसके हारा रूगाये गयें 
आरोपों के समर्थन में जाब्ता फोजदारी की दफा २०२ के अधीन शहादत पेश्न 
करने को कहा जाय, तो ऐसे गवाहों का बयान भी मेजिस्ट्रेद स्वयं दर्ज करेगा । 

(३) ऐपा प्रायः हुआ कि इंडियन पेंच कोड को घारा २२३ और अन्य 
सम्बन्धित धाराओं के अधीन की गई शिकायतों के सम्बन्ध में शिक्षाःत करते बाड़े 
नें अपना डाक्टरी मुआइना नहीं कराया । ऐसे माम्लों सें सज्िस्ट्रेदीं के लिये यह 
कास अनिवार्य कर दिया गया कि वे शिकायत करने वाले के जिलम कामुआइना 
सर्देव यह निहचय करने के लिये करें कि उसके चोट--चपेद के कोई प्रत्यक्ष चिन्ह 
हैं या नहों, और यदिइटस प्रकार के चिन्ह पाये जाय॑, तो वे उनके संबन्ध में अपने ही 
हाथ से होशियारी के साथ एक नोठ लिखें और यदि ऐसे कोई प्रश्यक्ष चिन्ह न 
पाये जाय, तो भी इस आशय का एक नोट दर्जे करें। 


0.) 


(४) इस विचार से कि मुकदमों की सुनवाई के लिये तारीखें नियत करन 
के संबन्ध में अविक सावधानी बरती जाय और इत ब्रकशर एक हूं! गबश्ह का 
बार-बार व जाने की आवश्यकता को दूर किया जया, संजिस्ट्रेड! थे यह कहा गया 
कि वे गददा 5, की सभी की जांच पहफे से कर लें और यह तय कर लें कि किक केस 
गवाहों छो जनियं/्य गाने के पहले बु छाथा जगय ओर किन-किल को उसके बाद 
पुलिस द्वारा चालान किये गये मामलों से दाजशंठ प्राप्त ही जाते पर मेलजस्ट्रट 
प्रातोक्यटिंग इंस३ेक्टर या सच-हं उप्रेश्दर को ब लाते थे और उसकी सहायता सं 
उतर गदाई के हाजिर किये पाये को तारीख नियत करते थे, जिल्हें कि सरकारी 
पञ्न वेश करना चाहता था। _ इत कार्य -जिंधि का उर्टदध्य बह थ। कि जाब ३ के गवाह: 
जैसे डाक्टर या सेजिस्ट्रेओं को, जो शिवाख्त की काररंबाई करते है, दी बार बुलाने 
को जरूरत न पड़े। पहुली बार नियत की हुई तारीख की केवल उन गदाहं को 
बलाया जाय जिनके बयान चार्ज तेयार करने दे: पहुले लेदा कर हा । 

(५) कभो-कभी से जिस्ट्रेयों को उत्के साजमे की गई शिकायतों में ऊगाये 
गये आरोएं के बारे में युछिए से रित्ो्ड सांगवों पड़तो थं।। बहुत से ऋशलो 
में ऐेट्र हुआ कि फिकायत के सम्बन्ध में मेजिस्ट्रेट द्वारा रिपर्ट मांगे जाने के 


॥, ५७६ 


जिलप्र 


थे 3.८४ 
ले हो पुलिस इाशा तकवोश को जा चुकी थी, परन्तु छेवी तफझतीशञ पर 
आधारित पुलिस की रिपोर्ड पर आन तर से रिपोर्ट मगने की आज्ञा दे ते के समय 
ध्यान नहीं दिया जाता था । इसलिये यह सुझाव दिया गय! कि ऐसे माझल में 


मेजिस्थ 6 तिस्नलिखित आज्ञा दिया करे 


भयह गासला पुलिस द्वारा हस्तक्षेय करने बोग्य है। यदि तफतोश यह 

को जा जको हुं तो क्रिमिनड प्रतेसीजर कोड की धारा२०२के अबंन पुलिस 

लां तारीख तक तफतीयर करे और रिपईढ दे। यदि मत्मले को तफत॑द को जा 
चुकी ह तो प्र्सीक्यूटिंग इंसपेक्टर कागजात तुरण्स ही प्रस्तुत करें।? 


फौोजदारी के सकदयों थे सल्तमीलों और यवाहों को सं राक के लिये मिलने फोजदा रे 
वाले झूपयों के दरों में अप्रैल, १९४९ ई० से फिर से परिदर्तत किया गया 7 पुकंदसों 
और दूतरे दर्ज के घुस्तगीसां तथा गयाहों के लिये यह दर १६ आना प्तिद्दिि * सखूराक्क 
से १ २० प्रशिद्चित दर दी गई और तीचरे दर्ज के घत्तगीतों और गयवाहों. * रुपया । 
के जिये ६ आने प्रतिदिन से बढ़ा कर १९ आते प्रतिदिन कर दी गयी। 

फौजदारी के मुझदमों का फेसल्य करने मे सहायता देने के लिये प्रयोगस्‍क्‍त्मक सब-रजि- 
झरूए से कुछ उब-रजिस्टूप॒रों को, जा कानून छे प्रेजुएट थे और जिलहें. सवार 
ऐसे जवधिकारों का अयाग करने के लिये और बातों में भी उपधुक्त समझा गया 
इसरे दर्ज के भेडिस्टेट के अधिकार प्रदात किये गये । 

१९४७०-४१३४६० के व्यक्तिगव सत्य-प्रह आन्दोलन था १९४२ ई० हे ऑर्भानों की 
आह्द उस में भाण लेपे वाले ब्यक्षिवयों को कूल २,७०१ र० ६ आने की “सी 
धनरा- थे वबहरपत दी गया । 

सब सेलेस्ट्रेश! का ध्यक्त सेवृुअऊ आज गवर्मबेष्ट आइंस खंड १ फे फैमिकल 
पराप्राऊ ८७९१ ८७२ आर ८७४ तथा अन्य ऐसे अन रशों ही और दिलाया इ८घ',.. वेकआर्ो, चर 
जो सरकार के केशिकल इक्जासिनर फे पाए जांच के लिये भेजे गये माश्लों के की पूरे ब्योरे 
सम्बन्ध में उसको पूरे व्योरे सप्लाई करने के बारे में श्ञे और उनसे निवेदन किया. देना 
गया कि वे बदी सावधरली के हाय उसनदा पूछने करें । 

पदठिलक गैम्ब।लग ऐक्ट की धारा ३. और ४, सीरी, मेरठ, इलाहाबाद, पब्लिक 
बुलन्दशहर, मुरादाबाद और एटा जिलों के कुछ क्षेत्रों नें लाग की गई” और उदत. मगैस्ब॒लिंग 
ऐक्ट की धारा ३, ४, ५ और ६ बदाब जिले के कछ क्षेत्रों मे. लाग की गयीं । ऐफ्ड 


2 आ, 


सन्‌ १९४९ 
ई० का कोड 
अपफ क्रिसि- 
नलप्रोसीजर 
(संयुक्त प्रा- 
न्तीय सेशन 
धत) ऐक्ट 

यू ० पी ० 
डिस्ट्रिक्शन 
आकलन रेका- 
डे स(सेरोल*- 
जिस्टरूल्स, 
१९४९ ई० 


आजादी 


स्वात्य्य और 
अनुशासन 


इमारतें 


जिज्ञलो तथ: 
पत्नी को 
सलाई 
कऋरख,ने 


जले में 
सुबार 


( ६९ ) 


. सन्‌ १९४९ ई० के कोर्ड आफ करिमिनल प्रोसीडयोर (संधुकत प्रान्तीय 
संशोधन ) ऐक्ट के नाम का एक ऐक्ट सन्‌ १९४८ ई० में पहिले पास 
किये गये ऐक्टों की कमियों को दूर करने के लिये पारित किया गया । 


यू ० पी० डिस्ट्रिक्शन आफ रेकार्ड्स (सेरोलाजिस्ट) रूह्स, १९४९ ई० 
के अबीप कुछ नियभ बनाये गये, क्योंकि सेरोझाजिस्ट के कार्यालय में 
रेकार्ड स को नष्ठ करने के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त से सर्र्बाप्चत कोई सौजदा 
नियन्त नहीं थे। उक्त नियस्नों के अनुसार ये रेकार्ड केवल पांच वर्षों के लिये रकखे 
जे चाहिये थे सिवाय इसके कि पांच या उससे अधिक दर्बों से विवाराधीन 
मामलों के रिक डे स उस समय तक रक्‍खे जायं जब तक कि उनका ः“व्तन्न रूप 
से निबटारा न हो जाय । 


(ग) जेल 

सब बातों को देखते हुए गत बर्ब की तुलना में संयुक्त प्रान्त के जेल की 
आबादी बढ़ती गयी, यद्यपि पहली जनवरी को थह संख्या ३२,५३२ 
ओर ३१ दिसम्बर को ३०,११६ थी; और इत़ प्रकार आलोच्य वर्ष में ओसतन 
२९,८१० क़ेदी प्रतिदित जेलों में रहे । विचाराधीन क्लैदियों की क्ल संख्या 
१ जनवरी को १०,७३३ और ३१ दिसम्बर, १९४९ ई० को ११,५८० थी। 

वर्ष भर क्रैदियों में अनुशासन सासान्य रूप से सन्तोषत्रद रहा और इसी 
ब्रक्नार जेलों में क़े दियों का स्वास्थ्य भी संतोषप्रद रहा । 

इमारती सामान सिलने में जो कठिनाई थी वहु बनो रही और “अधिक अन्न 
उपजाओं? योजना के कारण भी इमारतों के बनाने के कार्यक्रम में काफी कमी 
करनी पड़ी थी। किन्तू इन वात्राओं के होते हुए भी तरकारी कर्मचारियों के 
क्वारों को बढ़ाने तथा सुधारने का काम किया गया और सरकारी 
कप्रंचारियों तथा बार्ड रों के लिये कुछ कवार्ट र भी बनाये गये । 

९ जेले। में रोशनी के प्रबन्ध में सुबार किये गये तथा बिजली लगाई गई, 
एक जेड में ब्युनिसियेलिटी से पानों की सप्लाई का प्रबन्ध किया गया और 
एक अन्य जेल में इलेक्टिक पंय की व्यवस्था की गयी । 

*कचचा साल, कपड़,, लोह! ऑअपर इस्पात न सिलने तथा चाहन संबंधी कठिनाइयों 
और कहो मजदूरों की कमी के कारण जेलों के कारख'नों के कार्य में बड़ी दाधा 
पड़ी। इसके फलस्वरूय जेल उद्योगों को बहुत काफी हातलि पहुंची यहां तक कि 
झेल विभाग के लिये भी विस्तर और कपड़े का प्रबन्च बाहर से करना पढ़ा । 
पू० पी० जेल डिपो, लखनऊ में भी गत वर्ष की तुलूला में कम विज्ली हुई। 

बबं में कई महत्वपूर्ण सुधार जलों में किये यये भो इस प्रकारुहु :--- 

(१) जेलों में क्लेदियों को सुविधायें देरे तथा दिभिन्‍द प्रकार के क्रेढियों को 
अलूग-अलग रखने के प्रयोजनों के लिये क्ेदियों के वर्गीकरण में आसमूल परिवर्तत 
किये गये । इकबारा क्वेदियों ( 085प७! (70]507078 ) तथा आदी क्रेदियों 
(॥8 9 पथ 9038076/3 ) के प्रत्येक बर्य को फिर दो उप-श्रेणियों में 
बांद दिया गया, जिनका वर्गाॉकरण अदालत करेगी अर्थात्‌ (क) साधारण 
इकबारा क़ैदी और (ख) 'स्टार! इकबारा कैदी; और (क) गेर-पेश्ेवर आदी 
कैदी (707-07058शं07क। 79&०07609]5) तथा (ख) पेशेवर आदी क़दी। 


( ६३ ) 


(२) लखनऊ का भूतपुत्र॑ सेन्ट्रछ. जेल सबसे अच्छी श्रेणी के इकबारा 
केदियों को रखने के लिये, जिन्हें 'स्टार? क्रेदी कहा जायगा, एक विशेष जेल में, 
जिसे आदर्श जेल कहते हैं, बदल दिया गया। इस जेल की विशेषतायें इस प्रकार 
थीं---बिजली की रोशनी की सुविधा, रेडियो सेट और व्याख्यानों तथा सिने माओं 
के लिये एक असेम्बली हाल का प्रबन्ध | मज़दूरी कं एक योजना भी 
इस जेल में चालू की गई थी, ताकि जेले एक आत्मनिभेर यूनिट बन जाय॑ 
और क़द्ेी एक स्वतन्त्र व्यक्ति के समान अपनी आजीविका कमाते में 
समर्थ हो सकें। मज्जदूरी की रकम में से क़दियों ने अपने पालन-पोबण 
सम्बन्धी व्यय का भुगतात किया और शेष रकस का उपयोग जेल में सुख- 
सुविधाओं की व्यवस्था करने या एक ऐसे कोष की स्थापना करने से किया 
गया, जो कि उन्हें मृक्‍त किये जाने न्‍ पर फिर से बसातने तथा पुर्र्वात्त के लिये 
उपलब्ध हो सके। सुख-सुविधाओं को सामश्रो को क्रेदियों में बेचने के लिये 
जेल में एक कन्‍्टीन भी खोली गयो, जिसमें क्रेदियों को कपन भी सप्लाई किये 
गये, जो उन्हें उतकी मजदूरी के.हिसाब से दिये जाते थे। 

(३) सादी क़ेद की सजा पाये हुए क्रेदियों और विचाराधीन क्ैदियों को 
स्वेच्छा से कुछ हल्का काम करने के लिये प्रोत्साहित किया गया। 

(४) साधारण श्रेगी के सजायाफ्ता क्लेदियों को अपने जूते पहिनते की 
अनुमति दे दी गई । 

(५) इस बात के लिये आदेश जारी कर दिये गये कि ऐसे कैदी, जो ऊन 
साक करने (700]) 0876॥782) और कड़वा तेल निकालने के कास में लगाये 
जाय॑ उन्हें एक छठांक प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से गु्‌इ दिया जाय। 

(६) मुलाकात करने तथा पत्र-संबन्धी नियमों को और होला कर दिया 
गया। उच्च (सुपौरियर) श्रेणी के कैदी तथा नजरबन्द कैदी अपने नास 
के सभी पत्रों को पा सकते थे, वे स्वयं दो पत्र लिख सकते थे और हर महीने 
दो मुलाकातें कर सकते थे जबकि प्रत्येक साधारण कैदी एक पत्र पा सकता 
थाओर एक लिख सकता घा और महीने में एक घ्‌ लाकात कर सकता था। 

पूरे समय कास करने वाले ( जञ॥0]6 ६708 ) जिला जेलों के 
सुपरि्ठेंडेंटों का केडर १० से बढ़ाकर १४ कर दिया गया। प्रध/नाध्यायकों के 
५ पद तथा अध्यापकों के ३७ पद विभित किये गये और बाइंर। को ३ इपया 
अंति सास के हिन्ताब से साक्षरता संबन्बी भत्ते की स्वीकृति दी गई। 

वर्षा और प्रतिकूल मौसम के कारण रबी तथा खरफ दोलों ही फप्नलों 
को न्‌कसात पहुंचा । साग-भाजी का भो इतना उत्पादन नहीं हुआ कि उससे 
जेलों की बढ़ी हुई भ॒ बाद! को सम्पूर्ण आवश्यक्रताएं पूरी हो उसे । २२ जे हो से जो 
दुग्बगालायें पहिले हो स्थापित को जा बुर थीं उनका रखरखाव अच्छे प्रकार से 
किया गया औरर बीनार तथा अशक्त क्लेदियों को काफी साज्रा में दूध दिया गया। 

बरेली के जुवेवाइल (अल्पवयस्कों के) जेल और लखनऊ के रिफार्मेटरी 
(सुबारक) स्कूल की औसत देनिक जन-संख्या ऋघशः ८९ और ७ ५ थी और 
इत संस्थाओं मे सुबारने तथा पुनर्वास का कारये पत्र बत्‌ जारी रहा । 
जुवेनाइल (अल्यवयस्कों के) जेलके १७ लड़कों तथा रिकासेटरी (सुथारक) 
स्कूल के ९ लड़के को बाहर भो काम करने का अवधर भिला। जबेपाइ5 
जेठ, बरेली ओर रिफार्मेटरी स्हूल, लखनऊ की कुल आय ऋणदा: ८६९ ₹ू० 
और २५, ४४७ रु०थी। हु 

बना रस, रामपुर तथा दे हरी-गढ़वाल की भूतपु॑ रियासतों में जो जेल थे 


उन्हें वर्ष के समाप्त होने के लगभग संयुक्त ग्रान्त के जेल विभाग में विद्ीत कर 
दिया गया ॥ 


स्थापना 


जेल कृषि 


सुवारन ; तथा 
पुनर्वास 
का कार्ये 


बिलीन र 


(०००४८४) 


शिक्षा संबंधी 
सुविधाये 


आंथिक्क 
छ्न्नति 


( ६७ ) 
११--हरिजन-उत्थान और उद्धार (09०००७४०४७/४०॥ ) 


दित्तीय कठिनाई के होते हुए भी हरिजनों तथ! पिछड़ी हुई जाहियों की' 
उल्नति के लिये बझूद ब्यणस्था १९४६ ई० के ६ लाख रुपये की तलभा हें धीरे 
धीरे बढ़कर १९४९ ई७ में १५ राख सपय? हो गई । उनकी शिक्षा, अर्ः 
उन्‍्सति तथा सामाजिक उत्थान के विषय मे सरकार दर्ष श्र सहानुभूति 
पर्णयक्णर विचार करती रही और उन्हें अन्य जातियों के स्तर तक यथाशीष 
लाने के लिये विभिन्‍त साधनों को अपनायर गया 


है 


सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा उंस्प'ओं, डिप्री कालेजों 
और विद्वचिद्यालयों तथा जिला बडे के लक भी पढ़ने त्तले सल गरीब 
और योग्य हरिजन विद्यार्थियों करे पढ़ाई की फोस देवे ले बरी कर दिया गया 
और इसके फलस्वरूण इस सम्बन्ध में गर-सरकारी संस्थाओं की जो हानि हुई 
उसे सरकार ने पूरा क्षिया | प्रयमिक अबस्या में डेढ़ इए्याँ सासिक से लेकर 
पोस्ट ग्रेजुएट अचस्था तक ४० रुपणा साहिक की बहुर-ती छात्रवलियां हरिजिन 
तथा पिछड़ी हुई जातियों के विद्यर्णथयों को दी गई ओर प्रत्येक योग्य हरिजन 
विद्यार्थों को डिग्री काडेज या ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता 
देचे के लिये हर तरह से को शिद्य की गई । आहलोच्य वर्ष में बिक छात्रवेतनों 
( 7600778 890870063 ) के अझावा हरिजव विद्यर्णययों को पाठ्य- 
पस्लक आदि मत देते के लिये १ लाख रुपये की और धनराशि भी खर्च की 
गई। ठीचर्म दनवय कालिजों तथः न मंच स्कलों में उच्हें भर्ती दाने के लिये 
विशेष सुब्धि'ये दो गई जोर उसके लिये आत्त जे जा के प्रमुख केन्द्रों 
पशेव वार के होह्डल घी स्याएित किये गये । 


शिक्षा के साथ-साथ हरिजनों की आधिक दशा सुधपरचे की योर भी प्रकार 
ले विद्येद ध्याय दिया। तदमुसार हरिजन नव्यवर्तों को टेक्निकल तथा 
वोकेदलल (कमाऊ बन्‍्चों की) ट्रेनिंग देरे के लिय्रे दिशेव सुविधायें दी गईं 
और वर्ष थे १०० हरिजन मबगुवकों को डाइरेबटर आफ रीसेटिरलूघेन्ट ऐं 
इस्पलायसेस्ट, संयुक्त प्रान्त के अधीत चलाये जाने पाले विधभिन्‍न देभिंग 

दरों देविय देने की व्यवस्था की गई । देोनग पाने बाछे प्रस्पे 

व्यक्ति छत्व्ात दा गह आर दासशनकहारू मे उत्हे लहपगगशी 
लहारगोरी, रेडियो भरस्यत करते, सदर सरम्मत करने, कताई वर 
बताई जसे उपयोगी काम भो सिखाये गरग्रे। संयुक्त प्रान्त के कठीर 
उद्योगों के अचष्यरेक्दर के अधीन घि५लिन्‍न्ल ओदज्ोगरिक्क “ब्याज: मे 
लगभग २०० हु. न दवशुबकों को भा दावसादिक देलिंग दी गा: 7 5 उन्हें 
भी ७० 5० प्रति दराप तक छॉत्रव तियां दी गई । आगरा आर तापमझ के 
मेडिकल कालेजों में से अत मेंहारिजनों के लिये दो जएओे टरक्लित रपी गई 
यशहापि छात्रव्रत्ति पएर्रे पाले दो विद्यथियों थे हे ट 
से छाल उठाया। दा से; हैरत फाथरुतचाओरओ का सा$ ण्णिद छः सथा 
विभिन्‍न फूटोर उद्योग के सम्बन्ध में सोहल साॉदिस कैम्प ( रामाजिफ देवा शिक्षय 
शिविर ) में देनिय दी यं, , जो उनके (लिये लखनऊ जिले में बच्छी तालाब भें 
संगठित किया गया था । जींधे भर्ती करके भरी जाने बालो जगहों में से 
१० प्रतिशत जगहें सरकार ने हुरिजनों के लिये सुरक्षित रखी ताकि हरिजत 
युवकों को प्रान्त के सरकारी नौररियों में भर्ती होने में सुविधा हे) 


ह. 2 2) 


इस उद्देश्य से कि हरिजनों की रहन-पहव की दह्ा सुधर जाथ, हरिजन 
अस्तियों में सझ्ाई की हालत सुवारने के लिये व्यवस्था की गई और साथ हो 
इस बात की भो व्यवस्था को गई कि जित क्षेत्रों में हरिजन रहते हैं 
उनमें पक्के कुएं भी बनाये जाये । कुमावूं में उन हरिजनों को बसे 
के लिये, जिनके पास भूमि नहों थी ५२९ एकड़ भूति में से जात कांड 
कर साफ किया गया । ः 5 


आलोच्य बर्ब में अपराय पोल जातियों में पंबावतें कायम करना उनके 
सुधार के. लिये सबसे महत्वपुर्ण कार्य था। इंच पंचायतों ने, जो कि प्रान्‍्त 
भर में संगठित की गई थीं, अपराबशीर जातियों में अच्छा कार्य किया । 
यत प्रगाली अपराधशील जातियों की बस्तिययों में भी चालू की गई और 
पंचायतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे बने बालों कै त्रृगड़। का 


श्ण्चारा कर आर की प्र का उचन्लाल आया उस न्ह्य् के लबार 2 
शजिये उपाय, आर साधन बतादें । 


ँ 


(2 निलिक 


(हल 


' 


जन छ, जो कि सपवाज ओर अधिकारियों के लिये 

हि श्र हड़ लिये गये आर कल्यानपुर तथां गंरखपुर 
की बल्तियां में उन (रमे का काध हाथ में लिय। गया । म्रादाबाद जिले 
में फबलपुर का अपराजशील जातियों को बस्ती के इतिहुस में पहली बार 
प्‌नरद्धार सप्ताह मनाया दया जिसमें प्रान्‍्त भर की अपराधबील जातियों के 
प्रतितिधि सदस्यों में भाग लिग्रा। उस सप्ताह में एक अच्छी बात यह 
हुई कि अपराधशील जातियों के विभिम्त बंर्ग, जिनमें छुआछत का भेदभाव 
बहुत दिनों से चला जा रहा था, शिविर (कप्प) में एक साथ रहे और उन्होंदे 
एक सश्थ हो भजन भी किया और इच्े प्रद्धार आपस में ही छुआाछुत का 
भेदभःष दर कर दिया । 
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9--दोवानी न्यायाहुय 


। जजों को संख्या १९४९ ई० में १५ थी। बाननी 
नवीय भी जश्टित बी० शलिक के स्थान पर, जो कि 
जनी दायड़ की मध्य के कारण रिक्त स्थान एर क्षार्य- 
बनर) मियुकत किये गये थे, हे मार्च से. १ साई, 

चीफ जस्टित लियदत किये गये। साननीय श्री 
प्रिशदनल जज २७ जुलाई, १९५४९ ई० से की शिवप्रसाद 
कारण रिक्त स्थान पर प्यूवी ( फपांड08 ) जज 
एडीशबल जजों ने साल भर लगातार कास किया ॥ 
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के समक्ष फेउले के विभित्त वम्बरी अपीछकों की कल संख्या 


१२,६७७ थी जबके पिछले साल इनकी संख्या १९, २०५ थी । दायर की गयी - 


28% 8 'आफाइशॉनगड #*ा ०५०५ 


अप् के चसंज्या ३, ५१२ से घटकर २, ५९५ हो गई। शुरू में दी गई डिप़्रियों 

घिरुड की गई अपीलों की संख्या! ६२९१ से घटकर ३९४ हो गई। अपील 
को डिग्रियों की संख्या २, ८५८ से घटकर २, १४६ हो गई और  लेटर्स पेढेग्द 
को अपीले ओर संपक्षत प्रान्तीयथ अब कोर्ट स ऐव्ट की चारा १२ (२) के 
अधीन अयीलों की संख्या २३ से बढ़कर ५५ हो गई । 


_इब्तदायी ओर अपील की डिप्नियों के विरुद्ध की गई अपीलों तथा लेटसे 
चेटद का धारा १० के अधीत तथाय ० पी० अबब कोट स ऐक्ट की धारा १२ 


(२) के अवंत को गई अपीलों की संख्या, जिनका फैसछा अदालत से किया; 


सामाजिक 
उत्थान 


अपराधशील 
जातियां 


हाईकोर्ट 
विवान 


हाईकोर्ट 
फे समक्ष 
अपी लें 


पूरी बेंच के 
पस फेसले 
के लिये भेजे 
गये मुकदसें 


दीवानी 
अदालतों 

का अधिकार. 
क्षेत्र 


नालिशों की 
संख्या 


नालिशों का 
फेसला 


( ६६ ) 


२,१२३ से बढ़कर ३, १२२ हो गई । इब्तदायी डिप्रियों के विर द्व की गई अपीर्लों 
की संख्या ५०२ से घटकर ३७९ हो गई । अपील की डिंग्रियों के विरुद्ध की 
गई अपोलों की संख्या १, ५९१ से बढ़ कर २, ६७६ हो गई और लेदर्स पेदेन्द 
की धारा १० तथा यू ० पी० अवध को स की धारा १२९ (२) के अधीन कीः 
गई अपीलों की संख्या ३० से बढ़कर ६७ गई । 


विचाराधीन नम्बरी अपोलों की कुल संख्या १०, ०८२ से घटकर ९, प५५ 
हो गई । ऐसी अपीलों की संख्या, जो ३१ दिप्लम्बर, १९४९ ई० को पांच से 
अधिक वर्षों से विचाराधीन पड़ी थो, कल ६३९ थी। 


वर्य में 2१ भक्दनें पूरी बेंच के पास फेसले के लिये भेजे गये, जिनमें 
४७ मुकदनमें ऐसे भो शासिल हैं जो गत वर्ष से विधाराधीने थे । इसमें से 
आलोच्य वर्ष में २२ मुकदमों का फैचला किया गधा और ५९ मुव दपें विचाराधीव' 
रहे । इंडियन बार कौंसिल ऐेक्‍्ट के अन्तर्गत ऐडबोकेटों के व्यादायिक 
दुराचरण से सम्बन्धित १८ मुकदमे फेसले के लिये भेजे गये थे, जितमें से ११ का 
फेसला किया गया और ७ विचाराधीन रहे । 

बनारस, देहरी-गढ़वाऊ और रामपुर र्थिश्सतों के उत्तर ब्रढेश में दिलीती« 
कंत किये जावे के फलस्वहूप ऐेबानी अदालतों के प्रादेशिक अधिकार -ह्षेत्र 
में थीड़ा परिवर्तत हुआ । बनारस रियाक्षत को बनारस एाजी में और 
ठेहरी-गढ़वाल जिले को क भायूं जजी में शामिल कर दिया गया तथा रामपुर 
रियासत में एक जनज्नी अलम से कायम कर दी गई । 


मातहुत अदाततों में दायर की गई नाठिशों को कुल संख्या में १,७०३ की 
बृद्धिहुई अर्थात्‌ उसी नालिशों की संख्या १, १४,५२३ से बढ़कर १, १६, २२६ 
ही गई, जिसमें इन्क्रम्ब्ड इस्टेट्स ऐव्ट (भाराक्रांत सम्पत्तियों के ऐक्ट) के 
अवीन दायर किये गये मुकदयें सम्मिलित नहीं हे, किन्तु यू० पी० एग्रीकल्च- 
रिस्ट्स रिलीफ उठ की घारा १२ और ३३ के अधीन दी हुई दरख्वास्तें शामिल 
हैं.। अचल सम्पत्ति के चम्बन्ध में को गई नालिज्ञों की संख्या में १५६५१ 
की बृद्धि हुई अर्थात्‌ बह २३,८४० से बढ़कर २५,४९१ हो गई, जबकि वर्ष 
में दायर को गई चालिशों को कूऊ मालियत में ६२,३८, ५७५ रु० की 
वृद्धि हुई अर्थात्‌ वह ९, ५८, ७०, ५७९ ० से बढ़कर १०,२१,०९, १५४ रू० 
हो गई । मालियत के बढ़ने का कारण यह था कि विशेबरूप से सिविल 
जजों को अदालतों में बड़ी मालियत की नालिशी की संख्या में वृद्धि हुई । 


इुत्त ब्दे ७, ७६८ अधिक इब्तदापी तालिशों का फेसला किया गया अथीत्‌ 
कूछ १, ५६, १७७ इब्तदायथ। नालिशों का निर्णय किया गया। इसी प्रकार ऐसे 
मुझुदपों की संख्या जिनका फेसला मुंतकिली के अलाबा ओर तरह से किया गया; 
१, ११, ९८८ से बढ़कर १, १७, ५११ हो गई और एसी नालिशों की फुल संख्या, 
जिनका अदाऊतों को फसलझा करना था» १६, १७७ से बढ़कर २, ४०, ६३२५ 
हो गई । ऐसी नालिशों की संख्या जिनका फेसेला पूरी सुनवाई के बाद किया 
गया, ३०, ७३१ थी जबकि १९४८ ई० में यह संख्या ३२, ९३० थी और ऐसी 
तालिशों की संख्या जिनका फेसला पुरी सुनवाई के बाद किया गया ७७ से 
घटकर ४० रह गई। नम्बरी (0०2०|७०) और खद्ीफा अदालतों की 
नालिशों की संख्या में जितलका फैसला सिविल जजों द्वारा! किया गया, ६,१२० 
की वृद्धि हुई और वह बढ़कर २९, ००१ हो गई तथा ऐसी नालिशों की संख्या,. 
जिनका निर्णय पुरी सुनवाई के बाद किया गया, ३,६१९ से बढ़कर 
३,८२६ हो गई । ऐसी नालिशों की संख्या, जिनका फैसला मुन्सिफों ने किया, 


( ६७ ) 


९८,०४६ से घ॒र्देकेर ९६,९५० रह गई । ऐसी नएलिशों की कूल संख्या, जिनका 
निर्णय पूरी सुनवाई के बाद किया गया, २२,५१० थी। का 
ऐसी नालिशों की कुल संख्या में; जिनका फेसला खफीफा अदालतों ने 
कियः, २, ५६४ की वुद्धि हुई और वह बढुकर २८, रा २५ ही गई । इब 
अदालतों में दी हुई इजराय डिगरी की सफल दरख्वास्तों का अतिशत २९ था। 
अन्य अदालतों ने, जिनको ख क्ीफा अदालत के अधिकार प्राप्त थे; जितनी नालिशों 
का फैसला किया, उनकी संख्या २८,२७४ से बढ़कर ३४,१२१ हो गई। 
इन अदालतों में दी हुई इजराय डिग्री की सफल दरख्वास्तों का प्रतिशत 
था । 
के ऐसी नाछिशों के विचाराधीत रहने की औसत अवधि, जिनका लिर्णय 
पूरो सुनवाई के बाद किया गया, भुन्सिफों की अदालत में २५८ दिन से बढ़कर 
३०५ दिन, सिविल- जजों की अदालत में ३०१ दिल से बढ़कर ३३० दिल 
और डिस्टिक्ट जजों की अदालतों में २४८ दिन से बढ़कर ५३९ दिन हो गई। 
उन नालिशों की विद्याराधीन रहने की प्र।त्तीय ओसत अदथि, जिनका निर्णय 
पुरी सुनवाई के बाद किया गया, बढ़कर २५५ दिल हो गई, _ जबकि पिछले 
साल यह औसत अवधि २१७ दिन थी। विचाराधीत रहने कं। औसत अवधि 
में यह वृद्धि दीवानी के कार्मेरें के लिये अपेक्षित अधिकारियों की कमी के कारण 
हुई। दर्ष के अच्त में जिचाराधीन नालिशों की कुल संख्या में ८, ३४९ की वृद्धि 
हुई अर्थात्‌ उन्की संख्या ७६, १०९ से बढ़कर ८४,४५८ हो गई । ऐसी 
नालिशों कही संख्या, जो १ वर्ष से अधिक अवधि तक विचाराधीन रही, ११, 
५८८ से बढ़कर १९,२१५ हो गई । छेसी नालिशों की संख्या, जो छः: महीरे 
से अधिक अवधि तक विचाराबन रहें, ३३,७५५ थी। 
सातहइत जदालतों में दायर की गई अपीलों की कुल संख्या में (जिनमें 
माल की अपीलें भी शासिल हैँ) ६१२ की बद्धि हुई और वह बढ़कर 
१२९, ४६३ हो गई । ऐसी अपीलों की कुल संख्य', जिनका निर्णय हं.ना था 
३६,७२२ थी और इनमे से १९, ४७५ अपोीलों में रिर्णय दिये गये जिनमे से 
९,9६३ अयीलें धु'तकिल करके निंबदाई गई । दोवानी की जो नम्बरी (रेगूलर ) 
अपीलें फेसले के लिये आई उनकी संख्या सें ९८७ की कमी हुई और बह घटकर 
३२, ८७३ रह गई जिनमे से २, ५३१ अपीलें म्‌ तकिली के अलाबा और तरह से 
और ८, ७८० अपोलें मझुंतकिली हारा निंददाई गई'। माल की अपीलों की 
क्‌ऊ संख्या ३, ८४९ थी जिनमें से १, १८० अपीलों का फेसका घुंतकिली के 
अलावा ओर तरह से किया गया और ९८३ अपीलों को घृंतकिल किया गया। 
सभी प्रकार के विचाराधबीन अपीलों की घिसलों की संख्या में ३,३२२ की 
वृद्धि हुई और वह बढ़कर १७, २४७ हो गई, जिससे १५, ५६२ नम्बरी (रेगुलर ) 
अपीलें और १, ६८५ माल की अपीलें थीं। ऐसी अपीलों की संख्या, जो एक वर्ष से 
अधिक अवधि तक बविचाराबीन रही, ३, ९८५ हे बढुकर ५, १७५ हो गई। कोड 
आफ सिविल प्रोसेजर (व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के आर्डर ५१ के नियम 
११ के अन्तर्गत सातहत ऊदालतों में सरसरी तौर पर खारिज की गई अपीलों 
की संख्या १८४ से घटकर ८६ रह गई । 
इंसालवेंसी ऐक्ट (दीवाला संबन्धी कानून ) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों 
का प्रयोग २९ सिविल जजोंद्ारा किया गया। मातहत अदालतों में दिवालिया-- 
न के मुकदवों की संद्या में हे २६ की ब॒द्धि हुई और वह बढुकर ७३७ हो गई 
कन्तु बरी किये गये दिवालियों की संख्या सें ५ की कमी ही गई और वह घटकर 
१५ रह गईं | दिवाला सम्बन्धी मुकदमों में रिसीवरों द्ारा वितरित की गई 
ल धनराज्ि में १९, ८०४ रू० की बुद्धि हुई और बह बछुकर २, १९, २२१ ₹० 
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ही. गई ओर रिसीवरों के पास जितंनी घनराशि शेष रही उसमें ५८, ५४३ 
रु० की वृद्धि हुई अर्थात्‌ बहु बढ़कर ४, ४२, १९३ रू० हो गई । 


डिगरियों की इजरा के लिये पेश की गई दरख्वास्तों की संख्या में २, २२२ 
की कप्ती हुई और वह घटकर ९२, ५६० रह गई। वर्ष में पेश की गई दरण्वास्तों 
की संख्या भी ६६, ६२७ से घटकर ६६, ६२१ रह गई। निबदाई गई 


'दरख्वास्वों की संख्या में भी २,६४५ की कमी हुई और बहु घटकर ६०, ८४ 


रह गई, जिसका परिणा्ष यह हुआ कि विचाराबीस समिसलों की संख्या 
२२, ५५४ से बढ़कर २२, ९४२ हो गईं । उद दरण्वास्तों की संख्या जो 


तीन महीने से अधिक अवधि से विचारात्रीन थीं बढ़कर १०, ४६४ हो ग 
ह ञञो उ्ससू घिछिले साल की अधेक्षा ५५ का व हू ह ४ । 


पड 


+-+२ कर है अद्यमन३ के *> बापू नायक पक्की वध... अन्य क्ष्ध्यूं किशन सु ५ जकक 5 की दउतसणा । ब्य्मा ृ 
हु प्री दल्ख्वास्तों दा प्रत्नीय ग्र/तद चाह संजब्ध व सा एज्ाःह चंध्‌ 


व्य में, ७ आतरेरी भुन्मिकों की अदालतों ने कार्थ कियः । इनसयें से 
पाँच अदालत बेंबों में बेंडीं सौर उबके दवाश स्णात शुकदनों को अंख्या 
१, ५४६ से बढ़कर १ ही गई । 


£ बा 6 9 पदाओ श्र लक था ञ्् ! नि] कक पाया है 2000 ॥ के पे ध्ज् अ्कफ 
ध्लाजिल प्रावीाजर कोड (८ ह्डएए अप्छपा साइट 
य॑ उपस्थित होते के लिये जिन पक्षों 
नम गम 


को आदेश दिया गया था उतकी बंड्या ६, ५०६ से बढ़ कर ९, ४४७ 
ही गई, जितभे से ६, ७४० पक्षों के अयाव लिये भर्ने । इत वर्ब २६९ अधिक, 


हे लिये. समन जार किये गये और इलत्च प्रद्राश कल लिलाकर . 


थ के बाम समन जारी किये गये जिनमें से. ६, ०४, ९६२ 
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बारिव्ग हार हानीले किये गये सस्सनें की 
_ठ्छ्े वि लासील किये गये हक्शजातों की संख्या 
| शई, जबकि विबिल प्रोर्सजर कोड (व्यवहार 
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राबाद थीं, ४३९ थी और ७५१ दरण्यासयें 
ब्य के अन्त में ४४६ दरखबास्तें ऐसी [ई थी जिस 
पर विचार होना बाकी था। उक्त ऐक्ड को घारः ३० के अच्त्यंत पर को 
गई डिह्नियों के सम्बन्ध में ४८,३९२ रू० को ब्याक्ष छी अवरात्ि हब कर द। 
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गई, जबकि एिछल्ले दर्ब १४,२९,०१८, झ० की ब्याज को घवराति कर्म 


को गई थो । - इम्कम्बर्ड स्टेडस (भाराक्तान्त सम्पत्ति ) ऐक्ट सस्बस्थो 


 मुकदपों की संख्या, जिससे दर्य में चलाये गये १९ सूकदसे भी सम्मिलित थें, 
शेप थो जिनमें से २४ मकदवों का फ्रैपला किया गया ओर श(श१ 
 सुकदते विचाराबीन पड़े रहे । पांच नालिशों के सम्बन्ध में पूजूरियस छन्स 
- ऐक्ट के आदेशों का प्रयोग किया गया, जबकि शणाइटेड प्रतविन्‍्सेज डंढ 
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रिडेभ्शन ऐक्ट (यक्‍त प्रान्तीय ऋण मोचन ऐक्ट ) से क़्जेदार किसानों ने 
एक बड़ी हु॒द तकू फायदा उठाया, क्योंकि उससे किसानों को अपना कर्ज 
चकाने में पथ प्त सहायता सिलती थी। द 
.._ विस्थापित व्यक्तियों को मई परिस्थितियों में बसने के लिये सहायता विस्थावित 
देने के उद्ंबा से साननीय हाई कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किये गये कि. वकाड 
ओव कवर और गवाही रेशझ्ार्ड करने वाले, लेखा परीक्षा करने बाज, लाप- 
जोव करने वले तथा इतों तरठ के अन्य कमिश्तरों के पदों पर लियुक्तियां करते 

ए्यय तथा उसे सावलों में, लिवयें कि फांती को सजा दी जा सकती हो, उन 
अभि व हतों हो ओर से ये रबी करने के लिये, जिनकी ओर से कोई पेरवोकार 
पैरवी मे कर रहे हों, वकील (यैरवीकार) लिवुक्त करते संशय परइक्षिस्ताल के 
विस्वायिय प्लोडरों और ए इबोजेडों को प्रथमिकता ( त श्योड ) दी जानी चाहे । 

वोअकार सरकारों वक्नील (येरवीक्ार ) का कार्य क घकोकों 
के पवेल के खुवाव में भा इत विस्वादित वकीडोी का १ ध्यान 
प लखनऊ 
दुकत किया गया आर उनमें से बहुत। 
सिरे ल्ठ इठ इवर्न बेग्द कौस्सेल ((!07788]) निश्ुकत किया गया । 
इउके अतिरिक्त विस्वापित कानूनों पेश! करने घाले व्यक्तियों (लीवल 
प्रेक्टीदसरों) को प्लोडर के हूप में दाम दर्ज कराने और कार्य करने के लिये 
कल ल लक ह 
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कार्य ऋषषने वाले अधिकारियों ह।श कडाई मुकदमा लड़ने 
हल ः कूछ आदेश जारी किये आर यह आशा बालों इत्वादि 
को जाती थी के उससे मुशझइका ऊड़रे दाल को काशी घुधियाँओं मिलेंगी और को सुशिय।रयें 
अदालल के कर्मंचारिदर्ग के मुझबसा लड़पे बाल के सल्वर्क में आने 
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की सब्धाववा बहुत कम हो जायगी । अदालतों में अाष्दाचार 


५ ६ 
४ दाद , या कक छा अआध्य सू्‌ क् | पक पट शव 22 मर तल बेर श्ि ब्प्थं कक] कह रणार 
दूर करने के कई जत्य सुन्नाव भी सरकार के विचाराभीन थे। अदालत 
2 न ब्ो को कप ध्‌ कस ' दास * हा रू लू बम श््दा शद् 
के ध्यान को कब तेया पं ने के पाती का पव्ाप्त ब्ययस्था 
३, ५ तन ज 


ने हते के सम्जस्व में प्‌ शइभवा लड़पे बालों को पुराती शिक्षायतों को दूर करने 
के लिये कार्यवाही की थई। साथ हो माननीय हाईकोर्ट में गवाडहों को 
जबकि वे वात्तव में जयाहा ते दे रहे हों, अदालत के कमर में बढ़ने की 
सदिवाये देव को व्यवस्था करने के लिये भी आदेश जाए | 
.. देहरीञआाइबाल, बनारस और रामपुर रिवाततें उत्तर प्रदेश में दिल।ए होने रियासतों का 
के फलुस्यरूय इस भूतपु्॑ रियासतों में स्यत्य प्रतातत के पुदस्प्ंधठव के लिये. विलीनी- 
झाय्‌ का वाह! की यई । एड आज्ञा जारी को गई जितके हारा 3६रो- करण 
पढ़दाल मे हुजूर का अवासत आर पितो कॉलचि]क भंग करदी गई और दूरी 
अज्ञा दरार बसारत श्थिवित में बहू कई ओर पजितबी कौंसपिक को तोड़ दिया 
गया ओर इस तरह इन दोनों शियासतों को ६ डाहावाद के हाईकोर्ट आफ ज डोके चर 
को अधिकार-सीमाः के अन्तवत लाबा गया। जहां तक भूतपूर्व रामपुर 
शियिसत का सम्बन्ध है, इस रियासत को भी रिवासवों के विलीवोकरण 
(संयुक्त त्रास्त) आदेश, १९४९ ई० के जबीन इ लाहाबाद हाईकोर्ट को अधि कार- 
सीमा में झाथा गया और उक्त स्थिश्ततों के अस्तर्गत इजलास -ए- हुवाव, 
नह 


राध्पुर का हाईकरर्ड और दूसरी दीवानी अदालतों को भंग कर दिया गया। 
रासपुर ने नियमित रूप से जजो कायव कर दी गई और वहां एक मन्सिफ 
तथा जिला और सेशस्स जज नियुक्त हिये गये। दूसरी ओरर दे हरो-गढ़वाल 


प्रशासन 
इंह्पादि 


# पराधों की 
संख्या 


विचाराधीन 
अभियुक्‍त 
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को कुमायूं जजी का एक भाग बना दिया गया और वहां कुमायू में प्रचलित' 
आधार पर न्याय के प्रशासन का प्रारम्भ किया गया। स्विल्ल तथा सेशन्स जज 
को अदालत भी कायम की गई और उसका हेडक्वार्टर देहरी में बनाथा गया । 
इसी तरह भूतपु्व बनारस रियासत को भी बनारस जजी का एक भाग बना 
दिया गया और भदोही में सैेविल और सेदन्स जज तथा भन्सिफ की 
अदालतें स्थापित की गईँ । बंगाल-आगरा ऐस्ड आसाम सिविल को ऐक्ट, 
१८८७ ई० को इन समस्त भूतपूर्व रियासतों में लागू कर दिया गया । 
१५--फोज दा री न्‍्याय-ब्यवस्था 

बतारस, टेहरी-गढ़वाल और रामपुर की भूतपूर्व रियासतों को संयुक्त प्रान्‍्त 
में लिला दिये जाने के फलस्वरूप बनारस और ठहरी-णढ्वाल रियासतों को 
ऋमशः बनारस और क्माय के सेशन डिबीजन में सम्सिलित कर दिया गया 
और रामपुर रियासत का एक अलग सेशन डिवीजन बनाथा गया और बहई 
सेशन्स की. कायम कर दी गई । इस प्रकार राज्य में सेशन्स डिवीजनों की 
संख्या २८ से बढ़कर २९ हो गई । बनारस रियासत के भूतपूर्व भदोही जिले 
के लिए भी एक स्थायी पिद्विल और सेशन्स जज की अदालत ज्ञानपुर में 
कायम की गई । भूतपूर्व ठ हर-गढ़ बाल शिसाथत के लिये भी देहरी मे एक 
स्थायी सिविल तथ। सेशन्स जज की अदालत कायम कर दी गई । इसके 
अतिरिक्त फौजदारी सम्बन्धी कार्य बहुत 3>जथिक ही गया था और उसे 
निबदाने के लिये कानपुर में अति दत डिस्टिबट तथा सेशन्स जज रखे गये 
और आगरा, अलोगढ़, इलाहाबाट, बदायूं, बहराइच, बनारस, बांदा, णरेली, 
बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, बेहरादुत, एटा, इदावा, फेजाबाद, फर्देख/बाद, 
फतेहपुर, गोडा, गोरखपुर, जःलू न, कानपुर, खेरी, कुमायू, लखनऊ, सेनपुरी, 
सथुरा, सेरठ, मिजपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, सहारनपुर, 
दहुजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, और उच्नाव में अस्थत्यी सिविल तथा 
सेशन्स जज निषुक्त किये गये । 

इंडियन पेनल कीड (भारतीय दंड संहिता) के अन्तर्गत जितने अपराधों 
को श्प्रेट की गई, उनको कूल संख्या पिछले वर्ष की १, २०, २१३ की तुलना 
में इत वर्ष घटकर १, १२९, ४३० हो गई । किन्त्‌ यद्यपि रिपोर्ट किये गयें 
अपराधों की कुल संख्या में कमी हुई फ़िर भी “झूठी गवाही तथा सार्वजनिक 
न्याय (पब्लिक जस्टिस) के विरुद्ध अपराध”, “राज्य के विचद्ध अपराध", शरिविकों 
और सरकारी स्टाप्पों के सम्बन्ध में अपराध, गर्भपात, चोरी, डकेती, आपराधिक 
विश्वासचात, धोखा और फरेब के कार्य और जाल-फरेब से सम्पत्ति का हस्ता> 
न्तरण सम्बन्धी अपराधों की संख्यः में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । कोड आफ क्रिमिचल 
प्रोसीजर (द्वंड विधि संहिता) तथा विद्येष और स्थ'नीय विधियों (,9ए8) 
के अधीव जिय मामलों की रिपोर्ट की गई उसकी संख्या भी 
२, ६४,४४४ से बढ़कर २,७५,०३४ हो गयी। इसमें वे मामले भी 
सम्मिलित हैं, जो पिछले वर्ष से विचाराधन थे । 

ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जिन पर सेजिस्ट्रेडों के उम्तक्ष अभिषोग चल 
रहे थे, ६, ३२७, ७६१ थी। इनसें से १,०४६ या तो मर गये, भाग गये या अन्य 
प्रान्‍्तों को भेज दिये गये; २,७२९,०८५ था तो छोड़ दिये गये या निर्दोष ठहराये 
गये; २,४९२६८ को दंड दिया गया; १८, ६३८ को सेशन्स सुपुर्दे किया गया 
और आलोच्य वर्ष के अन्त में ८३, ४६८ मासले विचाराधीन रह गये । 

इंडियन पेनल कोड (भारतीय दंड संहिता ) के अधीन विविध अपराधों 
के सस्बन्ध सें २,९२,१८१ व्यकितयों का चालान किया गया जिनमें से 
१,७७, २१२ व्यक्ति निर्दोष ठहराये गये या छोड़ दिये गये; ५०,३७१ को 


( ७१ ) 


दंड दिया गया, ८१४ मर गये, भाग गये या अस्य प्रान्‍्तों को भेज दिये गये 
और बष के अन्त में ६३, ६८४ मुकदमें विचाराधीन रहे । क्रिसिनल प्रोसीजर 
कोड (इंड विधि संहिता) तथा विशेष और दूसरे स्थानीय विधियों ([,998) के 
अधीन अपराधों के लिए ३, ५२, ३८२ व्यक्तियों का चालान किया गया। 
इनसे १, ०८, १०४ या तो निर्दोब ठहराये गये या छोड़ दिये गये; २, १३, ८३२ 
को दंड दिया दिया गया; ४४६ मर गये; भाग गये या अस्य प्रान्तों को भेज दिये 
गये और वर्ष के अन्त में ३०,००० व्यक्तियों के मुकद्ें विचाराधीन रहे । 


इस वर्य कुल २, ८४, २९५ मुकदसों में निर्णय विया गया जब कि पिछले 
वर्ष २, ६८, ६३२ मुकदमों सें निर्णय दिया गया था। यह बुद्धि मुख्यतया 
वेतनिक तथा अवेतनिक (आनरेरी) मैजिस् ठों की आदल्तों में हुई । 
आनरेरी मैजिसद्रदों ने १, २१, ६२९ व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय किया, 
जब कि पिछले वर्ष उन्होंने ९५, ४५६ व्यक्तियों के मुकदमों का निर्णय किया 
था। आजोच्य वर्ष में कुल मिलाकार ५, ३१, ६५५ व्यक्षितयों के भुकदमों 
का फेशला किया गया। 


सैजिसदेशों क्री अदालतों में पिछले वर्ष कुल ३,०२,७७६ गयवाहों ने 
बयान दिये थे। इस वर्य उनकी संख्या बढ़कर ४, १७, ०८७ हो गयी। 
सेशन की अदालतों में गवहों की संख्या ३७, ११८ से बढ़कर ५२, ५८८ 
हो गई । ऐसे गवाहों को घंज्या जो उपस्थित तो हुए, किन्‍्सू जिनको बयान 
द्यि बिना ही जाने की इजाजत दे दी गई, मेजिर वो की अदालतों की दह्य 
मे ३६, २७२ से बढ़कर ५३, ६४७ हो गई और सेशन्स को अदालतों की दशा 
में ५, ४८३ से बढ़कर ६, ८४७ हो गई । । 


असेसरों को सहायता से जितने व्यवितपों के भुकदमों पर विचार किया गया 
उनकी संख्या १२, ४८६ से बढ़कर १८, १०९ हो गई । 


जूरी की सहायता ते मुकदमों पर क्चिर किये जाने का तरीका पूर्बबंत 
इलाहाबाद, बनारस, बरेली, फैजाबाद, कानपुर और लखनऊ जिलों में जारी 
रहा । के इन जिलों में सेशन्स की अदालतों में ज्री द्वारा जितने व्यक्षितयों के 
सुकदसों में विचार हुआ उन्तकी संख्या ५०० से बढ़कर ९३९ हो गई। 

सभी मजिस्ट्रेट की अदालतों में सुकदप्ों की कारंबाई का औसत समय 
१९ दिन से बढ़कर २० दिन हो गया लेकिन सेशन्स की अदालतों में औसत 
समय९९ दिन से बढ़ कर १०७ दिल हो गया । 


पे सेजिरट्रेटों की अदालतों तथा सेशन्स की अदालतों दोनों में दंड पाने वाले 
व्यक्तियों में से ३३, ७३९ को काराबास का दंड मिला, २,०६,३९४ पर 
जुबति किये गये और १८६ को कोड़े लगाने की सजा दी गई । इसके अतिरिक्‍त 
२९, १९० व्यक्तियों से जमानतें रगी गई । 
ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या, जिन्‍्हें सेशन्ल की अदालतों हारा मृत्युदंड 
दिया गया, जिलमें ऐसे व्यक्ति भी सश्मिलित है, जिनके मुकदमे पिछले वर्ष 
से विचाराबीन थे, २७१ सेब्ढ़ुकर २८१ होगई। इनमें से ७३ अभि पक्तों 
के दंडो की पुष्टि की गई, ५६ अभिजुदतों को अपील पर छोड़ दिया गया और 
५३ अभियुवतों को दिये गये इंडों में हःईकोर्द ने संशोधन किया । वर्ष के अच्त 
में ९९ वदक्तियों के मुकदसें विचारा्धन रहे । 


निर्णोत 
मुकदमें 
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जल्पबयस्क 


और पहलो 
बार अपराध 
करने वाले 


अपी लें 


( छरे ) 


ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें फांसी दी गयी, ९ से बढ़कर १८ हो गई और 
उन व्यक्तियों को संख्या भी जिनको आाजन्म कारावास का दंड दिया गया 
५५६ से बढ़कर ७६४ हो गई ।. इप्ती प्रकार जिन व्यक्षितयों को कठोर 
कारावास का दंड दिया गया उनको कुल संख्या में भी बुद्धि हुई जोर बह 
२४, ६१७ से बढ़कर २५, ८०७ हो गई। द 


किक 


सेशन्स की जदलतों द्वारा किये गये जुर्वानों की कुल धवराशि ६१, ०९६ 
रु० से बढ़कर १,७५, ३५० रु० हो गई। केकिव मे जिस्दलों को अदालतों हें 
यह धनराशि ५८, १८, ५३८ र० सेघटक्ार ५३, १ १७ €० रह गई। 


हक धन ० ० ॥॒ चे का (कक है का ध्छ किम 
लिये गंय॑ २९७, प्डण्‌ से घृदकाए २०,०५० रह शह्ट ॥. इातहित सलूइय स्ख्ने के 
सा टू कमेंट पट" श् ॥ ऐप द हु कर के कि हर ६८॥ के गा हे 
सम्बन्ध में सबसे अधिक व्यक्तियों के समुछलके योंड! में फिये गये और उद्दकी 
५] न सफे पलक 2 शत ह श दशा भथूर ्रि या है ध ०) जप लकमनक, ७१ ॥ ३ सजा 
संख्यप ३,९७९ थी। लेकि ह छागा का कक सख्|यः इनसे अच्छा उल... 


दि | । भ्र टू ्ः 
'्प्रच, क हयात मिि ५08! थ् च्् ४ न जाप हे 
चलने इचाय रखने के सब्दत्य में अच्छक लब अब्यं, ६,२८६ से छढ़क्ार 
किआाण 
9 आक९२७०० आओ अब ऋब्छ थ 
६ ४47०६ ४: 


छ, ०५ २ हद श्ई ! अच्छा चाल 
संख्या में मुचलके कानपुर (६ । 
इलाहाबाद (३३७) जिले में लिये गये । 


हक 


ष्ठ ् ज््त्छु की. क्रणापराक प्स ७ ह.++ कला डखव्य १५ 5<जहि।+५/ के हल कपूर पे सख्िदओ बज नं ५ था 
' ८] सा _>ह। र्‌ झआपराध ८३३२ ह्प्ल ३ ग कर सं कई, १ स्ह श्र पृ ५ श्े तावनी 
| ई छा. अ बज क् िल 5 ५३ ह 
प० फरहद आज्लेस्डर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९४३ 
डइं दिया गया, ८, <४४३ से घदकर ७, ८७९ रडू गई । 
ब 


हर १] 
/थ्ु 
छह 
बच 
9 


रबियों की संह्या, जो पोषबेशन अरूतरों (परीक्षण अधिकारयों)की देख-रेख 
में रक्खे भये, १ दुक्तर १४६ हो पई । 
हाई कोठ में जवील करने बालों की संख्या ५, ३७३४ से बढ़कर ७, ०७४ 
. हो गई ओर सरकारी अपीलों को संख्या, जिनमें छुत्ती अपोलें भो सम्बिलित हैं, 
जो शिक् के दर्य ले । दि 


ध्‌ं 

दिच्चाराबीस थीं, ९५ रहीं जब कि पिछले वर्ष उनकी संख्या 

९२थी। इजमें से १५ आयोहले स्वोकार कर को गई, १८ अपीले खारिज कर 
गई और ६४ अपीलें दर्ज के अन्त में विचारशाधीन रह यई। दूसरी अवाऊूतों 

में भो अपील ऋरने बालो को यं या ३६, ३६७ से घढ़कर ४१, ८८८ हो गई । 


रजिस्ट्रेशव विभाग का काम मुझयतथा जल और अवल सब्दत्तियों 
बन्धित दस्तावेजों को रजिस्ट्री करने से था और बर्य के ऋब्त | ऐसे 
दस्तावेजों की संख्या लगभव हे लाख थी। रजिस्ट्री के शावालियों 


की संख्या, जिनमें ३४ ऐसे लिल। जजों के कार्यालय भो सम्मिलित थे, जो 


तय 


. परदेत जिका रजिस्दूारों के रूप में कार्य कर रहे थे, २३८ थीं। २१२ सब- 
रजिस्ट्रार और सात स्टास्व तवा रजिस्ट्री के इंस्पेश्टर थे जिम्में से एक 


. हेडक्वाई र पर रजिर्दी के इंस्पेक्टर जनरल के विजी सहायक 


५, 0 
* 5 
न भर 
हे 
कक 
[2 
/ हे 
0. इुन्‍कननी 


.. 3 8985006) के रूप में कार्य करता है, जिम्होंने सारे वर्ष में प्रत्येक महीने 
.... २० दिन के हिसाब से तिरीक्षण सम्बन्धी ढोरा करके निरीक्षण तथा देख- 
.. रेत दा कार्य किया। हे ० डर 


. आय और 


. छयय. जिससे यह प्रकट हुआ कि इस बर्ब आय लगभग ७० ब्रातक्षत बढ़ गई । 


ब को कल आय रूगणग २२ लाख और व्यय लगभग ११॥ लाख था, 


) 
यद्यपि जप्ीदारी विनाश घोजना के कारण रजिस्ट्री का काय शतद पड़े गया 
था। इस सन्‍्दी के कारम भी, प्रवोग के तोर पर कापून की परीक्षा म॑ पास 
लगभग ३० सठ-रजिस्दरों 
द्वितीय श्रेणी के मेजिस्द्रेर के 
हुआ कि यह प्रयोग सफलता-पुर्वक थे 


भाष्टादपर में कप्ती हुई, क्योंकि सः-रजिस्टारों के वेतनकमों में, जिचकी. आष्टाचार 
शिक्षा सम्बन्यी यो्णदायें भी जुडीइल सविस के सदस्यों के लिये निर्धारित स्तर 


९ जो मे 


तक बढ़ा दी गई थी, संवोषग्रद संशोधद किया गया था। 


१७--पंच|यत राज़ 


१९४८ ई० थे चोंवीस हजार सात सो पथपन गाँव उभायें या 
गांव पंचायतें जें,ए ८,२२५ पंचायती अवाललें स्थापित के गई तथा 
१९४९ ई० के आरघ्न में प्रत्य भर में पंचाएतों के युदाव का भगीरथ कार्य 
हाथ में लिया गएा।गांव के ऊझोणों में फैली हुई निरक्षरता और देहाती 
क्षेत्रों में शास्ति दसाये रखने के विवेः्श से ये चुनाव एक बड़े वैयाने पर हाथ 
उठा कर मत देने की प्रगाती के अवुसार किये गये। इस ध्येय को सामने 
रखकर कि ग्रस्मीण जनता क्यो उंचायत राज के उहश्य और कारणों की 
जानकारी कराई जाय तथा उत्हें यहु बताया जाय कि संउक्‍त प्रान्त के पंचायत 
राज ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन ग्रान्ीण प्रजातंत्र पद्धति की नई योजना 
के अ्रति उतके क्या-क्या कत्तब्य और कत्ल-कौन सी जिस्सेदारियां हैं, पहले 
तहसील कांफ्र सें की ग३" ३४,७५५ गांव पचायतें और ८,२२५ पंचायती 
अदालतों के चुनाव कार्य को पूरा कश्ना एक विकट कार्प हि८्ध हुआ और यह काम 
कभी भो समझ्भउता से पूर्ण न हु पाता यदि समस्त सरकारी विभागों और 
गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं का स्वेच्छा से सहयोग पप्प्त न हुआ होता। सरकारी 
कर्मचारियों को सहायता प्रध्द सकलों के अध्यादकों, स्थानीय निकाबों, फटे 
आफ बाड़ से, वोदीफाइड दुरया के कर्म रर्शस्थों तया गे र-सरकारी करे चारियों 
इन सठने चुनाव के कार्य में सद्दायता दी तथा चुबाव के दौरत्व में देहाती 
क्षेत्र में प्रत्यीय रक्षक दल में शमप्त बमपये रदखी। 

चुनात संजबत मिवाचित उथ। अछु मताधिकार के आधार पर किये 
गये जिसने अल्यवंस्थकों ऑर अवुसादित झाति के छोगों दे लिये उमकी 
ऊदन-“पंज्या के अनुस्तर जमहें सुरक्षित थीं। गांव बालों ने इस मये प्रयोग बा! 
जो स्वागत किया वह सराहनीए थ", विशेत्रकर एसी स्थ्रियों मे वई नागरिकता 
की जगत के लक्षण पाये गये, जिन्होंने चुनाव जें प्रमुख भाग लिया था 
और जिनमें से लगभग एफ हुझार विशिन्न परे के छिये निर्वाचित भी हुई"। 
इस चुनाव में एक और प्िज्ेत बात देखने में यह छाई दिः यथाकथित 

हे प्रति जावीदता की भावनायें, पहिले की तरह 
र कई झानऊों जें तो हरिजन उम्पीदयारों ने सबर्ण 
हिन्दू उम्मीदवारों को हरा दिया, यहां तक के ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा अन्य ऊंची 
जाति के हिल्दुओं ने पी उन्हें वोट दिखे। ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या, 
जो गांव तथा अदालती पंचायतों में चुत्े गये, २६०,८०० तक पहुंच गई। 
सुत्ल्मान भी इस दिशा में पीछे नहीं रहे और कुल १,३७,३६७ ससलशान 
चुवे गये। २१,८७८ गांव पंचायतों के लिये कोई चुनाव नहीं. रूड़ा गया। 
पहाड़ी जिलों को छोड़कर, जहां कि चुनाव बाद पें अप्रैल, जून, १९४९ ई० सें 


हुये, गांव पंचायतों के लिये चुने गये कुछ सदस्यों, उपसभाषतियों तथा सभापतियों 


चुनाआ 


'अदासकीय 
भशीतनरी 


पंचायत 
राज का 
उद्घाटन 


( ७४ ) 


और अंदालती पंचायतों के लिये चुने गये पंचों को संड्या कुल १३,०६,७०३ 
थी। निर्वाचन संबंधी कई प्रार्थना-पत्र (॥780000 ?680008 ) भी 
दायर किये गये और इन पर श्ीघ्वता से कार्यवाही की गई। 


इस वृहत्‌ ग्रामीण जनतंत्रवाद की रूपरेखा तेयार हो जाने के बाद उसकी 
देखरेख करने ओर उस पर नियंत्रण रखने के वास्ते उपयक्‍त प्रशासकीय 
मशीनरी की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप ५०० पंचायत दृःसपेक्टर नियक्त 
किये गये और साथ ही साथ पंचायती अदालत के क्षेत्राधिकार के 
अन्तर्गत आलनेवाली गांव पंचायतों के हर समूह के लिये एक एक सेऋटरी 
के हिसाब से कुछ ८,००० से अधिक्र पंचायत सेक्रेटरी नियक्त किये गये । 
सरपंचों को, जिनका काम सुक़दसों का फैसला करने के लिये पंचों की 
नाम्ावली बनाता और पंचायती अदालतों की देखरेख तथा कार्य-संचालल 
में उतका पथ-अदर्शन करना था, उचितरूप से ट्रेनिंग दी गई! हर जिले में 
न्स्पेक्टरों, सेक्रेटरियों तथा अन्य पंचायत कर्म चारियों को अपना कार्य करने 
के संबंव में पथ-प्रदेशेत करने तथा उनके काम की देखरेख के बासते जिला 
पंचायत अफतर की हेसियत से कार्य करने के लिये एक डिप्टी कलेक्टर 
नियुवत किया गया। 


के 


पंचायत राज का उदघाटन १५ अगस्त, १९४९ ई० को स्वतंत्रता दिवस 
की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस 
अवसर पर पंचायत घरों के निर्माण, सर, जन्म तथा मृत्यु की रजिस्ट्री, 
स्वयंतेवक दलों के संगठन, स्वास्थ्य-पुधार, गाँधी चबतरा बनाने इत्यादि 
के संबंध में भी आदेश जारी किये गये। सरकार ने नवस्थापित गांव सभाओं 
को उतके सेक्रेदरिथों का बेतन देने के लिये २८,७८,७५० रु० का सहायक 
अनुदान दिया, और काम आरम्भ करने के लिये ५२,१३,२५० रु० का दूसरा 
अनुदान दिया जिससे प्रारम्भ में वे अपने खर्बे को पूरा कर सकें। बहुत 
से बिशेत्र प्रकार के आन्दोलन चलाये गये । जिससे कि पंचायतें रचनात्मक 
कार्य करने में समर्थ हों। उदाहरणा्थं १५ सितस्बर से २ अक्तुबर तक 
पेड़ लगाने का एक पक्ष सनाया गया, जिसमें विशेषरूप से फल देने वाले 
ब॒क्ष लगाये गये। १९ सितस्बर से २ अक्तुबर तक गांधी जयन्ती सनाई 
गई और प्रत्येक गाँव सभा तथा पंचायती अदालतों में गांधी जी के चित्र 
का उद्वादन समारोह सत्ताया गया, गर्धि। चबूतरों पर चरखा प्रदर्शन, 
दंगल और रामधुन का प्रबन्ध किया गया। २० अक्तूबर से २७ अक्तूबर 
तक सफाई का आन्दोलन चलाया गया और उसके लिये पंचायतों की सफाई 
समितियां बनाई गई!। इस सप्ताह में गड़ढ़ों को भरा गया, सार्वजनिक 
स्थानों, पशुशालाओं, कुओं और तालाबों की सफाई की गई अरर सिश्चित 
खाद तैयार करने के डिये गाय का गोबर एकत्रित किया गया। पुछयों 
लगा स्त्रियों से भी अनुरोध किया गया कि वे जपने दिन प्रति दित के जीवन 
में सक्ताई से तथा स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों के अनुसार रहें। 


२९ अक्तूबर से ४ नवसबर तक जुरींदारी विनाश कोष सप्ताह सनाया 
गया, जिसमें प्रभात फेरियां हुईं और जुडहूस लिकाले गये तथा सभाओं 


का आयोजन किया गया, जिससें किसानों को भूमसिवरी अध्॒कार प्राप्त 
करने के लिये प्रेरित किया गया । 


पंचायतें अपना कार्य बड़े उत्साह से करती रहीं और यह रिपोर्ट मिली हूँ 
कि पंचों ने गांवों के लोगों को स्वच्छता तथा आरोग्यता से रहने के ढंगों 


( छाई ) 


में शिक्षा देने की ओर बड़ा ही ध्यान दिया। बहुत सी पंचायतों ने नई 
सड़कें बनवाई और पुरानी सड़कों की सरम्भत करवाई। गांव सभाओं और 
गांव पंचायतों ने साक्ष रता सम्बन्धी आन्दोलन में सहायता दो और पुस्तकालय, 
स्कूल और वाचनालय चलाये। शाहजहांपुर जिले की कुछ गांव सभाओं ने 
अपने यहां हेजा फ़ेचने के समय पर सृक्‍्त दवाइयां बांदीं और देहरादून 
जिले में बहुत से गांव वालों ने लगभग ५,००० एकड़ भूसि की सिचाई 
करने के लिपे चार सील रूबी नहर बनाने में अपनी सेवायें स्वेच्छापुर्वक 
अपित कीं। 


पंचायती अदालतों ने १५ अगस्त, १९४९ ई० से कार्प करना आरस्भ 
किया। इपमें कोई संदेह नहीं कि आरम्भ में बहुतसी कठिवाइयां आई, 
परन्तु गांव सभाओं के कर्मचारियों के सहयोग से इन पर विजय प्राप्त की गई 
और इस प्रकार सुक़दमेबाजी में बहुत कमी हुई। 


ग्रामीण जनता को प्रत्यापत ओर प्रचार द्वारा शिक्षित करने के महत्व 
को समझाते हुये पंचायत राज ऐक्ट की, नियमों की तथा मेनुअलों की एक 
लाख से अधिक प्रतियां गांव सभाओं के सभापतियों और पंचायती अदालतों 
के सरपंवों में बांदी गई। पंचायत राज, पथ्य सम्बन्धी विषयों तथा 
आयमिक सहायता ( #778[-७ंते ) के सहत्व से सम्बन्ध रखने वाले परचे 
ओर पत्रिकार्यें भी जनता तथा सार्वजनिक संस्थाओं में बांदी गई । 


सब पंचायत अफसरों की एक कांफेस नवम्बर, १९४९ ई० के अंतिम 
सप्ताह में उनके माल डिबवीजन के केलद्रों में बुलाई गई थो। इन काॉंफसों 
में उन कठिवाइयों पर वाद-विवाद हुआ, जो प्रचायतों के सामने उनके 
देनिक-कार्य के सम्बन्ध में आती हे ओर इन कठिनाइयों को दर करने के 
लिये कई लाभप्रद सुझाव प्रस्तुत किये गये। 


१८७-जिला बोड 


नये जिला बो्डों ने १९४८ ई० के सध्य में कार्यभार ग्रहण किया और 
इवका चुनाव १३ बर्य के बाद हुआ था तथा ये चुनाव विस्तृत एवं अधिक 
जवतन्त्रात्मक सताधिकार के आधार पर हुवे थे। फलूतः इनके बन जाते 
से जिला बोर्ड प्रगासत के इतिहास में एक वये युग का प्रारस्थ हुआ, 
यहु एक ऐपा युग हुँ, जिसमें प्रान्त के वागरिफ प्रशासन हें सर्वतोन्धखी 
सुवार करने का भरतक और जोरदार प्रयत्न किया जाथगा। साधारणतंथा 
बडा जे अब इसी विधर-बाथा के शास्तिपुर्व ह कार्य किया ओर उनमें जनो- 
पयोगी कार्य करने की .बड़ी उत्सुकता रही। किन्तु बहुधा धनाभाव के 
कारण उनके उत्बाह में रुकावट पड़ी। बो्डों के साथनों को बढाने के 
विचार से यू ० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९४८ ई० में संशोधन करके 
उनके दो करों में से एक के ऋम में यानी स्थानीय कर के लाग करने के 
कम से लगभग ५० प्रतिशत को वृद्धि पहिले ही से की जा चुकी हे। किर् 
इतने ही से बो्डों की सब आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकतों इसलिये 
उनकी वित्तीय स्थिति को और अच्छी बनाने के लिग्रे नये साधन ढ्ढ़ें 


'चबायती 
अदालतें 


प्रस्थापत 


डिक्नीजनल 
कांफ्रेंस 


नी 


जा रहे । आालोचतन वर्ज वें जिला बोर्ड के कर्मचारियों के संशोधित जौर 
प्रभाजीकृत बेवसक्धब लागू किये गये और इसके फलस्वरूप बोडों के ऊपर 
एक ओर जड़ा भार पड़ गया। 





आय औरर बर्ब १९४८--४९ ई० तथा १९४९-५० ई० के सिस्नलिखित प्रान्तीय 
व्यय विवरण-पतन्र थे :--+- 
रु दाय 
द (इजार झूपयों ये) 

हि आयरआओा आना | आतााइ 
हा शीघ॑क । १९४८-४९ ई० (४९-५० ई० | इल्दश 
हि | | 

१ सरकारी अनृदान .« २,११,९४२ २,१८,२९८(+ ) ६,३५*६ 
२ मालगजररी (कुमा ० '.०८(-+- ) १.९ 
३ स्थानीय कर १,०३,ए०७८. १,३४,८०७  -+ ) ३१,२४-९ 
४ हैसियत तथ। जायदाद कर १४,३५३ १६,६२१ (+ ) २,२६.८ 
५ मदेशीलाने थे १८,७१३ २२,२८० (+- ) ३,५६.७ 
६ शिक्षा २७,८५९. ३९,९०९ (+) . १२,१० 
७ औद्योगिक शिक्षा सा १८ १७ (-) * १ 

८ चिकित्सा २,६९६ १,छण्ट [+) १४४७ 

«५ जन-स्वॉसथएा ५ 0 ८७३(+ ) ४९, ३ 
१० पशा-चिखआत्स * » ५58९ ७४१ ( ) ५८ 
११ बाजार और दूकाने ७४३ 9, 2४५ (-- ) ४०, ४ 
१२ भ्ेके तथा प्रदर्शिदियां .. ४,९७८ ५,३०१(+ ) ३९.३ 
१३ सम्पत्ति से शरप्तदां .. १,७७१ २,२८३ ( + ) ५१.२ 
श४ कृषि तब बापवानी .« २,५८७ ३,३३४ ६( ५ ) ७४.७ 
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के द्ीष॑क १९४८-४९ ई० १९४९-५० ई० हटकनल ० |. बल... अन्तर 
१५ ब्याज न २१.७ ३२.८(-+- ) ११.१ 
१६ विविध १०, १२.० १२,२७.६( + ) २, १५.६ 
कुल आय ४,०१,१९.३ ४,६०,५९.९(+ ) ५९,४७,६ 
व्यय 
(हजार रुपयों मे ) 
कऋम- नल ४९५- न 
स्पय शी कू १९४८-४९ ई० १९४९-५० ई७ | अन्तर 
१ सासमास्य प्रशासन तथा 
वसूली पर व्यय .. २४,२५.९ २६,६५.३ ( +- ) २,३९,४ 
२ मव्वेशीखाने ५ ९, ६ ४१९ १५,०३.८ (+ ) ५,३८,९ 
३. शिक्षा । २,१५,५६.० २,८३,४२.५( + ) ६७,८६.५ 
४॑ चिकित्सा । २४,८५,२ ३१,३०.२ (+ ) ६,४५.० 
५ जन-स्वास्थ्य ४ ९९ ५:९ १२,४५,३( + ) २,५२,४ 
६ पशु-चिकित्सा. ५,३५.,२ ६४७५-४( + ) १,४०२ 
७ मेले तथा प्रदर्शिनियां .,« ३,५७,४ ४,९९,६(-+ ) १,४२,२ 
८ कृषि तथा बागबानी .. १,१९.३ १,५७.८ (+ ) ३८.५ 
९ सार्वजनिक निर्माण-कार्य ३७,९८४ ५३,१६.२( + ) १५, १७.८ 
१० बढ़ौतो भत्ता ४5 १,२५,१ १,६२.५( + ) ३७४ 
११ वापसी (मवेशीखानों ..« १,७९.० २,१५.४ (+ ) ३६०४ 


को छोड़कर ) 





( ७४८ ) 





ऋआम्‌- ९ । 
शीष॑क ९४८-४९ ई० | १९४९-५० हई० | अन्तर 
संख्या $ । 
१९ विविध : २१,२३.९ १९,२२.८( - ) २,०१.१ 
कुल व्यय ३,५६,८७०० ४;०५८,६२.९ ( छा ) १,०१,७५.९ 
मम्माद सं अदा दम्मश 8 कद भगवा अत अभात| 9भ का उाकड 2प०प उपाय अभाकाह धान भरा पंध2दा ३०७४५४७ आपब्ा 3०५७ ४2:८० कप ;#+धथ ३७७७ ॥॥20७॥ क्रभा० 22॥॥॥ &ाकाएड ७/+कान फतह पाशथाट. प्रयाकया धाभााआ ;७०००५ धा७:४७ अधद:जा अकाएन: अभत' भरा विकानथा वा आान धरदभ आभ४ए+ प्रा. .धयाउक धका+,.. धापन फाा2- पाक. ानाए (ऑन ना धयातक पान 
आलोच्य वर्ष में समस्त बीडों की विच्लीप स्थिति इस प्रकार थी :-“- 
(हजार रुपयों में ) 
प्रारम्भिक गाय री १,१७, ११५० 
आय ; ४ड,६०,५९.,९ 
व्यय सी प ४,५८, ६२.९ 
अंतिम शंष ९ १,३०,४६.९ 
सूख्यः आय जला बो्डो" की आय के मुख्य साधन, जैसा कि होता आया है, सरकारी 


तथा ब्यय अनदान तथा स्थानीय कर थे और उसमें कुमायूं डिवीजन में मालगृजारो 

के जझ्ीषंक (चक्की के महसूल) सम्किलित थी और कुल आय में सरकारी अनुदानों 
का ४७.३ प्रतिशत और स्थानीय कर का २९.४ प्रतिशत सम्मिलित था। 
नामे लिखी जाने वाली धनराशियों में से कुल व्यय का शिक्षा पर ६१.७ 
प्रतिशत, सार्वजनिक निर्माणन्लनक्रायों पर ११.५ प्रतिशत, चिकित्सा पर 
६.८ प्रतिशत और सामान्य प्रशासन पर ५.८ प्रतिशत व्यय हुआ। 


स्थानीय कर के ऋण में वद्धि के अतिरिक्त, जो १९४८ ई० में लगभग 
५० प्रतिशत हुई, इस वर्ष अन्य कर, जैसे हेसियत तथा जायदाद कर, केवल 
२९ जिला वोर्डा भें बराबर लागू रहे। इस कर से कुल वसूली १६,६२:१ 
रुपये (हजार रुपयों में ) हुईं, जिससे पिछले वर्ष की अपेक्षा इस चर्ष २,२६ 
रुपये की वृद्धि हुई। फिर भी उक्त कर से जितनी धनराशि वास्तव में 
वसुरू होनी चाहिये थी उसके हिसाब से बसुरलेी बहुत कम हुई और कर- 
दाताओं के कुछ ऐसे वर्ग और विदेषरूप से रेल तथा कारखानों के उन 
कर्मचारियों के विरुद्ध, जो कर देने से बचना चाहते थे, पूव॑ बत्‌ कार्यबाडी 
जारी रही। 


शिक्षा जनोपपोगो कार्यों में शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय सदा की भांति 
होता रहा। इस वर्ष इस संबंध में ६१.७ प्रतिशत व्यय हुआ अर्थात्‌ 
पिछले बंब की अपेक्षा कुल ६७,८६.५ रुपया (हजार रुपयों में) अधिक व्यय 
हुआ। व्यय में यह वृद्धि सुस्यवया जिला बो्डों के शिक्षकों के वेतन 
बड़ा देने के फलस्वरूप हुई। स्कूछों को संख्या में कोई विशेष वद्धि नहीं 
हुई, परन्तु बंडों ने अपना ध्यान सनुअल दुलिंग, ग्रॉस्य-ज्ञान, कृषि तथा 
सामान्य विज्ञान जसे विषयों की विशेष कक्ष।ें खोलने की ओर दिया। 
लडकियों की शिक्षा के संबंध में कुछ कारणवंश न प्रोत्साहन ही प्राप्त हो 
सका और न उस ओर लड़कियां आकर्षित ही हो सकों। सुल्तानपुर जिल्ले 


(६ छह 


से जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार स्थानीय जिला बोर्ड ने लड़कियों की 
शिक्षा के लिये जो तीन जूनियर हाई स्कूल खोले थे उसमें केवल सात 
छात्रायें अध्ययन्न कर रही थीं। 

शिक्ष! के बाद ५३,१६.२ रुपये (हजार रुपयों सें) का सबसे अधिक 
व्यय सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर हुआ, जिसके अनुसार पिछले दर्ष को 
अपेक्षा इस वर्ष १५,१७.८ रुपया (हजार रुपयों में) अधिक व्यय हुआ। 
बोर्डों ने अपने सीमित तथा अपर्याप्त साधनों से अपनी सड़कों की उचित 
मरम्मत करने का भरसक प्रयत्वन किया। यद्यपि कुछ चुने हुये बोडों को 
सड़कों की सरम्मत के लिये कुछ १४,००,००० रुपये की इकमुद॒ठ सरकारी 
सहायता दी गई फिर भी चूंकि इस वर्ष उनको रुपया देर में दिया गया, 
छसलिये उसके अधिकांश भाग का उपयोग न किया जा सका और उसे 
अगले वर्ष काम में लाने के लिये उनके पास रहने दया गया। 


प्रशासन की अन्य जझ्ाखाओं की तरह शीर्षक चिकित्सा के अन्तर्गत 
भी व्यय में वृद्धि हुई । पिछले व्ब की अपक्ष7 इस वहां ८,९७.४ रुएथा 
(हजार रुप्यों में) अधिक व्यय हुआ। इस वर्ष फेजाबाद हडिव जन से दो 
अस्पतालों का, बनारस डिबवीजन में एक का और बरेली जिले के आंवला 
मे स्थित जनाना अस्पताल का प्रान्तीयकरण किया गया और पीलीभी द 
जिले के कोठ कादिर और हल्दौर में स्थित ओऔषधालय तथा लखनऊ 
ओर सीतापुर जिलों में से प्रत्येक के एक-एक ओऔषध'रू८छ तथा सिजापुर 
जिले के घिजयपुर, राजपुर और हरगढ़ में स्थित तीन राज्य सहायता प्राप्त 
अषधालय चिकित्सा अफसरों और डाक्टरों के न शिलने के कारण बन्द रहे । 
बहुत से ओषधाल्यों के सम्बन्ध में यह सूचना मिली कि उन्तको था तो 
इमारत को आवश्यकता थी या और अधिक सामान की। गाजी पुर का 
जिला बोर्ड दो औषध:लयों की इमारतें एक गहरूर में और दूसरी महस्मदा-. 
बाद में बतवा रहाथा। बलिया जिलाबोर्ड ने ६ औषधालयों के अतिरिवत, 
जितम तीन राज सहायता प्राप्त थे, आंख की चि७क्त्शः का एक विल्लेद 
केनद्र भी खोला और उससे लगभग ५०० रोगियों को चिकि त्सा संबंधी 
सहायता दी गई। 


बोर्डों ने कुछ ह॒ुद तक देशी चिकित्सा प्रणाली की ओर भी अपना 
ध्यान दिया । रुहेलखंड डिवीजन में ऐसे ओषधालयों की संख्या १९ से 
बढ़ कर २६ ओर मिजपुर जिले में ६ से बढ़कर ११ हो गई। परन्तु 
गोरखपुर जिले में ऐसे ओऔषधालयों की संस्या १७ से घट कर १५ रह गई। 


जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल व्यय १२,४५.३ रुपया (हजार रूपयों में) 
हुआ अर्थात्‌ पिछले बर्ष की अपेक्षा २,५२.४ रुपया (हजार रुपयों में) 
अधिक व्यय हुआ। जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला बोडं अपने कर्तव्यों 
के संबंध में बड़ सजग रहे और ठौके लगाने का काम्त बड़े पेसाने पर किया 
गया। बनारस, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, बरती आऔर आजमगढ़ 
जिलों में हेजा, प्लेस और चेचक का प्रकोप रहामरी के रूप सें हुआ और 
. बनारस और गोरखपुर के डिबीजनों के लगभग समस्त जिलों में मलेरिया 
और कालाओआजार का प्रकोप रहा। समस्त बोडों के जरू-सवास्थ्य विभाग के 
अमडे ने पीड़ित प्रामों में चिकित्सा संबंधो सहायता देने और टीके लगाने 
में बड़ी मेहनत को। फंजाबाद और बहराइच जिल्हों में हैजा तथा प्ले 
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के फलस्वरूप ये ऐंग और अधिक न फेलने पाये । यह भी सूचना भिल्दी 
कि अल्मोड़ा और गढ़वाल जिलों के कुछ गांवों में हँजा और चेचक 
की बीमारियां फेल गई थीं । 


१६--म्युनिसिपल बोड 


स्थुनिसिपेलिडियों (नगर पालिकाओं) के संगठन सें कोई ५रिवतंन नहों 
हुआ और उनकी संरझुया इस वर्ष भो ८६ ही बनी रही । आगरा, ससुरी, गोरख- 
पुर और लखनऊ के स्पुनिसिपल बोर्ड अधिकार-च्यूत रहे। स्युनिसिपल चुनाव 
सम्बन्धी कावून में संशोधन किये जाने का जो विचार था उसके कारण आम 
चुनाव पुनः स्थगित कर दिये गये। 


प्रारस्भिक गोेष और असाधारण मदों को छोड़ कर सब म्पुनिसिपल बोडों' 
की कुल अमदनी ५,८६,०६,५३७ रु० हुई और कुल व्यय ५,८३,१३,७८० ६० 
हुआ। सामान्य रूप से बोड़ों की आमदनी का सब से बड़ा साधन चगी था और सब 
से अधिक व्यय सकाई के कामों पर हुआ । 


पानी को सप्लाई संबंधी योजनाओं में सुधार करने के लिए वित्तीय 
वर्य १९४९-५० ई० में सरकार ने लखनऊ, आगरा और हरद्वार के 
स्वुनिसिपल बो्डों को ११,०३,००० रु० के ऋण और इसी प्रयोजन के 
लिए अल्मोड़ा ओर भिर्जापुर के म्पुनिसिपल बोर्डों को ५,८४,१७५ ₹० 
के अनृदान दिये। आगरा, रुड़की, सेरठ, सहारनपुर, फरु खाबाद ओर 
सज्ञकुक्रतगर के स्थुनिसियल्ल बोर्डों ने विस्थापित व्यक्षितयों को फिर से 
बसाने के निर्मित्त १९,७३,३०० रु० की कुल लागत पर स्ठाल और 
सकात बनवा कर तथा अन्य सुविधायें देकर बड़ा ही सराहुनीय कार्य किया। 
गाज़ियाबाद, आगरा, अमरोहा और हरदोई के बोड्ों ने गंदे पानी के निकात 
संबंधी नालियों के निर्माग-क्ार्य (डनेज बक्से) अपने हाथ में लिये। इसके 
संबंध में सरकार ने इन बोर्डों को ऋमशः २,०३,६६५ रू० और ९,७६,८६५ 
रु० के ऋण और अनुदान दिये। सरकार ने उन्नाव, अल्मोड़' और हल्द्वानी 
के म्पुनिसिपल्त बोर्डों को अपने नगरों में विद्युत योजनायें चालू करने के लिए 
२७,०८,००० र० (सुगर्माक ) के और कांसगंज, संडीला, मथुरा, इलाहाबाद, 
उन्नाव, झांसी, बांदा, तिलहर, सीतापुर और ललितपुर के स्पुनिसिपल बोड्डों 
को कम्पोस्ट (मिलवा खाद ) को योजनाओं के संबंध में टरकें मोल लेने के लिए 
२,१९,५०० रु० के ऋण स्वीकृत किये। 


शाहजहांपुर, इलाहाबाद और खेराबाद को छोड़कर शेष सब बोरड्डों ने 
गो-वधथ का निषेध करने के संबंध सें कार्यवाहियां कीं। 


आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत कासगंज, सिकन्दरा राव, गाजीपुर, आजमगढ़, 
गोरखपुर, बहराइच और नजीबाबाद के स्युनिसिपल बोर्डों को महतरों की 
हड़ताल का सामना करना पड़ा। 


बोर्डों के संगठन में कोई परिवतंत नहों हुआ। वर्ष के अन्तगंत कुल ७३३ 
बेठकें बुलाई गईं, जिनमें से ८१ बेठकें कोरम पुरा न होने के कारण 
निष्फल हुईं और ६६ बेठकें स्थगित की गईं । रुड़क्नी और अतरोली मं 
वसूलियाँ बहुत अच्छी हुईं अर्थात्‌ ऋमशः ९७.८ और ९७ प्रतिशत । सब बतः 
को ध्यान मे रखते हुए बोर्डों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक रही और वे 
करदाताओं को पानी को सप्लाई ओर रोशनी की सुविधाओं को पर्याप्त 
व्यवस्था करने के संबंब में अपने उत्तरदायित्व के प्रति साधारणतया सजग रहे! 
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कई म्युनिसिपल बोर्डों अर्थात्‌ अलीगढ़, मेनपुरी, आगरा और सहारनपुर का 
जलोत्सारण प्रणालियां बहुत ही असंतोषजनक रहीं । क्रिरोजाबाद की म्युनिर्सि- 
पेलिटी को छोड़कर अन्य स्पुनिसिपेलिदियों में जनता का सःमान्य स्वास्थ्य अच्छा 
रहा । कई स्थुनिसपिल बोड़ों के विदद्ध सड़कें खराब होने की शिकायतें थीं, 
परन्तु वास्तव में इनमें से बहुतों को आवश्यक सामान के अभ.व के कारण 
कठिनाई का सामना करना पड़ा। अर्ल ग्ढ़ का ध्युनिस्पिल बडे एक योग्य 
इंजीनियर रख सकते में असमर्थ था! । डिवीज़न के सारे स्युनिसिपल बं.डों से 
अनिवाप प्रारम्भिक शिक्षा आरस्भ कर दी गई । मनपुरी को छोड़ कर जहूँ 
कोई भी स्पुनिसिपल बालिका विद्यालय न थी, बालिकाओं की दिक्ष/ की और 
भो काफी ध्यान दिया गया । सथुरा, फिरोजाबाद, अर्लू,गढ़, मेरठ और हुरह्वर 
को छोड़कर शेष सब बोडा के लेख ठ क से रखे गये । 


चांदपुर, नजोबाबाद, सहसवां, मुरादाबाद, अमरोहा, तिलहूर अपर 
शाहजहांपुर को छोड़कर शेष बो्डों के सगठन में कोई परिवतंन नहीं: हुआ । 
चांदपुर के चेयरमंन, श्री बेजनाथ सिंह ने १८ सितम्बर, १९४८ ई० को स्याग- 
पत्र दे दिया । नजोबाबाद के चेयरमेन श्री अब्दुल हमीद को २९ अप्रेल, 
१९४८ ई० को उनके पद से इसलिए हटा दिया गया कि उनके विहृद्ध अधिकारों 
का दुरुपयोग करने को शिकायतें सरकार के पास आई थों । सहसवां के चेय रमन 
श्री मोहस्मद ताहिर ने व्याग-पत्र दे दिया और उनके स्थान पर १९ अक्तूबर, 
१९४८ ई० को श्रो हबीबुरं हमान खां चेयरमेन चुने गये । एक मेम्ब्र के हटाये 
जानें, एक दूपरे सेम्बर के त्याग-पत्र दे देते और एक तीसरे सेम्बर की सुत्यु हो 
जाने के कारण सहसर्वाँ स्पुनिसिपल बो्ं में मेम्बरों की तीन जगहें खाली 
हुई' । मुरादाबाद के चेयरमेन, श्री मोहर्रूद इब्र।हीर और तामज़द की गई 
महिला मेम्बर बेगम शाहिद हुसेत पाकिस्तान चली ग्यों । अमरोहा में श्री 
नाज़िर हुसेव के स्थान पर, जिन्हें सरकार ने उसके पद से हटा दियाथ , 
श्रो आफताब आलम खां निविरोध चुने गये । तिलहर में श्री फिरासत उत्खाह 
खां ओर श्रोम्रतों बख्चझी बेगम, जो एक नामज़द सेम्बर है, बंध की बंठकों 
मं लगातार अनुपस्थित रहने के कारण मेम्बरी से हटा दिये गये और 
इसी कारण शाहजहांपुर म्पुनिसिपल बोर्ड के सेम्बर श्री अब्दुल्ला खां और 
कलीमुल्ला खां भी सेम्बरी से हटाये गये । कुल स्युनिसिपलिटियों की 
आमदनी ५८, १४, १७८ रु० से बढ़कर ७३,२२,७२७ रु० हो गई। डिवीज़न 
की सभी स्थुनिसिपेलिदियों की आमदनी बढ़ ऊाने के कारण यह व॒द्धि हुई है ! 
मृख्यकृप से चूंगी और सीमा-कर ( टम्नल टैक्‍स ) हशघषेकों के अच्तर्गंत 
स्पृ लिसिपेलिटियों की आमदनी कम हुई । बिजनौर, बदायूं, चंदौसी, शाह- 
जहांपुर और उद्मानी में बहुत अच्छी वसूलियां हुईं और उनका प्रतिशत 
ऋमदा: ९८.२५, ९७.५, ९५.१, ९४.८, और ९२,१५ रहा । सबसे कस 
वसूली बरेली में हुई, जो केवल ६०.४२ प्रतिशत थी । बोर्डो का कुल खत 
भी ५६,४७, १४१ रुपया से बढ़ कर ७०,०३,३५८ रु० हो गया । नगीना, 
नजीबाबाद, बदायूं, चंदौसी, संभल और बीसलपुर के प्रत्येक बोर्ड ने. आमदनी से 
ज्यादा खर्च किया। चांदपुर में बर्ष १९४२-४३, १९४३-४४, १९४४-- 
ड५, १९४५-४६ और १९४६-४७ के आडिट संबंधी कई आपत्तियों 
पर कोई भी कर्यवाही नहीं की गई और तिलहर में बोर्ड के कुछ कर्मचारियों 
ने बोर्ड के धत का हृरुपयोग किया । सड़कों तथा गंदे पानी की नालियों की 
दशा साधारणतया बहुत ही खराब रही; सीमेंट और सड़क बनाने के ल्ए 
अपेक्षित सामात का अभाव होने के कारण कुछ सड़कों के बनाये जाने में देर 
हुई । डिवीजन की द्वरह पैदाइश्न में वद्धि हुई, परस्तु सृत्यु संस्था में कसी 


स्हेल 
ड्वीमन 


बनारस- 
गोरखपुर 
डिवीजन 


कुमाऊं 
डिवीज्ञन 
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छु३ई । बच्चों को भृत्यु भी कम हुईं। स्थुनिसिपल बोर्डा हारा संचालित 
प्राश्स्थिक स्कूलों की संख्या १३५ से बढ़कर १९१ हो गई और साथ ही ताथ 
उन पर होते बाले कुल व्यय मे भो वृद्ध हुई । बालिकाओं के स्कूछों की संख्या 
में भी वृद्धि हुई । 


कुछ सदस्यों की मत्य डो जाने तथा कुछ के त्याग-पतन्र दे देने आदि के कारण 
बोर्डों में मेस्बरा को कई जगहें खाली हो गई! और उनकी जगहों पर नये सेम्बर 
रखे गये । इसके अलावा बोर्डो के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
गोरखपुर म्पूनिसिषेलिदंं को छोड़ कर शेष सब स्थुनिसिषेलिदियों को २१४ 
बैठकें हुई जब कि पिछले वर्ष २१८ बठकें हुई थीं । गाजीपुर में सब से अधिक 
ओर सिन्ञपुर में सब से कम बैठकें हुई । कोरम पूरा न होने के कारण ४१ 
बेठकें निष्फल हुई और अन्य कारणों से १४ बेठकें स्थगित की गर्यों । 
प्रारस्भिक्ष शेष को छोड़ कर डिबोजन की स्थुनिसिररे लिदियों की आमदनी ५८, 
२३,००९ रु० से बदुकर ६८,२७,२९० रु० हो गई। याज़ोपुर को छोड़ कर 
शेष सब म्यूनिरिपेलिटियों की आमदनी बढ़ जाने के कारथ यह वद्धि हुई । 
सामान्य प्रशासन और वसूली संबंधी उचे पर कुल ५,५६,५६० रु० व्यय 
हुआ जब कि पिछले वर्ड इस प ५,०५,८९० रु० व्यय हुआथा । व्यय में यह 
वृद्धि इस कारण हुई के तब स्युनिसिषेतिदियों में कर्मचारियों को अन्तरिम 
सहायता दी यई तथा उनकी वायिक तरक्कियों के बाजिब होने पर उन्तको 
परक्कियां दी गई । पाची की सप्लाई शीर्षक के अन्तर्गत होने वाला व्यय 
६,९५,२७४ ० से बड़ कर ११,८९,२६१ रू० हो गया । यह व्यय केवल 
बनारस , सिज्ञपुर, जौनपुर तथा गाजीपुर के चार बोर्डो में ही हुआ क्योंकि 
अन्य बोर्डों में जलडकल (वाटर बक्से) नहीं थे । सफाई संरक्षण (कन्जर-- 
बेन्सी ) शीर्षक के अन्तर्गत व्यय में काफ़ी वद्धि हुई। बोर्डो ने इस वर्ष इस 
मंद में १४,५१,७५२ रु० खर्च किया जब कि पिछले वर्ष ८,१७,९६५ रुपया 
खर्च किया गया था और गाज़ीपुर को छोड़कर यह वृद्धि सभी बोडों में 
हुई । जलोत्सारण (ड्रेनेज) ब्यीषंक के अन्तगंत भी व्यय में वद्धि हुई । 
पार्दजनिक शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत व्यय ८,०७, ०४५ रू० से बढ़कर ११,२५०, 
२९९ रु० हो गया ओर यह वृद्धि बोर्डो द्वारा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा जारो 
करने के कारण हुई। शिक्षा तथा नागरिक कार्य के अच्य क्षेत्रों के संबंध में 
आजमगढ़ नगरपालिका (स्थुनिसिपेलिटी) अच्छा कार्य कर रही थी । 


नेवीताल म्पुनिसिपल बोर्ड को छोड़कर इस डिवीज्ञन के अन्य बोर्डों में 
कऋछ मेम्बरों की सत्य हो जाने तथा कुछ के त्यागपत्र दे देने आदि के फलस्वरूप 
मेम्बरों की कई जगहें खाली हुई ओर उनकी जगह पर नये सेम्बर रखे गये । 
बठकों में उपस्थिति का प्रतिशत सभी स्थानों में समान नहीं रहा। चैनी- 
ताल में ५३.५७ प्रतिशत उपस्थिति थी तो काशीपुर में ६७-०१ प्रतिशत ॥ 
स्युनिसिपेलिदियों की कुछ आय १४,७९,७९७ र० से बढ़ कर १९,२४,३०१ 
रु० हो गई यात्री उसमे ४,४४,५०४ रु० की वृद्धि हुई और यह वृद्धि सिवाय 
नेनीताल के सभी स्युनिसिषेलिटियों में हुई। मांग की तुलना में वसूली का 
प्रतिशत अल्मोड़ा में ८६.४५ , नेनीताल में ८९.९२ , काशीपुर में ५७.५ तथा 
हलद्वानी में ९२.८ रहा । कुछ व्यय में भी ४,४२,२३३ रु० की वृद्धि हुई यानी 
व्यय १४, ०३,५१० से बढ़कर १८,४५,७४३ ०हो गया । यह वृद्धि मुख्यतया 
सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई संरक्षय तथा सार्वजनिक शिक्षा शीर्षकों के 
अन्तर्गत हुई । अल्मोड़ा में पानी सप्लाई की स्थिति काफी सुधर गई और 
नेनीताल में पानी के निकास के लिए सालियाँ बनाने का कार्य चाल रहा 


( ८ईे ) 


काशीपुर नगर म पानी सप्लाई का एकसान्र साधन कुएं थे । इस डिबीज़न 
में नेनालाल ही एक ऐसा दगर था जहां बिजली थी, यद्ञपि अल्मोर्डो और 
हल्द्वानी में भो बिजली लगाने की योजनाओं के संबंध में कार्य हो रहा था 
ओर इसके शोघ ही समाप्त हो जाने की आशा की उबीथी । छोयगी का सामान्य 
स्वास्थ्य अच्छा रहा और जच्चा-बच्चा तथा शिक्षु कल्याण के कार्य की ओर सभो 
तगरपाकिक्राओं ( स्वुनित्तिपैलिटियों ) ने ध्यान दिया । मलेरिया से काशी-- 
पुर ओर हलद्वानी स्युनिस्थिलिदियों मे ऋमशः ७६ और ११९ व्यवितयों कौ 
मृत्यु हुई । अनिवार्य प्राएम्थिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत बोर्डों ने बेसिक 
स्कूल खोले । लड़कियों के केबल ० स्कूल थ । काशीधुर में लड़कियों का 
कोई सकल नहीं था । 

लखनऊ फा स्युनिसिपल बोर्ड भंग ही रहा और श्री बी० डी० सबवाल 
यहां के प्रबन्धन (ऐडशिलिस्ट्रेटर ) बने रहे । कई सदस्यों की मृत्यु हो जाने 
या उनके व्याग-पत्र दे देने आदि के क्वारण अन्य बो्डों से सेम्बरों को 
कई जगहें खाली हुई ओर उत्तके स्थाव घर वये झेम्बर रखे गये। लखनऊ को 
छोड़कर विभिन्न बोडों द्वारा! की गई कुल बेठकों के। संख्या २१४ से बढ़कर २९९ 
हो गई। इनसे ते २१ बैठकें क्ोरम न होने के कारण निष्फल हुईं और २२ बैठकें 
स्थगित कर ह गईं । छसदस्थों को उपस्थिति का प्रतिशत भी ५३९४२ 
से बढ़कर ६१.०२ हो गया । लखीमपुर में उपस्थिति ८० प्रतिशतसे भी 
अधिक रही । सभो बोर्डों की कुदल आय ५३,६५,४१२ रु० से बढ़ कर 
७३,६५,७६४ र० हो गई और यह वृद्धि विशेष कर चुंगी, ह/उस दे कस (मकान 
काकर ),टोलटेक्स (पथ कर ), सोमा कर तथा वाटरटेक्स (पानी का कर) 
के शीब॑कों के अन्तग त हुई । लखनऊ और लखीमपुर से वसूलियाँ संतोषजनक 
हुईं जो कि ९३.८३ और ९०.३६ प्रतिशत थी और संडीला को अपनी मांग 
का शत प्रतिशत बसूली करने का गौरव प्राप्त हुआ । कुल व्यय भी ५१, 
२५,०८० रु० से बढ़ कर ६७,९१,३९४ रु० हो गया । व्यय की मुख्य भर्दे 
स्रासान्य प्रशासन एवं वसूली के संबंध में व्यय सार्वजनिक सुरक्षा, सा्बंजनिक 
स्वास्थ्य एवं सफाई संरक्षण तथा सार्वजनिक शिक्षा थीं । इस डिबीज़न में 
गेर शहरी बोडों का शासन-अबंध अच्छा रहा। ऐडमिनिस्ट्रेटर 
(प्रबन्धत ) के झासन काल में लखनऊ बोर्ड की वित्तीय दक्षा काफी 
सुधर गयी । संडीला को छोड़ कर छोट बोड़ों की भी वित्तीय दशा काफी 
संतोषप्रद रही। संडीला और रूखीमपुर के नगरों में सामान्य स्वास्थ्य संतोष- 
प्रद [रहा। रायबरेली, खेराबाद, हरदोई और शाहाबाद के नगरों में सफाई 
संतोषजनक नहीं रही और इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। 
गन्‍्दे पानी के निकास की नालियों की दक्ष प्रायः प्रत्येक बोर्ड सें खराब रही । 
लखनऊ के अलावा केवल उन्नाव में ही एक जलकल था और वहां ज्ञीघ्र ही 
बिजली भी लगने वाली थी । उन्नाव के जलकल में घटा हो रहा था और 
नगर मे बिजलो रूग जाने के बाद यह आज्ञा थी कि जलकल के व्यय में कसी 
होगी। हरदोई ने जलकल के निर्माण का काम हाथ में लिया और कंष के 
अन्त से यह योजना लगभग पुरी हो मई थी । 


बोडों के संगठन में कोई परिवर्तेत नहीं हुआ । इस बषं बो्डों की बैठकों 
की कुल संख्या में कमी हुई और गत बर्ष के १८१ की तुलना में इस वर्ष केवरू 
१५५ बंठकं हुई । इसका सुख्य कारण यह है कि इस वर्ष गोंडा बोर्ड की 
केवल २१ बढके हुईं जब कि गत वर्ष ४१ बेठकें हुई थीं । बलरामपुर में सदस्यों 
को उपस्थिति का प्रतिशत २६.३६ रहा और डांडा में ६७.३। 
फॉजाबाद, टांडा ओर गोंडा में उर्पास्थति का प्रतिशत बढ़ गया था, परन्तु अन्य 
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( ८४ ) 


स्थानों में उपस्थिति कम रही । फेजाबाद, टांडा, गोंडा , बलरामपुर, बहराइच, 
सुल्तानपुर और बाराबंकी के बोर्डों की वित्तीय दा संतोषजनक रही । 
बो्डों की कुल आय १५,१४,७ १४ र० से बढ़ कर २१,१४,३३० रु० हो गई। 
यह बृद्धि सब तगरों की आय में वृद्धि होने के कारण हुई। फंजाबाद , बलरामपुर 
और बाराबंको में उगाही में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई, परन्तु टांडा, गोंडा, बहराइच 
और सुल्तानपुर में उगही घठ गईं । बेला-प्रतापगढ़ म्युनिसिपल बोड्ड में 
शत प्रतिशत बसूली हुई । बोर्डो द्वारा किया गया कुल व्यय २२,३८,४७५ 
य० से बढ़कर २८,१२,५९३ र० हो गया। बहराइच को छोड़ कर, जिसके व्यय 
में १९,५३२ रु०को कमी हुई, अन्य सभी बोड के व्यय में वृद्धि हुईं। मुख्यतया 
सामान्य प्रशासन, करों की उगाही, प्रकाश और पानी सप्लाई ज्यीर्षक के 
अन्तगंत व्यय की वृद्धि हुई । शिक्षा ज्ञीर्षक के अन्तर्गत कुल व्यय १,३ ०,८६९ 
रु० से बढ़कर २,४९,२७९ २० हो गया और सभी बोर्डो द्वारा अनिवाये प्रार- 
स्थिक शिक्षा चालू करते के कारण व्यय में यह वृद्धि हुई । यद्यपि बोडं द्वारा 
संचालित स्कूछों को संख्या ४७ से घट कर ४६ हो गई फिर भी इस डिबीज़न 
में स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुईै। लड़कियों के स्कूलों की संख्या में कोई वृद्धि 
नहों हुई, परन्तु छात्राओं की संख्या २९५२ से घटकर २,८०२ हो गई । 
इन स्कूलों पर होने वाला व्यय, २२,७७७ रु० से बढ़कर ३३,७१५ र० हो 
गया । ठांडा और गोंडा को छोड़ कर सभी बोडों में शरह पेदायश्ष में 
बुद्धि हुई जबकि गोंडा और बलरामपुर को छोड़ कर सभी म्युनिसिपेलिदियों 
वें सत्य संख्या घट गई । यह रिपोर्ट सिल्ली थी कि बलरासपुर और प्रताफ- 


, गढ़को छो 9 कर सभी नगरों में सड़कों की दशा असन्तोषजनक है, क्योंकि अच्छे 


किस्म के कंकड़ न सिलने और मजदूरी की दर अधिक होने के कारण बो्डों को 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर जगह लोगों का सामान्य स्वास्थ्य 
अच्छा रहा । अयोध्या और फंजाबाद दोनों ही स्थानों में गन्दे पानी के 
निकास की नालियों की दशा असन्तोषजनक रही और टठांडा में गनन्‍दे पानी 
के निकास की नालियों की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी । इसका परिणाम 
यह हुआ कि पानी जसा हो गया और मच्छर उत्पन्न हो गये । मलेरिया के 
कारण १८३ लोग रोगग्रस्त हुए । गोंडा में हुजा का प्रकोप हुआ, जिसके 
कारण १५ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इस नगर में गन्दे पानी के निकास की 
नालियों की व्यवस्था बहुत खराब रही । बलरामपुर और बहराइच नशरों 
में सफाई की व्यवस्था बिलकुल ही असंतोषजनक रही । इन दोनों नगरों में 
से किसी में भी गरदे पानी के निकास की नालियों की कोई उचित व्यवस्था 
नहीं थी । हेजा के कारण बहराइच में ५८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई । 
प्रतापगढ़और बाराबंकी में सफाई की व्यवस्था संतोषजनक थी । ठांडा बोडें 
के लेख संतोषजनक रूप से नहीं रक्‍्खे गये थे, जबकि बहराइच और बाराबंकी 
के बोर्डों के लेखे सब बातों का विचार करते हुए अच्छी तरह से रकखे गये थे ॥ 
सुल्तानपुर के आडिठ नोट से कई अनियमित भृगतानों का पता चला । 
बहराइच को छोड़कर इस डिवीज़न के सभी बोर्डो म मिलजुल कर काम हुआ 
और वे दलबन्दियों से दर रहे। 
इस डिवीज़न में नगरपालिकाओं (स्युनिसिपेलिटियों ) की संख्या 
तथा उनके संगठन में कोई परिवर्तत नहीं हुआ। कुछ मिलाकर 
नगरपालिकाओं (स्यूनिसिपेलिदियों) की २२९ बंठके हुईं जब कि पिछले 
साल २३६ बेठकें हुई थीं। इटावा, कानपुर और फर्ुखाबाद एवं 
फतेहगढ़ के बोडों में सदस्यों की उपस्थिति का प्रतिशत कऋमश:ः ५३५७३ से 
बढ़कर ६१,२८,५४,४९ से बढ़कर ५९.५३ और २७-१४ से बढ़कर 


( <४ ) 


३७.४ हो गया जबकि अन्य सभी बोर्डो में और विशेषकर फतेहपुर में सदस्यों 
की उपस्थिति का प्रतिशत ५१.८ से घटकर ४१.३८ हो गया। सभी बोडों में 
उपस्थिति का प्रतिशत ३७.४ (फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़में ) और ६१-२८ 
(इटावा में) के बीच रहा। रोकड़बाकी ( (088]) 0889706 ) को 
निकाल कर इस डिबीज़न की प्राप्तियों को धनराशि ९१,८६५०१९ रु० से 
बढ़कर १,२०,२५,७८ ३ रु० हो गई अर्थात्‌ प्राप्तियों में २८,३९,७६४ २० की 
बढ़ती हुई । इस वृद्धि का कारण सभी बोर्डों की प्र पितयों मे और विशेषकर 
कानपुर और इलाहाबाद के बोर्डो की प्राप्तियों में ऋ्रमशः १६,५२,६७९ <० 
और १०,१७,८५७ रु० की वृद्धि का होना है । समस्त बोडों का अन्तिस शेष 
निर्धारित स्यूवतम क्रियाशील तथा सुरक्षित शेष धतराशियों से बढ़ गया । 
किन्तु इटावा थोड़े का शेष विगत वर्ष के ६२,०३० रु० से घटकर १४,९१४ 
रु० रहु गया । इलाहाबाद तथा फतेहपुर के बो्डों की आय का प्रधान साधन 
चंंगी ही रहा जबकि कानपुर, फर्शेखाबाद तथा फतेहगढ़ और इटावा बो्डों के 
प्रधान साधन सीमा-कर तथा पथकर (टोल टक्‍स ) रहे और कानपुर बोड 
ते विगत वर्ष की तुलना में सोमाकर तथा पथकर (टोल टक्स) के अधीन 
कऋरमसदाः २,२९,२७६ रुपये और १,२४, १५२ रु० अधिक वसूल किये । 
कुम्भ मेले के कारण इलाहाबाद में यात्रिक (08886726/ 4 &४5 ) 
के रूप में होने वाली आय में९१,७७२ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात्‌ बहु १,२८, 
७३१२० से बढ़कर २,२०,५०३ रू० हो गई। इलाहाबाद बोर्ड को सरकार से 
संक्रामक रोगों के अस्पताल के लिए २,९३,३०० 5० का और कड़--कर्कट ढोने 
के लिए दूकों की ख 'द के हेतु १ छाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। असाधारण 
तथा ऋण संबंधी व्ययों को छोड़कर समस्त बं.डॉ के कुल व्यय में २२,२३,३९० 
० की व॒द्धि हुई अर्थात्‌ वहे ८७,११,५७४ रु ० से बढ़कर १,०९, ३४,९६४ रु ० 
हो गया । कानपुर बोड्ड के व्यय में १६,०८,५२१ रुपये की , इलाहाबाद बोर्ड 
के व्यय में ३,००,५३० पे की, फरू खाबाद तथा फतेहगढ़ बोर्ड के व्यय में 
१,७३,३९८ २० को, इठावा बोड्ड के व्यय में ८८,५७१ .रु० की, फतेहपुर बोर 
के व्यय में २८,७३० रु० की और कन्नौज बोर्ड के व्यय में २३,६४० र० की व॒द्धि 
हुई। सावंजनिक शिक्षा श्ीषेंक के अधीन कुल व्यय में ४,२८,९७१ ० की 
वृद्धि हुई अर्थात्‌ कुल व्यय १५,६८,६७० रु० से बढ़कर १९,९७,६४१ रु० हो 
गया। इस शीष॑क के अन्तर्गत सभी नगरपालिकाओं (सम्युनिसिपेलिदियों ) के 
व्यय में वृद्धि होने से यह वृद्धि हुई है । सब कुछ देखते हुए बोर्ड की 
वित्तीय दक्षा संतोषजनक रही । कानपुर को छोड़कर जहां कि दरह पैदाइश 
२६.७० प्रतिशत से बहुकर २८. ०४ प्रतिशत हो गई थी और एक वर्ष से 
कम आयु के शिक्षुओं की मत्यु-संख्या ४,६९३ से बढ़कर ४,८२७ हो गई थी, 
सभी नगरपालिकाओं (स्युनिसिपेलिटियों ) में जन्म तथा सत्य की दरों तथा 
शिशुमरण के आंकड़ों में कमी हुई । फर्रुखाबाद सें भी एक द्ष से कम आयु 
वाले बच्चों की मृत्यु-संख्या २४३ से बढ़कर ५५० हो गई। इस डिवीजन 
(कमिइनरी ) की किसी भी नगरपालिका (स्युनिसिपेलिटी ) में महामारी 
के रूप में कोई बीमारी नहीं फैली ! 
, _बोडडों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस दर्ष बोर्ड की २०९ 
बेठकें हुईं जब कि पिछले वर्ष २०७ बैठकें हुई थीं । कोरम पूरा न होने के 
कारण गत वर्ष २३ बंठकें निष्फल हो गईं थीं। इस वर्ष ऐसी बैठकों की 
संख्या ३५ रही और कोरम पूरा न होने के कारण सब से ज्यादा बेठकें बांदा में 
निष्फल हुईं । गत वर्ष बो्डों की कुल आय १३,७२,५८७ रु० हुई थी । 
इस वर्ष उनकी कुल आय बढ़कर १६५२३,५९० रु० हो गई । इस वृद्धि का 
कारण यह हुं कि चंगी के अन्तर्गत झांसी और ललितपुर बो्डों की आय में वद्ध 
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हुई । कॉच बोर्ड को छोड़कर जहां कि स्पुनिशस्िषल बकायों का ९३ प्रतिशत 
वसूल क्रिया गया अन्य समस्त बो्डों से दर्साः न व्ुस हुई । झाँसी, उरई 
और बांदा बो्डों मं सबसे अधिक धनराशि बक्ाये में पड़ी रही । कुल व्यय 
१५,१७,८१८ रु० से बढुकर १७,५०,०११ रु० हो भया और केवल बांद! को 
छोड़कर समस्त बोर्डों के व्यय में वृद्धि हुई। विशेषकर सार्वजनिक शिक्षा 
शीर्षक के अधीन व्यय २,००,०७८ रु० से बढ़कर २,९७,६५४ २० हो गया 
जब कि अन्य शीष॑कों के अंतर्गत व्यय में केवल नाममाज्न की बृद्धियां हुईं। 
इस डिवीज्ञन में केवल झांसी ओर उरई सगरपालिकाओं (स्युनिसिफेलिटियों ) 
में ही बलों हारा पानी की सप्लाई करने की व्यव॑स्था थीं 3: बोर्ड का 
प्रशालन ठोक ढंग से होता रहा । 


२०--नोटी फाइड एरिया 


वर्ष के प्र7रम्भ में ५८ चोदीफाइड एरिया थे । उसके बाद २१ बोदीफाइड 
एरियाओं को वढ़ाकर मस्प निशिपेलिटियों के स्तर परु कर दिया गया, पांच 
सोदी क्वाइड एरियाओं को पास को स्पनिसिये्ति भें मिला दिया गया, दो 
ठीफाइड ए रियाओं को मिलाकर एंक स्थनिर्सिप लिटी बता दी गई, ६ दाउन 
एरियाओं को बढ़ाकर नोठीफाइड ए रियाओं के स्तर पर कर दिया गया और 
दो नये नीोटीफाइड एरिया भि्मित किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 
३८ नोटदीफाइड ए रिया थे । सन्‌ १९४८--४९ ई० के वित्तीय बय॑ में नोदीफाइड 
एरियाओं को कल मिलाकर ६६,००० रु० के ऋण ओर अनदान दियेगये थे 
जबकि इसी प्रकह्नर सन्‌ १९४९ ई० की शेष अवधि में उन्हें ३७,००० रु० 
ऋण यथा अतृदान के रूप से दिये गये थे। 


२१--इस्प्रवमेंट ट्रस्ट 


इलाहाबाद इष्प्रवरमेंट टस्ट के अधीन सकान बनाने के मिभित्त स्थान देने 
की लगभग १० योजन'थें तथा अन्य योजनायें थीं, जो था तो क्ार्पान्वित 
की जा रही थीं या विचाराबीत थों। इसी बीच सरकार ने दुस्टठ को शरणाथियों 
के लिये लगभग ८० क्वार्द र निर्माण करने के लिये पाँच लाख रुपये का 
एक ऋण दिया। इनमें से लगभग ३० क्वार्टर बनकर तेथार हो गये थे और 
शेष क्वार्द रों का निर्माण कार्य जारी था। इसके अतिरिक्‍त, दुस्ट ने लगभग 
५०,००० &० की लागत पर अपनी विभिन्न योजनाओं जेसे मसफोर्टंगंज, 
कोटगंज तथा गाड़ोवानडोला योजनाओं के अधीन, बहुत दिलों से स्थग्रित 
सड़कों, नालियां आदि के निर्माण-कहार्यों को प्रा करने में कास किया और 
उसने निम्त श्रेंगी के भध्यवर्गीय व्यक्तियों के लिये काफी कम दर पर लगभग 
१०० मकात बनाते के प्लाटों की उप्रवस्थ! की। 


लखनऊ इम्प्रूवमेंट दृल्ट आठ सुधार योजनाओं पर काम कर रहा था और 
साथ ही दो नई योजनाएं बल्यीरतगंज और चांदर्गंज के वास्ते भी उसके हाथ 
जिनका उद्देश्य यह था कि सर्वप्ाधारण के लिये ६०० प्लाटों की 
व्यवस्था की जाय। इतके अतिरिक्त उसने लखनऊ के नगर के लिये एक 
मास्टर प्लान (महत्वपुर्ण योजना) तेयार करते के लिये भी प्रबन्ध किया। 


बनारस इम्प्रवर्तेंट दृस्ठ जनवरी, १९४५९ ई० में कायम किया गया था 
और उसे पिछले चत्रित्तीयः वर्ष तथा चाल वर्ष में ऋषदा: १ लाख -पये 
और २ राख छपये के अनृदान दिये गये थे। दुस्ट ने तगर को, हवाई 
पंसाइदा ( ह77 8पघ7ए6ए ) कराई तथा सकानों की थोजनाओं .आऔरर 


( ८० ) 


त 
बिवार करते के लिये दुस्ट स्थवुनिश्तियल बोर्ड तथा काश 


प्‌ 
वोय सुवार दुष्ठ के प्रति उवियों को एक्र उपतसिति बलाई गयो थी। 
प्रत्मरा इम्यूजपेंट दृस्ठ विछले मार्च सें कान किया गया था और चाल 


वित्तीय बर्य में उसे एक लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। 
घागरिक ६ टांजं] ) तथा आंक्तहे पंबंधी ( 88080069)] )पेशाइश का 
एक कार्य जारी थ। ओर सुबार योसवाये तेयरकी जप रह थीं तथा! उन पर 
बिचार हो रहा थः। 


| 


अन्‍यााा०७८४०-मु मत उवड2 पतबद पिया 


श्ध्याय हें 


फिपधाफएाा पमाद शयाद्रन्‍५ ७००००००-मकक, 


उत्पादन तथा वितरण 
२२--कृषि 


इस दर्ष वर्षा देर में आरघ्भ हुई और जुलाई के रुप्त तथा अगस्त में 
अत्यधिक बर्षा हुई यहां तक कि प्रान्त के लगभग दो-तिहाई भागों में ओसत 
से अधिक बर्षाए हुई। फिर सितस्बर में अधिकांश जिलों मे कुल दर्षा 
आऔसत से अधिक हुई। अतः वर्षा देर में होने के फलस्वरूप 
देर में बोई गई खरीफ की फसल पर आमतौर से और निचले क्षेत्रों में 
विशेषरूप से ब्रा प्रभाव पड़ा। अक्तूबर के चौथे सप्ताह में प्रान्‍्त के 
पूर्वी, उत्तर-पृत्री तथा दक्षिणी जिलों मे फिर लगातार भारी दर्षा हुई और 
पश्चिमी जिलों को छोड़कर इस महीने में कुल वर्षा अमतोर पर औसत 
से अधिक हुई। इस भारी वर्षा के परिण मस्वरूप देर में बोई गई धान 
की फसल को कुछ क्षेत्रों में क्षति पहुंची और ज्वार तथा बाजरे की फसलों 
को खलिहान मे नुक़सान पहुंचा। ईख की फसल को भी गेझई से नुक़॒सान 
पहुंचा और बहुत से जिलों में पाइरीला का हमला हुआ। अक्तूमर के 
चौथे सप्ताह से अधिक वर्षा होने के कारण हाल ही में बंष्यी गयी रबी फसल 
के लगभग सभी बं'ज नष्ठ हो गधे जिससे इन क्षेत्रों में बीज फिर से बोने 
को आवश्यकता हो गई। नवस्बर में कुछ जिलों को छोड़कर जहां कि 
बूंद-बांदी हुई, प्रान्त भर में वर्षा नहीं हुई और इसके फलस्वरूप 
लगभग समस्त जिलों में कुछ वर्षा औसत से कस हुई । दिसम्बर में 


नकल 


भीपान्त भरें वर्षा नहीं हुईैं। इन महीनों में वर्षा पर्वाप्त न होने के 


कारण बिता सिंचाई वाले क्षेत्रों में रबी की फसल के पौधों पर कुछ बुरा 
अभाव पड़ा। ; 


खाद्यान्नों के बढ़ हुवे मूल्यों के कारण १९४८-४९ ई० में ईख का क्षेत्रफल 
लगभग ८ तब्रतिशत घटकर २१,०१,४९९ एकड़ रह गया और गूड़ की 
कुल पंदावार केवल २४,५५,३२७६ ठन हुई, इस प्रकार पहले वर्ष को 
अपेक्षा ११ प्रतिशत की कम्ती रही। इसी कारण कपास का क्षेत्रफल २३ 
अतिशत घटकर १,१६,३२७ एकड़ रह गया और पिछले वर्ष की अपेक्षा 


पंदावार ४४ प्रतिशत घद गई अर्थात्‌ कुल २३,६०१ गांठ कपास हुई जिसमें 
भत्यंक गांठ ३९२ पौंड की थी; खरीफ की अन्य फसलों की पेदावार सें 


आगरा 
इम्प्रूवर्मेंट 
ट्रस्ट 


वर्षा तथा 
साभान्य 
स्थिति 


क्षेत्ररल भौरु 
फसलों की 
पेदावार 
गुड़ 
कपास 


जुआर 


बाजरा 


चावल 


चना 


०० शी. 


गेहूं 


जो 


अधिक अज्च 
उपजाओ 
आन्दोलन 


बीज और 
खाद का 
घितरण 


सबसे भमच्छी 
फसल तेयार 
करने के लिये 
पुरस्कार 


( ८८ ) 


भो इस कारण काफो कमी हो गई कि मौसम अच्छा नहों रहा और 
अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण फसलों को बड़ा नृक्सान पहुंचा। 
जुआर का क्षेत्रफल १५ प्रतिशत घटकर २०,३०,९४४ एकड़ रह गया 
ओर पैदावार ४८.५ प्रतिशत घटकर २,५८,५२६ ढदन रह गई। इसी 
प्रकार बाजरे का क्षेत्ररल लगभग २ प्रतिशत घटकर २५,४१,२५६ एकड़ 
रह गया ओर उसको पेदाबार लगभग ३४ प्रतिशत घटकर ३,३४,७५० 
टन रह गई। मक्का का क्षेत्रफल ९ प्रतिशत घटकर २०,५८,९६७ एकड़ 
रह गया और उसको पेदाबार ३६-५ प्रतिशत घटकर ४,७४,४०७ टन रह 
गई। इसके विपरीत धान का क्षेत्रफल ७ प्रतिदात बढ़ कर ८३,३३,५७७ 
एकड़ हो गया और चावल को पंद्यवार १९ प्रतिशत बढ़ कर २३,४६,३७९ 
टन हो गई। चने का क्षेत्रफल ११ प्रतिशत बढ़ कर ६५,०७,१५५ एकड़ 
हो गया और पेदावार ३ प्रतिशत बढ़ कर १७,७७,६२५ दत्त हो गई। 
गेहूँ ८९,२०,८५० एकड़ भूमि में बोया गया और उसकी पंदावार 
२३, १४,८९४ टन हुई। इस प्रकार उसके क्षेत्रकल में ७प्रतिशत की वृद्धि हुई, 
परन्तु पद्चिमी तेज हवाओं और फफुंरी रूग जानें के कारण पैदावार ११०५ 
प्रतिशत घट गई। जौ का क्षेत्रफल २ प्रतिशत बढ़ कर ४५,६६,१२१ एकड़ 
हो गया, परन्तु पेदावार १८ प्रतिशत घटकर केवल १४,०३,३५१ टन 
रह गई। 


१९५२ ई० के खाद्य के संबंध में आत्मनि्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के 
उद्देश्य से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को तेजी के साथ चराने का 
प्रत्रेक प्रयत्न किया गया और उन सब लोगों को उदारता के साथ रियायतें दी 
गई, जिन्होंने ऊसर और खेती के योग्य परती भूमि में खेती की। बांध 
बनाने, भूमि को चौरस करने, खेत बनाने, जंगल साफ करने और नालियां 
निकालने तथा बांध बांधने के लिये बिना ब्याज पाले १,८८,४५७ रुपये के 
ऋण दिये गये, और बेलों तथा औजारों की खरोद और सिचाई के छिये 
कुओं के निर्माण के लिये १२९,१८,४६० रुपया ब्याज वाली तकाबी के रूप में 
बांदा गया। इन साथतों से लगभग २१,६३८ एकड़ अतिरिक्त भूमि खेती 
के योग्य बनाई गयी। 


इस वर्ष बोज के बुनियादी गोदामों तथा अभ्य एजेंसियों के हारा बी के 
१२९,०९,२२० सन उद्चत बोज्ञ और खरीफ के २,७९,९५२ मन उदच्चत 
बीज किसानों को बांटे गयें। इसके अतिरिक्त फसलों को हरी खाद देने के 
लिप राज-सहायता के आधार पर १,८६,७२८ सन अमोनियम सल्फेट, 
१५,७८४ मन अमोनियम फास्फेट, ५२,०८२ भन हंडडी का चूरा, २,५७७ 
सन सुपर फास्फेह और २२,३५७ सन सनई के बीज दिये गये और यह 
सब उन विभिन्न प्रकार को ९१,३५६ मत खलियों के अलावा था जो 
किसानों को दो गई। इंत खादों की कप्ती को पूरा फरने के लिये शहर के 
कहे से तेयार की गई ५५,५३,०३९ भन मिलवा खाद (00707009) 
ओर ग्रामीण क्षेत्रों के कड़े से तंथयार की गयी २,७३,५८,२९० सन 
सिलवा खाद भी फसलों को तैयार करने के लिये काम में राई गयी। 


इस विचार से कि किसानों में अच्छी फसल पैदा करने के लिये दिल- 
चस्पी बड़े और उनसें प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न की जाय, सबसे अच्छी 
फसल पेदा करने वालों को पुरस्कार देने को एक योजना चलाई गयी। 
प्रान्त भर के ३८१ किसानों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनको 
१३,५८० रुपये के पुरस्कार दिये गये। 


( 56 ) 


तरकारियों के २० लाख से अधिक पौधे जनता को इसदादी दरों पर 
दिये गये और बाहग्रस्त क्षेत्रों में आल के बीज तथा जल्‍दी पेदा होने बाली 
तरकारियों के ॥ज किसानों को रियायती दरों पर बांदे गये। पेड लगाने 
का आन्दोलन भी तेजी से चलाया गया और इस वर्ष फसल, ईंधन, चारे 
और इमारती लकड़ी के कुल ११,२७,२८० पेड़ रूगाये गये। लखनऊ के 
आलमबाग और बटदलर पंलेस के तरकारी के फार्मों में ताजी तरकारियां और 
आल पैदा किये गये। 


दो नये अनुसंघान केक. (88९98९०॥ ७595070 ) “एक फलों 
का सहारनपुर में और दूसरा तरकारियों का लखनऊ में--इस वर्ष के 
समाप्त होने के ठीक पहिले चाल किये गये। 


फरुखाबाद, मेरठ, बलन्दहहर और मरादाबाद जिलों में १४,१०० 
मन से अधिक आल के रोगम्‌क्‍त बीज बोने के लिये किसानों में बांटे गये। 
इनमें लगभग ९९ प्रतिशत बीज उगे और इन रोगमुक्‍्त बीजों से २७५ 
सन प्रति एकड़ के हिसाब से पेदावार हुई जबकि साधारण बीजों से केवल 
१५० सन पेदावार हुई। उसके अतिरिक्त आल की पंदावार बढ़ाने के लिये 
पिछले वर्ष की तरह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम 
पुरस्कार ५,००० रुपये का रक्‍खा गया था। खाद्य की कमी को दूर 
करने के विचार से भारत सरकार की ओर से शकरकन्द के विकास की एक 
योजना आरम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत ५,००० एकड़ भूमि में हकरकन्द 
बोने का लक्ष्य रकखा गया था। 


फसलों और फल के पेड़ों को कीड़ों और बीमारियों से नष्ट होने से 
बचाने के लिये विभिन्न उपाय काम में लाये गये। विभिन्न जिलों में टिड्डों 
को जहर देकर और जाल में फंसा कर मारने का प्रबन्ध किया गया और आम 
के पेड़ में लगने वाले कीड़ों से बचाव करने के लिये ११,५०० आम के 
पेड़ों पर डी० डी० दी० छिड़का गया। कुमायूं की पहाड़ियों में सेब, 
नागपाती, आड़ और गलाब के लगभग एक हजार पेड़ 'सान जोज स्केल 
कोड़े के प्रभाव से मकत किये गये, गौर स्टेम ब्लक, स्टेम ब्राउन, कालरराट और 
विक” बीमारियों से बचाने के लिये सेब के २,००० से अधिक पढड़ों में 'चौबत्तियां 
पेस्ट! का प्रयोग किया गया, और “डाई बक॑! बीमारी से बचाने के लिये १०० से 
अधिक जंबोरा के पेड़ों में भी चौबत्तियांपेस्ट' का प्रयोग किया गया। बहुत से 
फार्मों, खेतों और बागों में खेत के चहों के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया 
और लरूगभग ७,००० चूहों के बिलों और ११ गोदामों में धूनी देकर 
विसंक्रमित किया गया या उनसें जहर की गोलियों का प्रयोग किया गया। 
इसके अतिरिक्त लगभग २,००० मन रबी के बीज और १,००० मन 
खरीफ के बीजों को 'स्मट और बन्द” बीमारियों से बचाने के लिये “अग्रोसन 
सीएऐन' का प्रयोग किया गया और प्रान्त के पूर्वी जिलों में लगभग ८०० 
एकड़ क्षेत्रद्छ में ईख में लगने वाली गेरुई बीमारी से बचाने के लिये 
सफल आन्दोलन चलाया गया। 


किसानों की आने वाली पीढ़ी में खेती करने के आधूनिक ढंगों का प्रचार 

करने के विचार से सरकारी फार्मो' और गोरखपुर के एग्रीकल्चरल स्कूल 

किसानों के लड़कों को खेती के उन्नत ढंगों में देनिंग देने की योजना 
चालू रही और उसके परिणाम संतोषजनक रहे। 


बागबानी 
सम्बन्धी 
विकास 


रोगम्‌ कत 
आल के 
बीज 


पोधा संरक्षण 
सेवा 


किसानों के 
छड़कों को 
ट्रेनिंग 


जूद विकास 


कृषि 
सम्बन्धी 
अनुसंधान 


नया प्रयोग 


प्रस्थापत 
तथा प्रचार 


सामसात्य 


भूमि प्रबन्धक 
सकिल (लंड 
मेनेजमंट) 


( €० ) 


इस प्रान्त को जूट में आत्मनिर्भर बनाने के विचार से पिछले वर्ष एक 
जूद विकास योजना चलाई गई थी और जूट की खेती करने के लिये १५,००० 
एकड़ भूमि का लक्ष्य रकखा गया। पर यह लक्ष्य बढ़ गया और लगभग 
१७,७४० एकड़ क्षेत्र में जूट की खेती की गई अर्थात्‌ लक्ष्य से १८ प्रतिशत 
क्षेत्र बढ़ गया। इसके अतिरिक्त नेबीतारू तराई कालोनाइजेशन स्कीम 
के अन्तर्गत १,००० एकड़ क्षेत्र में भो जूट बोेया गया। बहराइच जिले में 
३८,९८८ एकड़ भूमि में एक जूद प्रदर्शन (66770780796007 ) फार्म खोला 
गया जिसमें से लगभग ८० एकड़ भूसि में जूद बोया गया और शेब भूमि 
में अन्न की खेती और विश्येष रूप से धान को खेती की गई। 


कृषि सम्बन्धी समस्याओं पर खेतों और प्रयोगशालाओं में अनुसंघान- 
कार्य जारी रहा। शाहजहांदुर के शुगरकेन रिसर्च सेशन के डाइरेक्टर, 
खाद्यान्न और लिकहन के दो इकोनामिक बोड निस्ट, एग्रिकल्चरल केमिह्ट, 
प्लान्द पैथोलाजिस्ट, कानपुर के गयनेमेंट इस्टामोलाजिस्ट, कानपुर और 
नगीना के असिस्‍टेंट इकनामिक् बोटमनिस्ट और बागबांनी के डिप्ठी डाइरेब्टर, 
सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में अभृसन्धान-कां्य किया, जिनमें धान, कपास, 
फल, तरकारियों इत्यादि का अनुसंधान सम्मिलित था। 


इस विचार से कि खेती के योग्य भूमि के उस बड़े क्षेत्र का उपयोग 
किया जाय जो वर्बा के दिनों में आम तौर पर परती रबखा जाता था और 
जिसमें आने वाले जाएों में गेहूं बोया जाताथा, और साथ ही साथ इस विचार 
से कि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाया जाय, बरसात के महीनों में 
बोने के लिये मूंग ठी १ की एक किस्म चुत्री गई। इस मूंग में विशेष 
बात यह है कि यह बहुत जल्दी उगतो और पफकती हें और इतनी जल्दी 
काटी जा सकती है कि बाद की रबी की फस्चल में गेहूँ बोने के लिये भूमि 
तेयार करवे का समय मिल जाता हु । 


इस काय की ओर पूरा ध्यान दिया गया जेसा कि इसके लिये आवश्यक 
था। इसके अतरिवत अनुतंबान संबंधी प्रमुख पत्र तथा पत्रिकाओं मे 
कृषि संबंधी विभिन्न लेख प्रकाशित किये गये और कृषि सम्बन्धी विषयों 
पर प्रेस नोट जारी किये गधे और अधिक अचज्च उपजाओ आन्दोलन का 
प्रचार करने के लिये आल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन से बहुधा बात ये 
प्रसारित की गईं । छोटे और बड़े कृषि प्रदर्शनों का भी आयोजन किया गया 
जिससे जनता वब्रान्त के कृषि संबंधी विकास में दिलचस्पी ले। 


२३--वन 


यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट (संयुक्त प्रान्तीय निजोा जंगल 
संरक्षण ऐक्ट) के अधीन निजी जंगलों तथा बाशों में कुछ किस्म के पेड़ों का 
काटना रोक दिया गया और आलोच्य वर्ष में कुमायूं, लथाबाद और बंजर 
भूमि के ऐक्ट के अधीत निर्मित नियम अंतिम रूप से लागू कर दिये गये। 


सृसि प्रबन्धक सकिल, जो १९४५ ई० में ईंघन तथा चारे के लिये 
भूमि.व्यवस्था करने और इसारतो रूकड़ी के पेड़ रूगाने के उद्देश्य से स्थापित 
की गई थी अपनी कार्यवाहियां बढ़ाती रही । इससे सड़क के किनारे 
छापयादार पथ बनाने का भी कार्य किया, क्‍योंकि यह कार्य सादेजनिक निर्माण 
विभाग से हदाकर बन विभाग के अधीन कर दिया गया था। लखनऊ, 


( ६१ ) 


बरेली, रायबरेली, कानपुर जिलों में सड़कों के किनारे-किसारे कई मील 
तक नये पेड़ लगाये गये। सरकारी भूमि जेसे नहर के किनारे, रेलवे 
की भमि और कंम्प लगाने की भूमि में भी पेह लगाने का कार्य किया गया । 


भूमि प्रबन्धक बोर्ड की तीसरी बेठक २३ दिसम्बर, १९४९ ई० को 
लखनऊ में हुई। बोर्ड ने अन्य विषय के साथ-साथ प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों के 
आस-पास बंजर जमीन पर इमारती और ई'धन के कम में आने वाले पेड़ों के पौ्े 
लगाने, रेलवे को धवि पर वक्षारोपण तथा भूमि प्रवन्धक सकिल हारा हाल से 
हस्तगत क्षेत्रों के प्रबन्ध इन क्षेत्रों मों सामान्य रूप से चराई तथग। विशेषकर 
बकरियों हारा चराई पर नियंत्रण करने के बारे में विचार विमर्ण किया। 


बन उपज की उपयोगिता के संबंध में मंत्रणा-परिष॒द्‌ की दूसरों बेंठक 
.माचं, १९४९ ई० को लखनऊ में हुईं। बोर्ड ने बत-उपज के लाबे-ले जाने 
के लिये और अधिक रेलवे प्राथमिकता देते तथा औद्योगिक प्रयोजन 
के लिये, जिसमें खेल-कव के सामान बनाने और रेशम के कीड़े पालन 
के धंधे सम्मिलित हु, कछ्चा माल यैदा करने हे. वास्ते वक्षार.पण के संबंध 
में सुझाव प्रस्तुत किये। 


शरणायियों को फिर से बसाने और बहत से प्राइयरी ह्कल बनाने के 
लिये एक बड़ी मात्रा में मारती लकड़ी सप्लाई की गई। पिछले वर्ण 
मिरिचत संग्रोधित कार्यंधिधि के आधार पर रेलवे को स्लोपरों की सप्लाई 
करने की व्यवस्था की गई ओर रेहऊवे की पटरी पर बिछाप्रे जाने बाले 
३,६०,००० साल के स्लीपर, २,००,००० चीड़ के सलीपर ऑरएर ८०,००० 
क्यबिक फीट पछ और फाटक इनाने के छिये साल के स्लीपर सप्लाई किये 
गये। इसके अतिरिक्त दियासलाई ओर प्लाइवड़ आदि के उद्योग-घधंथों के 
हित में एक बड़ी संख्या में सेमल तथा अन्य किस्म के पेड़ बेचे गये। 


कानपुर, अगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ नगरों को छोडकर, प्र'न्त 
पिछले वर्ष इंधन के लाने-ले जाने पर और उसके मत्य पर से जो नियंत्रण 
हुठा लिया गया था उसे आलोच्य वर्ष में फिर झागू कर दिया गया। 
बक्षिणी खीरी, बांदा और उत्तरी दोआब डिवीजनों के लिये कार्य 
पोजनायें सम्पन्न की गई और तराई तथा भाबर फारेस्ट डिवीजनों के लिये 
योजनाओं के संशोधन काय॑ में प्रगति होती रही। परिचिमी अल्मोड़ा तथ। 
पोलोभोत फारेस्ट डिवीजनों के लिये दो नई पोजनायें भी हाथ में लो गई । 


कूमाय में बस प्रबन्ध को विशेष बात यह है कि एक बन पंचायत अफसर 
के नियंत्रण में बहुत से बनीं का प्रशासन पंचायतों द्वारा कियागया। ४३१सा्च, 
१९४९ ई० को समाप्त होने वाले बर्य के अन्त तक कुछ १,०४३ पंचायतों 
२५० वर्ग मील क्षेत्र में कार्य कर रही थीं। इनके अतिरिक्त ३१ मार्च, १९४९ 
को देहरादूव जिले के जौबसार बावर, छेत्र में भो २६ पंचायतें कार्य कर 
रही थीं। 

इण्डियन दरपेनटाइन ऐंण्ड रेजिन कम्पनी, बरेली को कुमायूं से लगभग 
१,२०,००० मन रछीसा सप्लाई किया गया। इसके अतिरिक्त १,५०० सुन 
हक हा रा सी मात्रा सोमेब्वर की कुमायूं दरपेन्टाइन ऐण्ड रोजिन प्लैक्दी 
को दी गई । 


भमति प्रबन्धफ 
बोर्ड 


बन-उपज की 
उपयोगिता 
(['0768॥ 
76]4 29* 
607) के! 
सम्बन्ध में 
मंत्रणा! परि-« 
षद्‌ (.54- 
ए967फए 
30970 ) 


इमारती 
लकड़ी 


ईंधन नियंत्रण 


कार्य योज-«« 
नायें 


बन' पंचायदें 


लोसा 
(१०७77 ) 


चअमड़ा कमाने 
का सामान 


हन्‍न्टरनेशनल 
फारेस्ट्री ऐन्ड 
टिम्बर यूटि- 
लाइजेशन 
कान्फरेन्स 


पवित्तीय स्थिति 


भारी उद्योग 
धन्षे 


(क) गवर्नमंढ 
सीमेन्ट 
फंक्डरी 
प्राजेब्ट 


(ख)गवर्नमेंट 
प्रिसीजन 
इस, सेंट 
फेक्टरी 


गवर्भ॑मेन्ट 
वर्क शाप, 
ड्की 


वेक्निकल 
टू निग 


( ९२ ) 


पहाड़ों में सरपत के वृक्षों का लगाया जाना सम्भव है या नहीं इस सम्बन्ध 
में प्रयोग अब भी किये जा रहे हें और बब॒ल, जो चसड़ा कमाने का एक विशेष 
साधन हे, मुख्यतया नहर के तटों पर उगाया गया । 
संपुक्‍त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन की इन्दरनेशनल फारेस्ट्री ऐन्ड 
टिम्बर यूदिलाइजेशन काम्फ्रेस २८ सार्च से ८ अप्रैल, १९४९ ई० तक 
मेसूर से हुई और उसमें उस समय के चीफ कंजरवेदर आफ फारेस्ट्स 
यू० पी० ने भाग लिया। 


१९४८-४९ ई० के वित्तीय वब में बन विभाग का अवशिष्ट राजस्व 
१,५६,५०,००० रुपये था और यह आशा थो कि १९४९-५० ई० में वह 
१,८२,०३, ४०० रुपये के लगभग हो जायगा। 

२४--उद्योग-चन्धे 

दो स्थूल उद्योग-धन्धों की योजनाओं अर्थात्‌ गवर्न॑मेन्‍्ट सीमेंट फंवटरी 
प्रानेक्ट तथा गवर्न मेन्ट प्रिसीजन इंस्ट्र सेन्ट फेक्टरी प्रजेबट ने काफी प्रगति की। 
पहिली योजना के सम्बन्ध में जो मुख्य कार्य किया गया बहु कंकड़ (]7076 
80076) तथा जम्बशिडा ( 5706 ) के निसस्‍्सादों ( 6०]०श/ॉं68 ) 
के सम्बन्ध में अनुमान लगाना था और इन कच्चे सामानों का विश्लेषण करना 
था। गवर्मेन्द सीमेंट फेक्टरी प्राजेक्ट का जियोलोजिस्ट और कानपुर के 
हारकोर्ट बटलर टेक्वोलाजिकल इंस्टीटयूट में नियुवत कर्म चारिवर्ग इस कार्य में 
वर्ब भर लगे रहे । लगभग २५० कंकड़ तथा जम्बशिला के नमूने छांटे 
गये और उनका विश्लेषण किया गया । इसके अतिरिक्त सीमेंट फैक्टरी 
प्राजेक्ट के सम्बन्ध में जो इमारतें निर्माण की जाने वाली थीं उनमें से अधिकांश 
के लिये मानचित्र तथा योजनायें तेयार की गई । 

चूंकि फैक्टरी के लिए भिर्जापुर जिले में राबर्द सगंज के समोप भूमि प्राप्ति 
के लिये कार्यवाहियां पुरी हो गई थीं इसलिये उससे संबन्धित कुछ इमारतों के 
निर्माण के लिए कार्यवाही को गई । फैक्टरी की मुल्य इमारत के निर्माण 
का कार्य १९५० ई० के मध्य में प्रारम्भ होने वौला था जब कि यूनाइटेड 
किगडम से स्थिर-यंत्र तथा सर्घनें भी आनी शुरू हो जाथंगी । इस समय 
सीमेन्ट के लिये जिन कच्चे सामानों की आवश्यकता होगी उनके उपलब्ध 
हो सकने के संबन्ध में अनुमान रूगाने का कार्य जारी रहा। 

स्विटजरलेंड से बहुत ही अधिक योग्यता प्राप्त आठ जमन टेक्निशियन 
बुलाए गये और वे इस प्राजेक्ट के लिये रक्खे गपे। लखनऊ के गवरनघेन्‍न्टटेक्निकल 
सकल के अहाते में फैक्टरी स्थापित की गई और टेक्निशियनों ने आवश्यक 
सानचित्र तथा जिग्स ( 07828 ) तेयार किये। यह आश्या की जाती 
थी कि थोड़े ही समय के भीतर फैक्टरी वाटर मोटर तथा अन्य प्रिसीजन यंत्र 
तेयार करने लगेगी । | 

इस वकंशाप ने कृषि के निमित औजार तैयार करने तथा सरकारी विभागों 
के लिये कुछ साधारग काम करना जारी रबखा। उसने ईस्ट पंजाब रेलवे 
के लिप भी जिसके वर्कशाप को पाकिस्तान की सरकार ने ले लिया था बहुत 
काफी काम किया । इस वर्कशाप को ७,५०,००० रुपये की लागत का 
ट सरतिशन मोनारों के निर्माण (77००७07४0007070) के लिये शारदा 
हाइडिल डिवीजन से एक बहुत बड़ा आड्डर मिला और यह सम्भावना थी 
कि इस आर्डर के पुरा करने में ढाई वर्ष का समय लग जायगा। 

देक्तिकल दूँनिग (शिक्षण ) संस्थाओं में छात्रों की संख्या जो गत वर्ष 
१,२३२ थी बढ़कर १,३०२ हो गई । इन दिक्षण संस्थाओं में पढुते वाल 


( ६३ ) 


विद्यार्थियों को प्रति विद्य,थी ५२० से लेकर ६० ९० तक की २५६ छात्रवृत्तियों 

तथा प्रति विद्यार्यी ४ 5० से लेकर २५ रु० तक के ७९६ छात्र बेतलों (४४- 

7०048) के अतिरिक्‍त प्रति विद्यार्थी ७५ रु० से लेकर १५० ४० तक की 

भारत सरकार को बारह छात्रच॒तिप्रं तथ। प्रति विद्यार्थी १५० र० की संथुद्त 

प्रात्दीय अवुवंधानन समिति ( ए., 9. 98687070 (/0777076068 ) की 

दस छत्लनुत्तियां दी गई । प्रति विद्यर्थी ५० रु० अति मास के हिलाब 

से १३ छात्रवृत्तियां संयुक्त प्रारत के उब वोग्य विद्यार्थियों को 

दी गयीं जो धनबाद, बंगलोर और बम्बई के अन्य भारतीय शिक्षण संस्थाओं में 

अध्ययन कर रहे थे। टठेकतिकल इंस्टीटयूडों के मौजूदा पाठय दिषयों को 

जांच करने तथा उतससें परिवर्नन करते के लिये एक समिति इस उद्दृह्य से बनाई 

गई कि पाठ्य विषयों के। उद्योग को आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाय। 

समिति ने अपना कार्य पुरा कर दिया था और अपनो रिपोर्ट को अंतिम 

रूप देने में व्यस्त थी । 

निजी तथा स्थानीय संस्थाओं हारा प्रबन्ध की जाने वाली ६३ टेकनिकल हेकनिकल 
और ओद्योगिक संस्थाओं को कुल १,८७,६०० ६० के सहायक अनुदान संस्थाओं को 
दिये गये । सहायक अनु« 
ले .... दान 
दो कक्षाओं अर्थात्‌ (१) जनरल भेह्रेनिक्स क्लास तथा (२) ढ निग आकपेशनल 


््च 


क्डास खोलकर इलाहाबाद का आहूपेशनल इन्स्दीटवूद जुलाई से चलने रूगा। (कमाऊ धंधों 


सम्बन्धी ) 

शिक्षण 

संस्थायें 
वर्ष में अनु पं वान संबच्ची निम्न लिखित समस्याओं पर ध्यान दिया गया:-«- अनसंधान 
१--निबोौरी और नीम के तेल का उपयोग करना । (रिहूच ) 


२--फोट ग्राफिक, प्रिक्टिंग पेपर तथा कट फिल्में का प्रदतत । 

३ब्न्धात॒ओं को बहुत से नमनों में रंगना । 

४-हूसरी धातुओं पर अल्सिनियम का सुलूश्णा चढ़ाने की विशज्येषतायें 
ओर अलू शिनियम पर दुसरे धातुओं का मुलम्पा ढ़ाने की विशेषतायें । 

५>सोल स्पिलिटिंग (जूतों के तहले काटने की )मशीच बचाना । 

६--रष्द्रीय झंडे के रंग का प्रभाणीकरणम । 

७--जूतों के तल्डों और फुटबाल के लिए उच्चत प्रकार के चमड़े बनाना। 

के।यक१--इंजिन के कोयले (स्टीस कोल ) तथा ज्ाए्ठ कोक की स्थिति उद्योग-बंधों 
काफी सुधर गयो परन्तु हाड कक की स्थिति अब भो अच्छी नहीं थी । दर्प की सहाय ह न्‍ 
के आर स्भ में हार्ड कोक का प्रान्तीय कोदा ७८ बैगन से कम्त करके २८ वैगर कक 
प्रति सास कर दिया गया, परन्तु बाद में इसे बढ़ाकर ६४ बेगन प्रतिमास 
कर दिया गया। देहरी-गढ़बाल, बनारस और रामपुर रियासतों के 
इस प्रात्त में सिला दिये जाने पर इन रियासतों को दिये जाने वाले कोयले का 
कोटा संयुक्षत प्रान्त को दे दिया गया। रबर तथा डेरी उद्योगों के कोयले 
के कोटों को भो भारत सरकार ले प्रान्त के नियंत्रण में रख दिया । 


इमारती सामान--इमारतो सामान के वितरण के सम्बन्ध में एकीकरण 
(कोआडडिनेशन ) योजना के अन्तर्यत ४,००० ठन सीमेस्ट, १,५०० उस 
इस्पात और २०० बेगन कोयले का चूरा (कोल डस्ट) प्रान्त के उद्योगों को 
अपने इमारती क्रायेक्रम के लिये नियत मात्रा में दांदने के हेत्‌ दिया गया । 


( (४ ) 


वर्ष में आगे चलकर यह भी निश्चय किया गया कि कोल्ड स्टोरेज बनाने 
तथा आइस प्लांटों (बरफ बनाते की सश्ीन ) के लगाने के लिये सीमेन्‍्दट तथा 
शबकर के कारखानों को अपने इमारतों कार्य क्रम के सम्बन्ध में ईं 5 पकाते के 
लिये कोयले का चुरा नियत परिमाण में प्रान्तीय कोटे से दिया जाथगा। परस्तु 
इसारतों के विस्तार तथ। बड़े पेभाने पर संगठित उद्योगों के सम्डम्ध में नई 
इमारतों के लिग्रे इदारती सामान का एलाटमेंट प्रांतीय सरकार को 
सिफारिश पर भारत सरकःर ने किया । 

इस्पात का पछाटमैट-शों पौ दस बन इस्पात कुटीर भें. र ऊ 3 पैशाने 
पर चलाये जाने वाले उद्योगों को वितरित करते के लिये दिद्रा! ग्रधा और 
इसे प्रनुख करीर उद्योगों जेसे साइकिल के हिस्तों तथा शल्य चिकित्ता स॑ उच्घो 
यंत्रों आदि को बनाने के उद्योगों को एलाट किया गया । 

टिन प्डेट--खले के तेल तथा अच्य जाध-पदार्थों के पे करों को सप्लाई 
करने के हेतु टिन के बर्त रों को बनाने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त प्रस्तीय 
सरकार के तेल विशेषज्ञ (आयल एश्सपर्ट ) के परामर्श से दिन के प्लेदों को 
हर तीशरे सह्ठीरे रजिस्टर्ड फैब्रिकेदरों (प्रलनिर्भाताओं) को दिया । 

टक बेगन--जी रू आपरेटिंव सुपरिस्देस्डेन्ट, ईस्ट इस्डियन रेलवे, 
कलकत्ता ने संयुक्त प्रांतीय तेल विशेषज्ञ के परामर्श से विभाग के अधिकार 
में जो बहुत से बैगन रक्‍्खे थे उनमे से विभाग ने जिभिन्‍त तेल के सिलों को 
प्रत्येक मिल का तेल पेरने की क्षमता के आधार पर सरतों के तेल को छाने- 
ले जाने के लिए दैक बंगन एलाट किया | 

। द्‌ रहित पीतल के थातु ब्रांदि--भिर्जापुर और म्‌ रादाबाद के जिला 
में जिस्दूदों की सलाह से विभिन्‍त पार्टियों को दिन के कास के लिये धिच एलाट 
करने की सिफर्शभरश की गई । इसके अतिरिक्त चूंकि राज्य की ओर से 
दिन का व्याथार करता बंद कर दिया गया था इसलिये उन व्यावारियों और 
उपभोक्ताओं को जो टित मंगाना चाहते थे पहले की भांति इस्पोर्ट रूाइसेन्स 
को जारी करते के लिये चीफ कब्ट्रोलर आफ इम्पोर्ट स , नई दिल्‍ली दे पास 
जाना पढ़ा । उद्योग और रसद के डाइरेक्टोरेट जनरल, नई दिल्‍ली ने 
प्रान्तीय सरकार के परामज्ञ से प्रतन्त के पीतल के कृटीर उद्योग को डिस्पपजल्स 
के स्टाकों से छोहु रहित पीतल की धातुओं को एलाट करना आरस्यथ किया। 
पेहील, जिद्रल, टस्पेनटाइव, रासायनिक पदार्थ, लिकेरीलन वायर, सिलीकोन 
को चादरें, डिजेल आयलू, मिट॒टों क। तेल आदि के दिये जाने के लिये भी 
सिफारिश की गईं जिनकी आवश्यकता प्रान्‍्तत के ओऑद्योगिफ संस्याओं 
न्ह थी । 

5 कि जी ऋण. ७" है 

इस्पो्ट छाइसस के सर्टिफिकेट--बाहर से आने वाले साल 
((720078) पर प्रत्तिबन्ध लगे रहते के कारण विभाग को औद्योगिक 
कारोबार की आवश्यकताओं को प्रभाणित करता पंड़ता था और इस 
बात को कोशिश को गई कि सभी असली सासलों का समर्थन किया जाय । 


छोटे पेसाने पर चलाये जाने वाले कुठीर तथा पग्राम-उद्योगों को 
निम्नलिखित विभिन्‍त विभागीय योजनाओं द्वारा सहायता दी गई :- 


( ६५ ) 


करघे की बुनाई--ऋरघे की बुनाई (0970]0077 ज्ञा98&ए78) प्रान्त 
में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कुठीर उद्योग था, क्योंकि इसमें आठ लाख लोग 
रोजगार में लगे हुप्रे थे। २५ लाख करघे चालू थे जिनमें ६,८०,००,००० 
पौंड सृत की खरत थी। इन करषों से १४ करोड़ रूपये के मूल्य का 
३१,८०,००,००० गज कपड़ा प्रति वर्ब तैयार किया जाता हू जो कि 
प्रान्त की कपड़े की आवश्यकता का २५ प्रतिशत है । इस उद्योग के और 
अधिक विकास के लिये उन्‍तत ओजारों के विकास में भी चाल 
विभाग ने सहायता दी । इसके अतिरिक्त वर्ष में लगभग २०० नये डिजाइन 
भी चालू किये गये । एक अद्॒र्श बुनाई और एक रंगाई का प्रदर्शन कारखाना 
(फेक्टरोी) मऊ में खोला गया और हुल्‍डल मे के तीन नये स्टोर खले गये जिससे 
स्‍्टोरों की कूल संख्या बढ़कर दस हो गई । ४२९ जिला और ६१५ प्राइमरी 
कोआपरेटिव सोसाइटियां थीं और बर्ब में सरकारी स्‍्टीरों तथा इन 
सोसाइटियों ह।रा १९ लाख गज कपड़ा तैयार किया गया । 


रेशम के कोड़े पालना (सरीकटचर)--यह योजना देहरादुन में 
डोईवाला और प्रेश्ननगर में चल रही थी। झ,ड़ोदार शहतूत की लगभग 
८०, ५०० कलल्‍में ( कॉटिग ) रूगाई गई। गांवां में रेशम के कीड़े पालने 
बालों से कहा गया कि बे सेमर रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिये 
रेंडो की पत्तियों को काम में काबें और उनसे रेंडी की पत्तियां कीड़ों को 
खिलवाई भी गई । रूगभग ४ मन ११ सेर सेमर का कोंवा और १ मत 
२१ सेर शहतूत का कोवा तेयार किया गया हे । दस व्यक्तियों को 
४ निग दी गई और डोईवाला और देहरादून में गांव! के बहुत से परिवारों 
की कीड़े पालने का काम आरस्म करने के लिए राजी भो किया गया। 


ऊन--पह योजना अल्मोडा, नेनीताल, गढ़वाल और बिजनोर के जिले 
में चलती रही। बुताई और रंगाई के ९ और कताई के ६९ केन्द्रों में 
इत योजना के अनुसार काम हुआ । दो सो सत्त नब्दे सत्र ऊत काम करने 
वाल में बांदा गया । 


खादी विकास--खादी रिसये और डिसास्सट्रेशन इंस्टीट्यूट ने, जो 
फरवरी, १९४८ ई० में इलाहबाद में खोला गया था, रूई धुतने और 
कातने में उचच श्रेगी की देलनिंग देवा तथा रई और उन्नत किस्म के 
चरखों के सम्बन्ध सें प्रयोग करता जारी रबखा। बुनाई और चरखा 
बनाने के सम्बन्ध सें भी ट्रेनिंग आरम्भ की गई। इंस्टीट्यूट के 
मेदातों में नमो, कोक्टों और कम्बोडिया जैसी विभिन्‍न प्रकोर की 
रूई बोई गई और इस सम्बन्ध में खोज-कार्थ किया गया कि हाथ 
की कताई के छिए वह कहां तक उपब॒ुक्त है । तीन उन्नत प्रक्नार के चर्खे 
चालू किये गये अर्थात्‌ ग्रर्म चरखा, समगन चर्खा और सब्य सांचो चर्खा । ठेके 
के आधार पर नियुक्त किये गये ६०० स्थानीय कारोगरों से गांवों के लूगभग 
१८,००० कातने बालों ने द्रॉनिंग प्राप्त की और गांत्रों के कातने वालों ने 
ड७२ सत्र सृत तेयघार किया। खादी बनने के लिये शिक्षण कक्षायें 
(0प60797 0]989888) चलाई गई' जिनमें उन्नत किस्म को खादी तैयार 
करने के सम्बन्ध में ५४ व्यक्तियों को ट्रेनिंग ढी गई । वर्ष में चर्खा उत्पादन 
के नो सहायता प्राप्त केच्नों में काम हुआ और लगभग १०,००० चर्खा सेट 
खादी केच्रों को सप्लाई किये गये। किसान आश्रम के सरकारी केस्दर में 
डे, ३९० ० के मुल्य की ३, ६७५ गज खादी लैयार की गयी । 


( ६4 ) 


गुड विकांस--पह योजना ४४ गुड़ उत्पादन जिलों दे ८,००० गांयों झें 
चलाई गई और गड़ बनाने के उच्नत तरीकों के सम्बन्ध में ६०० गन्‍्ता 
उत्पादकों को ट्रेनिंग दी गई । तकाबी पर १५ लाख उपये के मृल्य के 
उन्नत किस्म के १, ७९० कोल्ह, २,००० कड़'हे और ५०० घानियों को सप्लाई 
करने की व्यवस्था की गई। वर्ष के अन्त तक उन्नत किस्म की ३,००० से 
अधिक भा ठ्यां बनाई गई ॥ हबकर की कमभ्ती को दूर करने तथा साफ 
गृड़ का प्रचार करने के उद्देश्य से इसको बनाने और बेचने का कार्य 
लगभग ६ केन्द्रों में आयोजित कया गया। इंदावा की कारबन बनाने वाली 
फेक्टरी ने ४ आना प्रति पौंड के हिसाब से गन्ता उत्पादकों को सप्लाई 
करने के लिये १०० मत कारबन तेयार किया। विभिन्‍न मेलों और प्रदर्शिनियों 
में शिक्षाप्रद और रोचक कोर (00प788 ) स्थापित किये गये । 

शिक्षण कक्षाय (दयूशनल क्लालेज)--वर्ष में छत्तीस नयी कक्षायें 
खोली गयीं जिससे कि सेभी शिक्षण कक्षाओं की कुरू संख्या बढ़कर १२६ हो 
गई। । उत्पादन केन्द्रों की संख्या १०से बढुकर ३४ हो गई और कूल 
३,४६,००० २० का सामान तेयार किया गया । शिक्षण कक्षाओं ने प्रान्त की 
महत्वपूर्ण प्रदर्शिनियों में भाग लिया, जहां कक्षाओं में बनाई गई वस्तुओं 
का प्रदर्शन किया गया और उनकी बिक्री को प्रोत्साहित किया गया । शिक्षण 
कक्षाओं की एक बड़ी विशेषता यह थो कि सस्‍टोर्स प्चे ज विभाग द्वारा 
सरकार के सभी विभागों के काम में आने वाली वस्तुओं को वे बनाती थीं 
और सप्लाई करती थीं । इस प्रकार सप्लाई की हुई वस्तुओं का कुछ 
मूल्य २,००,००० २० से अधिक था। 


कांच और चीनो मिट्टो के बर्तेन--वर्ष में रेल से माल लाने-ले जाने वह 
स्थिति तथा कोयले के मिलने में काफी सुधार हुआ और बड़े पेमाने पर चलने 
वाली फेक्टरियों को काफी कोयला सिला ताकि उत्पादन बराबर जारी 
रहे । दूसरे कच्चे माल के मिलने में भी कोई कठिनाई नहीं थी, परन्तु 
मार्च से जारब्ध होने बाले व्यापार में आम मनन्‍्दी के कारण कांच व्यापार की 
सभी शाखाओं में होने वाली बिक्ती पर और विशेषकर बोतल के व्यापार 
पर बुरा असर पढ़ा, यहां दऊ कि वर्ष के अन्तिम महोनों में बोशल के 
कारखाने अपने उत्पादन का एक तिहाई भी मुद्दिकल से बेच सके। फिरोजाबाद 
के ७६ कारखानों (फंक्टरियों) में “कम्बीमेशन सिस्टम! चालू किया गया । 
चड़ियों का मुल्य संतोषप्रद स्तर पर स्थिर रहा और चड़ियों के उद्योग 
मनन्‍्दी उतनों विकद नहीं थी जितनी की कांच उद्योग की अन्य शाखाओं 
। कांच के कारखानों ने सभी के काम आने वाली चीजें तेयार कीं, 
ख्यतया कांच का खोखला सामान, गिलास, खचिसनियां, प्रयोगशाला का 
सामान, बोतलें ओर कांच की चादरें। ग्लास देबमोलाजी सेक्शन ने ऐसे बड़े 
बड़े सामावरों को तैयार करने के बजाय जिनपर व्यय अधिक होता है, इस उद्योग 
को निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में सहायता देने की ओर ध्यान दिया, दिन- 
प्रति-दिन की समस्‍यायें, कच्चे साल का विश्लेषण संबन्धी नियंत्रण और इस 
की जांच, उत्पादन तियंत्रण में सुधार, कस्ट्रींल के औजारों का चालू करना 
और आम तौर से इस उद्योग को एक सूत्र सें बांधने के उपाय। कांच की 
गुरियों के उद्योग (2]858 2690 770तेप5४7"ए) में और अधिक उसन्नति 
हुई और कठीर वहूचापों की संख्या ७० से बढुकर १०० से भी अधिक 
हो गई । किस्म (क्वालिटी ) पर जोर दिये जाने के कारण अच्छे नतीजे. 
निकले और यह उद्योग इतना बढ़ गया कि वहु अपनी तैयार की हुई 
चीजों का आस-पास के देशों को तिर्यात करने के सम्बन्ध में भी सोचने लगा ४ 


कु 
मे 
है 


( ९७ ) 


इत्र आदि (पलेन्शझ़ आयब्ख)--गुलाब, बेला और चमेली के फू्ों 
से इत्र बनाने के लिये इतका अर्क खांचा गया और वतीजे काफी संतषजद 
पाये गये। उनके अ्क निकालते के सम्बन्ध में दान्‍्तौज, कानपुर ओर 
बरहरमपुर में बहुत से प्रयोग भी किये गये। 


किस्म को छाप ((२०७॥॥४ ४०७॥)८72)--किंस्स का स्टेडर्ड समान न 
होने के कारण उत्पन्न होने बाले दोषों को दर करने के उद्देश्य से सरकार ने 
किस्म की छाप छूगाने की योजना ((008!ए ४ ७7ट78 50॥8770) 
मंजर की ताकि ऐवी वस्त॒परें पास को जान जिनकी किल्‍में गल थॉ, जूझ ड्ड 
के जूतों, अलग ड़ के तलों आ।र हैइलूम के कपड़ा के सम्बन्ध में निर्धारित स्वेंडर्ड 
की हों। लेकित शुरुआत सि्च जल/ढ़ के तालों, चमड़े के जूत! ओर हेडलूप 
के कपड़ा से क; गर्षा। । 


ऋण तथा अनुदापन--हझुटीर उद्योगों के बिकास के लिये ऋण तथा 
अनुदान देकर लवयुबरक्ोों, संगठित संस्थाओं ओर सहकारी समितियों को 
सहायता देने की योजना १९४७ ई० में चालू हुई ओर उसके अनु घार वर्ष भर 
कार्य होता रहा ओर ऋवश;ः ३, ३६,१५० रु० तथा २, ३२, ००० ६० तक के 
ऋण तथा अनुदान स्वीकृत किये गये । 


च्िकन--हइस पुराने खिकन उद्योग को पुन्र्जीबित करने के उद्देश्य से इस 
योजना के अन्तर्गत, जिसका किसी ससय लखतऊ में काफी विकास हुआ था, यह 
प्रवत्त किया गया था कि चिकत का काम करने वाली गरीब औरतों की 
सहायता की जाय ओर उन्हें उनके सदियर पुराने शोषक से बचाया जाय । 
१,०८,४१६ र० की लागत का माल तेघार किया गया और बहुत सी तथी 
डिजाइनें चाल की गयीं । 


फल से बनी हुई बस्तुये'--प्रन्‍्तीय सरकार ने ऋ ठ प्राडक्ट्स आर, 
१९४८ ई० के लागू कररे का काम मार्च, १९४९ ई० से अपने हाथ में ले लिया 
था आर युक्त प्रान्‍्त में भारत सरकार के अर्धान काम करने वाले कम चारियों को 
खपा लिया गया था। फ़टठ प्राडक्ट स के इस्पेक्टर फे पद का नाम सुपरिस्ठ स्डेंट 
कर दिया गया अरर अतिरिक्त क्लर्क अमले के साथ दो ओर ईं स्पेक्टर निषृक्त 
किये गये । बिना लाइसेंप के माल ते पार करने वालों का पता लगाया घदा और 
फ्रट प्राइबट्स आड र, १९४८ ई० का उःलंवत करके तेयार कं गई या 
लेबिल रूगाई गई वस्तुओं के; बिक्री के रोकने की कोशिश की गईं | जिला लाइसेंस 
के माल तेशार करने वाले ८६ व्यक्षिययों कोइस आश्यय की नोधिसें ढो गई थीं 
कि फड़ से तेंवार की गई वस्तुओं का बनाना उस सघय तक के लिये बन्द कर 
दिया जाय जब तक कि वे सफाई और स्वच्छता से उनके उत्पादन दा प्रवस्ध 
नकर है 8 लाइसेंस न त्राप्त कर लें | फल संरक्षण अनुतंबनन तथा दीन 
के डिब्बों में भरने की संस्था (फफ्पां। 07686"ए80700  36096870) 
0 (80779 [708606766) की स्थापना की योजना स्वीकत की 
गईं थी और इसे यथाज्ञीत्न स्थापित करने के प्रबन्ध किप्रे जाते रहे । 


ह्ठोसे पर्चज 
सेक्शन 


( ध्ै८ ) 


कुटोर तेल उद्योग--हुटीर तेल उद्योग योजना (0000886 0४ 
77680587ए 50॥0778 ), जो प्रपोगात्मक और प्रदर्शनात्मक आधार पर 
कार्यान्वित की जा रही थी, वर्ष में ३२० और जिलों में चालू की गई । प्रामीण 
क्षेत्रों में उन्नत वर्धा तेल घानियों को चालू करवे के प्रयत्न होते रहे जिनसे गांव 
की पुरावी घानियों की तुलना में तेल का अपेक्षाकृत अच्छा उत्पादन होता हे । 
इस किस्म की घानियों को बनाने में गांव के ६०बढ़इ्यों को भी दे निग दी गई । 


हाथ से बना हुआ कागज--कांस से जो कागज हाथ से बनाया गया 
वह का ही संतोबप्रद था और बेब (09]0 ), घास से अच्छे किस्म का कागज 
हाथ से तेयार करने के स्स्जन्थ में प्रशोग किये गय्रे । अनुसंधान सम्बन्धी 
निम्नलिखित समस्याओं की जांच पड़ताल भी की गई :--- 
(१) लकड़ी के ब रादे और दूसरे सेलेलोसिक मिक्स्चरों (सिश्चणों) से 
महीन परत के कागज के तख्तों को तेयार करना । 
(२) कांस को रासायनिक परोक्ष! । 
(३) हाथ से बने हुपे कागज और अन्य वस्तुओं को तैयार करने के 
लिये सस्ते दर पर सेलेलीसिक के कच्चे माल को प्राप्त करना । 
कालपी और फंजाबाद में हाथ से कागज बनाने की टे निग दी गई । फेजाबाद 
के स्कूल में ९, १५०४० की छागत की कागज की लब्री से चीज तेपार की 
गई । जिल्दें और सोखता ( ब्लाटिंग पेपर ) दठेयार करने का काम 
भी हाथ में लिया गया । 


गवनेमेन्ट यू० पौ० हैंडी क्ाफट्स--इस संगठन की नौति अथवा कार्य” 
संचालन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ । यह अपनी दूकानों और 
एजेंसियों द्वारा पहिले की तरह कार्य करता रहा और ब्ंमे ४,१८, . ५० 
रु० की बिक्री हुई । 


प्रदर्शिनियां--विभाग ने २६ महत्वपूर्ण प्रदर्शिनियों में, जो प्रान्त में 
संगठित की गई थीं, भाग लिया और उसने इन प्रदर्शिनियों में प्रचार के लिये 
क्ठीर उद्योगों में काम करने वालों द्वारा तेयार की गई बस्तुओं को प्रदर्शित 
क्रिया। उत्पादन के उन्‍नत तरीकों, आधुनिकतम ओजारों और नये डिजाइनों के 
प्रदर्शत भी किये गये | 

पिछले वर्ष की अपेक्षा बाजार भाव में सुधार हुआ और टेन्‍्डर मांगे जाने 
तथा पुछताछ किये जाने पर करीब-करीब सभो वस्तुओं के संबन्ध में पहिले 
से अधिक छोगों ने दिलचस्पो दिखाई । इंडेंटिंग अफसरों, विशेषतया सावंजनिक 
निर्माण तथा कृषि विभाग के इंडेंटिंग अफसरों की मांगें अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक थीं ओर वे मुख्यतया अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं से संबन्धित विभिन्न 
विकास योजनाओं के निमित्त मशीनों और स्थिर-यंत्रों के लिये ही थीं। 

रुपये के अवमृल्यन के कारण तथा विदेशी विनिमय, विशेषतया डालर को, 
संरक्षित रखते की आवश्यकता को देखले हुये बाहर से मंगाये जाने वाले सामानों 
की खरीद यातो उन स्टाकों से करनी पड़ी जो देश में थे या घुलभ मुद्रा 
क्षेत्रों (30[0 60777870ए ७7888) से करनी पड़ी। विदेशों में सामात 
की खरीद के लिये दिये गये आर्ड र, जो अब भारत सरकार के उद्योग तथा रसद 
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विभाग के डाइरेक्टर जनरल द्वारा दिये जाते हु, १,००,००,००० ४० केथ 
इस योजना ने जो नई बात चाल की गई वह थी वेभागिक शिक्षण कक्षाओं 
((प00079| 0]98888 ) हरा सरकारी विभागों को लेखह-साझझणी, बर्वन, 
चरूड़े के सामान और कम्बल जसी चीजों की सप्लाई करना। 


शिक्षण तथा उत्पादन-वर्ष के आरम्भ में विभिन्‍न जिलों में कुछ चुने 
हुये छोटे उजाने के कूटीर उद्योगों की ट्रनिग देने के लिये १५ शरणर्थी 
शिविर चल रहे थे जिनमें द्वेनिंग पाने वाले की संख्या ३,९०४ 
थी लेकिन बाद में इनमें से कछ शिविरों को बन्द कर देता पडा, क्योंकि उनके 
दशरणाथियों को राहजहांपुर, कानपुर, लखनऊ और बरेली के निकट बने ये नये 
नगरों मे भेज दिया गया था। दर्ष में यह योजना इस उद्देश्य से फिर से संगठित 
की गई कि द्वेनिंग प्राप्त करने दाले ट्रेनिंग के बाद स्वतंत्र कारबार कर 
सकें था वे आपस में सिलकर सहकारी समितियां बना सके । इस 
विचार से शिक्षण केन्द्र को उत्पादन कारखानों मो परिणत कर दिया 
गया । इन कारखानों में जो बस्तुयं तेयार को गई! उनमें से 
कूछ यें हे ;:-“हमीजें, पायजामे, जांधिया, ब्रेक बोर्ड, हथौड़ियां, इस्पात 
के ट्रृंक, घंदियां, बाल्टियां और पेट्रोल के बक्से ओर ३,१७,१०५ ० 
की लागत के सामान तैयार किये गये और बिकने वाली वस्तु्ें तैयार करने 
के लिये टू निग प्राप्त करने बालों को १, ७१, १६६ रुपये मजदूरी के रूप 
में दिये गये। इप्त प्रकार देनिंग ब्राप्त दरने बाले काम सीखने के साथ-साथ 
धत भी कमा रहे थे और काम केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों और 
बच्चों को भी दिया जाता था । अच्छी किस्म और डिजाइन पर जोर दिया 
जाता था जिसका परिणाम यह हुआ कि तैयार की हुई वस्तुयें तत्काल बिक 
गई। हेडीकऋाफ्ट्स की दुकानें जनता के हाथ इन तेयार की गई वस्तुओं को 
बेचने के लिये मध्यवर्ती का काम करती थों जिनकी कीमत औसतन लगभग 
८,००० %० से १०, ००० रु० प्रतिमास होती थी । 


ऋण--पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थ।पित किये गये व्यक्तियों को ऋण देने 
की थयोजन! १९४८-४९ ई० में चल की गई थी। इसक्रा उद्देश्य यह था कि 
विस्थापित व्यवितयों को छोटे छोटे ऋण देकर, जो छोटी-छोटी किस्तों में वापस 
किये जा रुकें, कारबार या व्यवसाय से लगाते के लिये उनकी सहायता की 
जाय । अन्य सुविधाओं के साथ-साथ इसमें यह भी व्यवस्था थी कि ऐसे व्यक्तियों 
को इमारती तथा अन्य नियंत्रित कच्चा सामान, जेसे लोहा, बिजलो और कोयला 
दिया जाय । सूद की दर साधारणतया ३ प्रतिशत थी, लेकिन पहिले 
बारह स्हीतों में कोई सूद नहीं लिया जाता था। कछ प्रतिबन्धों के अधीन 
सहकारी समितियों या ४ से १९ शरणाथियों तक के सम्‌ हों(भ्रूपों ) को संयुक्त 
दायित्व के आधार पर और खास-खास मासलों में अलग-अलग छोणगों को भी 
ऋण दिये गये । जिला सेजिस्ट्रेट अपने अधिकार-दक्षेत्र में नियंत्रक प्राधिकारी 
(007070॥॥70£2 &प४०४४॥88 ) थे अ(र ऋण के प्रार्यता-पत्रों की जांच 
करते और उन पर विचार करने का काम इस प्रयोजन के लिये विदेष रूप से 
बनाई गई तदर्थ समिति करती थी । कदीर उद्योगों के डाइरेक्टर २,००० रू० 
तक के ऋण और सहायता तथा पुनर्वास विभग के कमिइनर ५,००० रू० तक 
के ऋण स्वीकृत करते थे और इससे अधिक रुपया मांगने वालों का सम्पर्क भारत 
सरकार के पुनर्वास वित्त प्रशाक्तनन ( ]8979768007 #09706 
3477790797700 ) से उसके लखनऊ की प्रान्तीय शाखा के जरिये 
करा दिया जाता था। वर्ष में १,३३,५०० रू० तक के ऋण दिये गय 


दरणार्थी 


शिकायतें 


कारखाना 
समितियाँ 
(चकदे 
क्ेटियां ) 
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और १,३९६ दन लोहा और इस्पात, २३२ १ /२ हासे पावर की बिजलो 
और अन्य बिभिन्‍त नियंत्रित इमारती सामान देने के लिये सिफारिश की गयी। 
लोगों को नियंत्रित वस्तु जेसे शबकर, भिद्दो का तेल और पैराफिन प्राप्त 
करते में सहायता भी दी गई ओर उनको अन्य विभिन्‍न प्रकार के बेसिक कच्चे 
साल के आयात और निर्षात के लाइसेंस देने की सिफारिश को गई । 
बहुत से मामलों मे ऐपी सहायता का यह परिणांस हुआ कि प्रान्‍्त में बहुत 
से प्रगुत्त उद्योग स्थापित हो गये, जैसे खेल के सामान, साइकिल के पुजे, मशीन 
के पुत्र और बिजली के सामान ते यार किये जाने रंगे । 


२४--खान ओर पत्थर को खाने' 


जहाँ तक मालूम हो सका प्रात में कोई खनिज पदार्थ नहीं था लेकिन 
देहराइव के निकट साधारण प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज ण्वाथ, जैसे 
चूना ओर खड़िण सिठ्दी पाये गये। सावारण खिज-पदार्थ होने के 
छारण चूना, साइलरग कस्सेशन्स ऐड +ऋव रल डेबलफमंट रूलस, १९४० 
ई० (खान संबन्धी रिया एतों और खल्ज पदार्थों के विकास के नियण, १९४० 
ई०) या भारत सरकार के पिन रल कम्सेशन्स रूडस, १९४९ ई० (खनिज 
पदार्थों की रिवाहलों दे मियल, १९४९ ई०) के अन्तगंत नह. आता। फिर भी 
सरव्वार ने अनुभत्री पत्थर निकालने बालें को अस्थायी पराधिट इस उद्दव्य से 
दिये कि वे शदएर अर कागज के कारखातनों को सप्लाई करने के लिये देहरादून 
में पत्थ र निज्ञालें, क्योंकि प कफर तथा राताथलिक खाद के हा।रुखानों को इसकी 
अत्यन्त आवश्यकता होती हु । 


रए३--श्रप्त 


श्रतत स्थिति वर्ष पर्यन्त आर विशेत् रूप से दर्ब के उत्त राद्ध में गड़बड़ 
रही । स्टाक् जमा होने, कच्चे माल का न मिलता या उसका उदित भल्य 
पर न मिलना, जित्तोष कडियराइप, ब्यापार की संशी, मर्शननों के टूड जाने 
से तथा बिजऱ्: की सप्लाई बन्द हु। जाने के कारण कई उद्योग मे काम बन्द 
हो गया, ताडाबंईः हुई, छटवी को गई, हड़तालें और बेठकियां हुई । 
दर्ष में ५४ हड़तालें हुई, जिससे र२७,१३२ अलकों ने भाग 
जिया ओर ४,०३,८८८ काम के दिया की हाति हुई एंव कि पिछले बर्षु 
१०० हुड़तालें हुई थीं जिनमें 2६,५५९ श्रमिकों ने भा लिया 
था तथ। ३,१२,५८४ काम के दिवा की हानि हुई थी । (क) ऐसे सभी 
उद्योगों के लिये जिनमें २०० या अजेक कार्वकर काप्त करते हों का रखाना 
समितियों ( बक्से कम्नेडियं/), (ख) समझ ता बो्डो अर (ग) जे गिक 
न्यायालय, जिनकी पाचस्यथ। सरकार ने आंच गेह झाड़ेी मे उमझौरा कराने 
के लिये को हैँ, द्वारा की ओद्योपिक झगड़ों का यथःसम्भव हा दाह के 
साथ निबदारा किया भयां ! 
स॑घे श्रविक्रों से या उनकी ट्रेड यूनियनों के सात प्राप्त शिकायतों 
की संब्या १९४८ ई० सें ४,२२२ थी और वह १९४९ ई० में घटकर ३,३४९ 
ही गई । 
कारख/ना सप्तितियों के बस जाने के कारण श्रमिकों को शिकायतों 
को हं,छा दूर करने जर निल सालिकों तथा सजदूरों में समझोता कक तथा 
सदपावना बढ़ाने में बहुत सहायता मिलों। कारखना समितियों के पास 
चीनी उद्योग के २,८४४ढ माजनले भेजे गये थे जिनसे से १, ४५७ मामलों 
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का सर्व सम्धति से तथा ४७६ सामजऊे का अन्य तराकों से निर्णय किया गया। 
इसी प्रकार अन्य उद्योगों के ३,९९८ मायले कारखाना लशितियों को 
गये जिसमें से २,५०६ सर्च पस्मति से तथ। १,१९८ अच्य प्रकार निबटाये गये । 
समभोता बोडे तथा ओद्योगिक अदालते--त्र।तोीय समझता बं(्ड, 
श्िक समझोता बोर्ड (जिनकी संख्या २१ थीं) तथा ओद्योगिक 
अदालते (जिनकी संख्या ४ थी) पूव॑ंबत्‌ कार्य करती रहीं। प्र/्तीय 
समझौता बोर्ड वे १९ तथा औद्योगिक अदालतों ने १९९ मामलों का 
तिर्णय किया। प्रदेशिक समझौता बं.डॉ के पास ५३० मामले भेजे गये थ 
जिनमें से उन्होंने ४१५ का निर्णय किया तथा ११५ भावमले विचाराधोन रह 
गये। उन उद्योगों के झगड़ों का पतला, जिनमें कारखाना ससितियां नहीं थीं, 
सदैव हो भांति अब जिभाग के अकृमरों हारा समझोते तय पंच निर्गयय को 
कार्य वाहियों हारा किया गया । इंस वर्ष पंच-निर्भषय के लिए १०९ झशाशले 
भेजे गये थे जिनमें से ८९ का निर्णय किया गया जबकि समझ ते की कार्य बाई के 
लिप भेजे गये ५३० मामद: में से ४९० का निर्णय किया गया । 

१९४९ ई० के अच्त में रजिस्टड हेड यूनियतों को संख्या ५०१ थी फबरक 
पिछले बष के अन्त में उदक, संख्य/ ४२२ थो। इंडियन द्ेड यूनियत ऐक्ट 
की धरा १० (बं)) के अधोन ६८ यूनियनां क। रजिस्दृ( रह कर देती 
पड़ी । धारा २५ (४) के अधीन १२ यूनियनों का एद्रीकरण किया गया शोर 
धारा २७ के अधीन एक झतियत का ते ड़ दिया गया जब कि गत बये धारा 
१० (बी) के अर्धाल ७१ उलियतां की रजिस्यो रह के गईं था जहर घारः 
२५ (४) के अर्धीच केवल एक टूठ प्‌ लगन का एकीररण कित्रा गधः। दृंड 
यूतियनों के इंस्पेक्टर ने वर्ष में ११२ सुआायदे कय 

अव दसिश्त र, यु ० पी० स्ज 'य। आदेशों के प्र ताण करण करने बाले अफ प्र 
के पद पर बने रहे तथा उन्होंने इंडस्टिवल एम्पलायबेंद (स्टाडग आाडडफ ) 
ऐक्ट, १९४६ ई० के अर्धान ९६ आध्यगिक स्थ,पत्ताओं के सथ या आदेशा को 
प्रताणिद 5-८7 जिसले जे पे ओद्योधिक् स्थ पाओं के स्थाय, आदेशों को प्रस/णित 
किय', जिससे ऐसी औद्योगिक स्थापवाओं की संख्या  <नके स्वायी आदेशों को 
प्रमाणि+/ किया यया, बढ़कर ३४८ हो गई । प्रवार्गक्रण करनेवाले अफतर 
की भाज्ञओं के विरुद्ध केदल एक ऊ»र्तुल की गई जिसे झर्व,ल सुने दाले 
(अपीलेड ) अफप्र ने अस्वीकत फर दिया। 

हिशभ्नलिखित हीपकों के अन्तर्गत आंकड़े इ छदठा करने तथा उन्हें प्रकाशित 
करने का कार्य जारी र३-- (१) कानपुर में मजदूरों के रहन-पतहून व्यय सम्बन्धी 
आंकड़े, (२) कानपुर में वस्तुओं के फुडकर भाव, (३) दुर्घटना और मजदूरों 
के प्रतकर, (४) श्रम हितकारी काब, (५) आशद्योगिक झउडडे, (६) हुड 
यू।नतियतां की रजिस्टर तव। उनकी रजिएद! का रह करवा, (७) सजदूरों को 
बोनस, (८) कारखाने जिनकी रजिस्ट्री हू: गई तथा झिल्ली रजिल्दी रह 
के ग, (९) काम दिलाबना, (१०) आअपुदश्यिति, (११) श्रण विधान मे 
प्राप्त शिकायतें तथा (१२) कारखाना समितियों का विधाल तथा उप्तकी 
काय प्रताह्। अनु वंब।त उपबिभ्ग ने अंद्यागिक सम्मेलनों और अमर की 
त्रिइल तथा स्थायों समितिष के लिट्ले टिप्पणियां तथा स्म॒ति-पत्र वेघार किये 
थं। जांच समिति, स्थ नीय निकाय तथा अब्य गे २-तरकारी संगठवों और 
व्यक्तियों हे भी समव-उम्रय पर सुबनायें इहठडठी करके दी गई। श्रम 
सम्बन्ध समस्याओं पर अनू २ंब/न करने वाले अनेक छात्रों के। उनके अन पंघान 
कार्य मे भी सहायता दी गई । 

अत संवन्धी सालिक बुड़ेडन का काम, जो कि कछ समय से 
पिछड़ गया थ, पुरा कर छिया गया और उसका प्रकांच न 


स्थायी आदेशों 
दा प्र माणी- 
करण 


आंकड़े 


अप बुलेटिन 


जाँच और 
रिपोद' 


कारखाने 


इवायलर्स 


( १०२ ») 


लनियसित रूप से होने छगा। गवर्ममेन्ट सेन्दल प्रेस, इलाहाबाद में 
काम को अधिकता के कारण इस बुलेटिन के प्रकाशन का काम एक निजी 
(प्राइवेट) छापेब्ाने को सौंप दिया गया। अर्द्ध साप्ताहिक समाचार-पत्र 
“अ्रम जीबी का प्रकाशन भो कानपुर के एक निजी छापेखाने से होता रहा तथा 

रखानों में इस पत्र के ग्राहकों की संख्या बढ़ाते के लिए प्रयत्न किये गपे। 
इसके अतिरिक्त प्रेस विज्ञप्तियां भी समय-समय पर प्रकाशित की गई' जिनमें 
समझोता बोडों के निर्णयों के ठीव-ठीक विवरण तथा जनता को श्रम्म सम्बन्धी 
मामलों की अधिकृत सूचना दी जाती थी । 


आगरा, बनारस तथा सहारनपुर के मजदूर-बर्ग के लोगों के पारिवारिक 
बजटों को जांच पूरी की गई तथा इप्ी तरह की मेरठ, लूखनऊ और बरेली में 
की जाने वालो जांच करीड-करीब पुरी होने को थी। यह आशा थी कि इस जांच 
से इस बात के सम्बन्ध में कि इत स्थानों के औद्योगिक सजदूरों में किस 
प्रकार की चीजों की खपत होती है, लाभदायक आंकड़े प्राप्त हों जायंगे जिससे 
इन शहरों के रहदरू-सहन संब्न्धी व्यय सान लिकालने में सहायता सिलेगी । इसी 
प्रकार यू ० पी० श्रम जांच समिति के कहने पर कानपुर, आगरा तथा बनारतसके 
औद्योगिक सजदूरों की कर्जदारों की जांच भी की गई और उसकी रिपोर्ट 
पेश की गई । न्यूनतम मजइरी ऐक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित उद्योगों में 
न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के हेतु एक विशेष अफसर की देखरेख में जांच 
की गई और तेल के उद्योग में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के हेतु सरकार 
को प्रस्ताव भेजे गये । इसके अतिरिक्त श्रम-जांच समिति के कहने पर धातु 
उद्योगों की कुछ श्रेणियों के मजदूरों की मजदूरी के आंकड़े इकट ठे किये गये और 
अन्य उद्योगों से सम्बन्धित प्रस्ताव यथासंभव श्रीध्न सरकार को भेजने के 
निर्त्ति तैयार किये जा रहे थे । 


वर्ष में रजिस्ट्री किये हुये कारखानों को संख्या में काफी वृद्धि हुई। 
कारखानों के रजिस्टर में ३८५ नये कारखानों के नाम चढ़ाये गये। ३४ 
कारखानों की रजिस्ट्री रहु की गयी तथा एक कारखाना अपने मूल कारखाने 
में सम्मिलित कर दिया गया । इत्त प्रकार ३५० नप्रे कारखानों को रजिस्ट्री 
की गई, जिससे रजिस्टर में नाम चढ़े हुए कारखानों की संख्या १,५०१ हो गई 
जब कि १९४८ ई० सें यह संख्या १,१५१ ही थी । कारखाना उपविभाग ने 
गत वर्ष के कूल ३, ०७७ निरीक्षणों की तुलना में इस वर्ण ६,९३४ निरीक्षण किये। 


गत वर्ष के ५०० सुकदमों की अपेक्षा इस वर्ष मुक् दृर्पों की संख्या घटकर 
३३८ रह गई। दुर्घटनाओं की कूल संख्या ६,७९२ थी जिनमें 
से ३९ घातक, ३३४ गस्भीर तथा ६,४२६ साधारण दु्घव्नायें थीं जब कि 
१९४८ ई० में इनकी कुल संख्या ६, २२६ थी जिनमें से ३६ घातक, ३८८ 
गस्भी र तथा ५,९०२ साधारण दुषघव्नायें थीं । 


चूंकि कारखानों के ऐक्ट, १९४९ ई० के अधीन नियमों को अन्तिम रूप 
देना बाकी था इस कारण कारखानों को लाइसेन्स देने का कार्य प्रारम्भ नहीं 
किया जा सका । 


'डियन ब्वायलर्स ऐक्ट, १९२३ ई० के अधीन २, १७४ निरीक्षण किये 
गये जिनमें ६०७ हाइड्रोलिक परीक्षण तथा २९ स्टीस सस्बन्धी परीक्षण सस्मि- 
लित थे १ इनके अतिरिक्त ऐकक्‍्ट के अधीन २,९३६ आकस्मिक निरीक्षण 
भी किये गये । आकस्मिक निरीक्षणों को मिलाकर कुल ५,११० निरीक्षण 
किये गये । 


( ९०३ ) 


शाप्स ऐस्ड कासशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, १९४७ ई० ( दूकानों 
तथा व्यावसायिक स्थापनाओं के ऐक्ट; १९४७ ई० ) का प्रशासन कारखानों 
के मुख्य इंस्पेक्टर द्वाराहोता रहा जो पद के कारण दूकानों तथा व्यवसायिक 
स्थायनाओं के मुख्य इंस्पेक्टर भी हें । चूंकि यह ऐंक्ट नयाथा तथा 
मालिक और नौकरों में से अधिकांश अशिक्षित थे इस कारण यह 
आवश्यक समझा गया कि उन्हें ऐक्ट की धाराओं का परिचय कराया 
जाय । इस उद्देदष से प्रादेशिक कार्यालयों सें अनेक सभायें को 
गईं, जिनसें मालिकों और करमंचारियों को इस ऐक्ट की धारायें 
समझाई गई" और दोनों की व्यावहारिक कठिनाइयों को हल करने की भी 
कोशिश की गई । १३ इंस्पेक्टरों तथा एक डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ने कुल 
मिलाकर ३२,६९५ निरीक्षण किये। 


कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, बनारस, भिर्जापुर, श्रम्त हितकारी 


रे ह 


आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ , हाथरस, इलाहाबाद तथा रुड़की के महत्वपूर्ण 
औद्योगिक शहरों में ३३ सरकारी श्रम-हितकारी केन्द्रों ने कार्य किया। दो 
नये केन्द्र एक खतौली (म॒जफ्फरनगर) में और दूसरा पडरोना (देवरिया) 
में गन्‍ना पेराई के सोसम तक के लिये चीनी के उद्योग से कास 
करने वाले मजदूरों की सुविधा के हेतु आरम्भ किये गये थे। इन नये केन्द्रों 
में एक वाचनालूय, सकान के अन्दर और बाहर खेले जाने वाले खेलों तथा 
एक रेडियो की व्यदस्था की गई । 


इस उद्देश्य से कि प्रगतिशील हितकारी केन्द्रों थें उपलब्ध सुविधायें 
अन्य केन्द्रों को भी उपलब्ध हो जाये, यह निरचय किया गया कि इन 
सुविधाओं की व्यवस्था धीरे धीरे सभी केन्द्रों में अधिक से अधिक २ वर्ष 
में कर दी जाय । उत्त केर्द्रों में जहां अब तक चिकित्सा संबनन्‍्धी किसी प्रकार 
को सुविधयें उपलब्ध नहीं थीं, ६ आपुर्वेद अथवा यूनानी पद्धति के औषधालय 
खोलने की रवीकृति दे दो गई और इन केन्द्रों का चार्ज संभालने के लिये 
अधिक योग्यता प्राप्त तथा अच्छा वेतन पाने वाले अफसरों की नियुक्त 
करके प्रत्येक केन्द्र के निरीक्षक कर्मंचारिवर्ग की संख्या बढ़ाई जा रही थी। 


२७--सहका री समितियां 

इस वर्ज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह हे कि इसमें सहकारिता आन्द रून 
का विभिन्‍न क्षेत्रों में काफी प्रसार हुआ । सहकारी समितियों की संख्या 
३७,४६८ हो गई जो विभिन्‍न श्रेणियों में इस प्रकार हु--ब्लाक डे वलपसेस्ट 
तथा साकीटग यूनियन १,४२६, जिला विकास संघ (4)80700 40676|0%*« 
7076 #66679४४070 ) ४९, कृषि सम्बन्धी बहुधन्‍्धी समितियां (४ 277- 
0प्रप्रक जिधाएं-कप्राए०8० 5008068) २१,५७१, उपभोक्ता स्टोर 
५८९, सेन्ट्ल सहकारी बंक ६७, गन्ना समितियां (सेन्दु ल) १० ३, गन्ना समितियां 
(प्राइमरी ) ९४८, टेकस्टाइल (सूती कपड़ा सम्बन्धी) समितियां (प्राइमरी) 
' ६२५, सहकारी फार्सिंग समितियां ११, भू उपनिदेशन समितियां (॥,070 
(0]0मरांड8&0070 5000607068) २६, शरणार्यी सहकारी रुशितियां १३८, 
दुर्ध समितियां (सेन्टुल) ६, दुग्ध समितियां (प्राइमरी) १४४, घी समितियां 
(सेन्ट्ल) ११, घी समितियां (प्राइमरी) ५९६, ग्राम ऋण-दात्री समितियां 
(अनलिमिडेट) ३,८३१, गेर खेतिहरों को ऋण देने दाली ससितियां 
६४८, जोतों की चकबन्दी सम्बन्धी समितियां ४२८, गृह निर्माण समितियां 
१८७) रहन-सहन को अच्छा बनाने वाली समितियां (॥86600-7+ रांशट्ु 
७0०० ०४68) ४, ४७५ तथा अन्य समितियां १, ५५४ । 


दुकाने 


काय 


नई सहकारी 
योजना 


कृषि सम्बन्धी 
आवश्यक 
वस्तुओं की 
सप्लाई 


( ९०४ ) 


सबसे महत्वपूर्ण योजनायें जिन पर इस वर्ष सरकार ने विशेष ध्यान 
दिया इस प्रकार थीं--(१) नई सह॒फारी योजना का विकास, (२) कृषकों को 
बोज, ओजार तथा खाद देना, (३) नियंत्रित वस्तुओं तथा अन्य उपभोग्य 
पदार्थो' का क्तिरण और (४) बड़े शहरों में दूध सप्लाई करता । उत्पादन 
की वास्तविक आवश्यकताओं के अवसार ऋण देने के साथ-प्ताथ उत्पादन- 
कार्य पर बराबर जोर दिया गया । 


१९४७-४८ ई० में एक नई सहकारी योजना प्रारम्भ की गई थी, 
किन्तू इप्के अन्तर्गत मुख्य कार्य १९४८-४९ ई० में किया गया था। 
यह घाजना जिसमें कि १९-२० ग्रा्मों के दि थी ब्लाक बनाने तथा 
प्रत्येक गांव मे. एक बहुवन्धी समिति का प्रत्येक दर्ग के युनियक के साथ 
संगठत करने का विचार किया गया था कैशभवय १,३०० ढ्लाकों में कार्यान्वित 
की गई, जिम्रमें २०, ००० से अधिक गांव थे। करीब ७,००० शांबर। में ऋण 
देते बाली जो पुरावों समितियां थीं उन्हें बहुअश्धी स्ितियों में परशिणित कर 
दिया गया ओरर शेड शांव में नह समितियां या त। संगठित कर ली गई थीं 
या उनका संगठत किया जा रहाया । फिर भा लगभा ८,००० सहुकारो 
समितियां विकास उहाहों से बाहुर थां, जिन्हें धरे-अरे बहुबन्धी समितियों 
में परिगत करना तथा सामावण विक्रस्त य/लना के अन्तर्गत लाता था । 


प्रःयेझ ढकाक को केव-देत सम्बन्ध हार्यवाहियाँ आधत,र से यनियन स्तर 
पर आरमब्ध की गई ओर इस यूविय्रतों को कार्ाहिय। को सम्बद्ध करने के 
लिये हर जिले में एश जिला विकास सब सवाठेत किया गया जिसका काये नये 
संगठयों का विकास करता, सहक्षार! समितियों को कार्य वाहियों में परामसश देना 
ओर उन्हें नियंत्रित दइश्दा तथा ब्लाक यूम्ियनों के लिप्रे या उच््काी तरफ से 
इधप्रक्नार के लेव-शेव जा रे रखता था, जो कि केवल जिलू-प्तर पर दक्षतापुर्वेक 
चाल रखे जा सकते थे। प्राविशियल भाकोदिय फेडरेशन हर जिला 
संत की कार्य वाहिये में समन्वय स्थपिंत किया गया ॥ 


ब्ई के लगभग सध्य में ५७० बाल गंदासों का जिनकी सम्पत्ति २ 
करोड़ रपये से ऊपर थी कषि दिभाग के बियंत्रग से हृदाक्कर प्रन्तीय ऋष- 
व्िकऋप संघ के निर्॑त्र॒ग में कर दिया गया जिसका अण्तिम उहेश्य यह था कि 
उल्हें धरे-्यरे सुस्थापित बजाक् यू लियनों के लिय॑त्र गम में रख दिया जाय, ताकि 
क्षिप्तात जा इद बज गोदारमाी दे काम चलाते थे अब उनका प्रजन्ध भी स्वयं 
ही करें जोर तरत्ारों कप्त बशरित्र्ग करे शुद्व बज ते वार करने और उसकी वर्धि 
करते के कार के लिये ही छ ड़ दिया जाय । परच्तु चूंकि बलाकों के अन्तर्गत 
जितने गांव थे उनमें से अधि हांश गांव की सांग; क। ये बज गंदास पुरा 
नहीं कर सके, इ सलिये १९४८-४९ ई० में ३३८ नये बं।ज गदास भी खोले गये । 
इत बज गादामों ने ब्लाक य लयन; के देखच्रेख भें ८२४३ लाख सन रबी तथा 
२०२३ लाख मत खरीफ ब जे वितरण कया। रब बज के, बयली का प्रतिवत 
९२.७ ओर खराफ बं,.ज का ७९.७ रहुः। कषबि विभाग वे इन बीज गोदामों 
के जरिये २५, ८८४ भनत ख हु, १४, ९४८ सन सनदूं, ८९,४४२ तन ख! ६, २, ३७५ 
हल, ६ कल्टवेटर, ६८२ चऊकटर, १०३ हुरोज, २,७४३ शेयर तथा १, ३५५ 
अन्य प्रकार के ओजार वितरित किये । ग्रास यूनियन तथा बहुवच्धी समितियों 
ने २ करोड़ रुपये की तखभोनी लायत की आवब्यक दस्तओं जेसे कपड़ा, 
नसक, मिद्दी का तेल तथा संससेन्द का वितरण करने में प्रमुख भाग लिया। 
क्‌छ सहकारी प्‌ नियनों ने अनिवार्थ रूप से गहला बसली के सम्बन्ध में सरकारी 
एजेत्ट( की हँवयत से भी कार्य किया तथा अनेक प्रक्नार से, उदाहरणाथ 


( (०४ ) 


तर पुर बताकर, उन्दत अत र के से शर्त को सप्लाई करके, वुल्लारोप गे करके, 
पुराते ओर बेकार तलाओं को खोदकर और अत्प साथ द्वारा सिंचाई को 
व्यवस्था करके सेवा की । 


वर्ष के अन्ययंत अन्य महत्वपुर्ण बिकात कार्य यह हुए! कि शहरी क्षेत्रों में 
उपभोक्ताओं को सहकारी समित्तयिों को बड़े ये शत्े पर संगठित किया बया। 
यह चंगठन मुख्यतया राशन वाले खायारयों दया अच्य उपभोग्य वस्तुओं का 
वितरण करने के लिय्रे बनाया गया था।। दर्ज के अन्त तदा २३७ उप- 
भोक्ता समितियां शहरों में कार्य कर रही थीं, जिनकी मेम्बरों की संख्या 
२८८ लाख थी ओर २२*४३ लाख इहपये को पुजी के शेयर लिये गये थे । 
४० शहरों में, जिनमें कई बड़े शहर सम्मिलित है, राशन वाले सभी ख (चयान्नों 
का वितरण सहकारी समितियों के जरिये किया गयर और १९४९ ई० में 
उनके &रा वितरित किये गये माल का मूल्य १२०१६ करोड़ रु० था । 
इन समितियों ने कपड़ों तथा अन्य आवश्यक पदार्थो' का वितरण भो किया 
और जिस कुशलता से उन्होंने आमतौर पर कार्य निबाह उससे सहकारी 
आन्दोलन में एक नये जीवन का संचार हुआ । 


निकटवर्ती गांवों से दूध इकटा करके उसे शहरों में उपभोक्ता को सप्लाई 
करने के लिये सहकारी दुग्ध यू नियतें इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और कानपुर 
में स्थापित की गई थीं और दर्ष के दौरान में मेरठ तथा वैनीताल में नई दुग्ध 
यूनियन संगठित की गई! । रूखनऊ दुग्ध यूनियन ने १८,०७५ सन दृध 
इकटा करके बेचा, कानपुर यूनियन ने १५,२०६ सन, इलाहाबाद यूनियन ने 
१४, ६४४ मत, बनारस जूनियन ते ९,९२५ सन, मेरठ यूनियन ने २,६१७ मच 
तथा नैवीताल यूनियन ने २,३०७ मन दूध इकटा कर के बेच।। दूध देने वाली 
गायों की खरीद के लिये जो अग्नऋण दिये गये वे इस प्रकार है--कानपुर 
१,००,००० रू०, बनारस ७०,००० ०, सर नीवाल <&ढै, 0०० ०७, इलाहाबाद 
५०,००० ० और रूखनऊ ४७,००० रु०। इन यूनियनों ने दूध वितरित 
करने के अलावा उपभोक्ताओं को घो, सक्‍खन तथा क्रीम भी सप्लाई की। 
परन्तु उनके इस कार्य की प्रगति कुछ हद तक इसलिये उकी रहीं कि दूध के 
लिये आवश्यक भर्शतनरी उपलब्ध होने में का नाई हुई और उन्हें निजी व्यापार 
करने बाले श्वालों के साथ, जो कि पानी भिला हुआ दृथ अधिक सूल्य पर बेच 
सकते थे, प्रतियोगिता भी करनी पड़ी । 


सहकारो खेती का प्रारम्भ झांसी जिले में दारोन और नेनवबारा सहकारी 
सलितियों द्वारा किया गया। इनमें से पहिली समिति ने ३१२.०३ एकड़ भूमि 
में और दूसरी ने ४८९,१९ एकड़ भूमि में संयुक्त रूप से खेती की । दारोना 
समिति नें १,९८६ मन रबी के तथा ६४७ सन खरीफ के और नैनवारा समिति 
ने ३३९७ सन रबी के तथा ५६७ सन खरीफ के अनाजों का उत्पादन किया। 
दारोना समिति का कुल उत्पादन व्यय १९,०९० रु० तथा नैनवारा समिति 
का २५,१८६ र० था ओर उन्हें जो शुद्ध लाभ हुआ वह ऋमद; ९,३४३ रू० 
तथा १५,४७९ रु० था। इस लाभ की लगभग आधी रकस विभिन्‍न 
सुरक्षित कोषों में जमा कर दी गई और शेष रकम मुनाफे के रूप में वितरित 
कर दी गई। शेयरों में लाभांश ( )ए76०704 ) देने के अलाबा समिति 
वे जमीन सम्बन्ध! मालिकाना ला्भांग (0छ70/879 7 शांव०ा 6) भी 
वितरित किया। दारौना समिति ने ११६० प्रति एकड़ के हिसाब से 
5,६०५ ० और नेनवारा समिति ने १५ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से 
७,२२८ रु० वितरित किया । 


उपभोक्ता 
सहकारी 
समितियां 


दध सप्लाई 


सहकारो 
खेती 


आान्तीय सह- 
कारी ऋय- 
विक्रय संघ 


आन्तीय सह- 
कारी बंक 


घी समितियां 


जोतों की 
चकबनन्‍्दी 


खादयानतों 
का ऋथष+« 
विक्रय 


(५ १०६३६ ) 


प्रन्तीय ऋष-विक्रम संघ ने अपने कारोबार को काफी बढ़ाया। यह (१) 
कृषि विभा। द्वारा हस्तांतरित कृषि सम्बन्धी बीजगोदामों को चला रहा था, 
(२) कपड़े तथा हिन्दी ट।इप राइटर सशीनों का आयात कर रहा था, 
(३) शिकोहाबाद के घी प्रेडिग सेन्टर का प्रबन्ध कर रहा थ।, (४) 
सिर्शापुर जिले में विधभगगंज की लाख फेक्‍्टरी की वित्तीय सहायता कर रहाथा 
ओर (५) वाहन सम्बन्धी लेन-देन कर रहाथ!। १९४८-४९ ई० में इस संघ 
ने ८९१२ करोड़ रुपये की छागत की ७६,२९४ गांठ खरीदों और ६२६ 
करःड़ र० की कीमत की ६४,५५० गांठ बेचों। इसने हिन्दी टाइप राइटर 
मशीनों की खरीद में ७.१५ लाख रू० और लाख की फेक्टरी को ८५ लाब 
रुपया तक की वित्तीय सहायता दी । वाहन सम्बन्धी कारोबार, संघ को 
कार्यवाहियों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में चलता रहा और इसके टकों को 
संख्या ४५ हो गई-। वाहन सम्बन्धी कारोबार से इसने १.४९ लाख ₹० 
पेदा किया और इत पर १.२७ लाख रु० वपय हुआ । ३० जून, १९४९ ई० 
को संघ की चुकता हिस्सा पंजी (7७7 प्र 50976 (०४७!) १.८१ 
लाख रु० तथा सम्पादन पृजी (५४४००तं7४ (»०707) २.३९ करोड़ 
रुपया थी. जिसमें १६.१२ लाख रुपये अजित पूंजी (0७छ760 (?999)) 
भी सम्मिलित हू । 


बी 


प्रान्तीय सहकारी बेक की पूंजी में ५३, ००० रु० तथा जम्मा की धनरात्ि 
(420000868) में १७३ लाख रु० की व॒द्ध हुईै। सब प्रक्नार की जमा 
की धनराशियों में निरन्तर वद्धि हुती रही। १५८ लाख ८० की एक खाती 
रकम गन्ने को काइत करने वालों के लिये मुदृती जमाओं ( ए56व6 ॥0090शं(9) 
से प्रपप्त हुई । फलस्वरूप बेक की कुल कार्य-पम्पादन पूंजी बढ़कर ३०२ 
लाख रु० हो गई और २४८,५६ लाख रु० के कुड ऋण दिये गये । वर्ष 
में बेक को लेन-देन से २.५० लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, जिससे 
पिछले साल की हानियों को पूरा करने के बाद २.१८ लाख रुपये वितरित करने 
के लिये बचे । 


घी विक्रय समितियां लगभग एम दर्जन जिलों में फर्क! हुई था जिनमें 
अधिकांश समितियां पच्छिवरी जिलों की थीं । घं। का बाजार भाव अधिक 
होने के कारण इन समितियं। ने आमतौर से काई खास व्यापारिक प्रगति नहीं 
दिखलाई । फिर भी इद समितियों ने २,५७७ मन घी बेचा, जिससे से 
१,५९० सन थी केवल सेवपुरी ने दिया और आगरा तथा इटावा ने ऋमशः 
३७४ मत्त तथा! २२९२ सन घी सप्लाई किया । 


सहारनपुर, बिजनौर तथा मेरठ के जिलों में चकबन्दी के लिये नये क्षेत्र 
लिये गये जिनका रकबा सहारनपुर में ६,०६२ एकड़, बिजनोर में ५,४७५ एकड़ 
तथा मेरठ में २,३१४ एकड़ था।। वर्ष के मध्य तक प्रान्त में चकबन्दी के 
क्षेत्र का कुछ रकबा १.३३ लाख एकड़ था। 


केवल सरकार को खाद्यान्नों की ख रीद का एकाकी अधिकार होने के कारण 
कब उत्पादन की सहकारी ऋयष-“विक्रय योजना में किसी प्रकार की उनन्‍तति करना 
सम्भव नहीं था। किसानों को उनके उत्पादन के लिये पुरे-पूरे अं(/र उचित 
दाम मिल रहे थे और चूंकि उनके तथा खरीदारों के बीच दखल देने बलि 
कोई मसध्यवर्ता लोग नहीं थे, इसलिये सहकारिता के आधार पर किसी प्रकार 
के ऋय-विकय करने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था । 


( १०७ ) 


२८--गन्ना विकास 


आलोच्य वर्य में वा समान रूप से होती रही जो गन्ने की फल उगने 
के लिये अनु हल रही और इसी कारण पिछले साल की तुलना में आलोच्य 
वर्ष में वैदाबार भी अधिक हुईं। मई आर जून के महीनों में सूखा पड़ने के 
कारण झदेलखंड और पृूर्वा रजों (॥१०७7208) के कुछ स्थानों में 
गले की फाल पर _राष्रप।व पड़ा । उन स्थातों में था तो फसल सुख 
गई या शैथिह्य रोग (५४7॥४) का शिकार हो गई। 


गन्ने के गहुन उत्पादन और विकास पर सु ह्यतया ध्यान दिया गया तथा 
किसानों के १७, ५२३ खेतों के आने भाग में प्रदर्शन-क्रार्य किया गया ताकि 
उन्हें उन्‍तत ढंग से खेती करने के छात्रों को भछो भांति दिखाया 
जा सके | इसके अतिरिक्त किसानों के लिये २९९११ लाख मन उन्नत किस्म 
के गन्‍ने के बीज की व्यवस्था की गई जिसमें २००७९ लाख मन ब्रीज शक्कर 
के कारखानें के फाटक वाले क्षेत्रों (७06 978७8) में और ८०३२ लाख 
मन बीज बाहरी स्टेशनों में बांदा गया । ८६३ तथा ५,३१९ एकड़ भूमि में 
बीज के लिये ऋत्शः: ८२९ प्रररश्भिक और ४,८७४ मसाध्यमसिक पौज शालापें 
खोली गयीं ताकि शक्कर के कारख।ने के फाटक के क्षेत्रों से ही 
स्टेन्डड किस्म के रोगभुकत और उन्नत बीज की सप्लाई की जा सके। 
इन पौधगालाओं की गसते की फ तल की सम चित देख-भाल की जाती थी और 
उसे अगले साल बीज के काम में लाया जाता था । इतत वर्ष गन्ने की दो नई 
किसमें अथत्‌ सी० ओ० ५१३ और बी० औओ० ११ इस बात का अध्ययन 
करने के लिये लगाई गई कि स्थानीय दक्षाओं का उसकी पेदावार पर कया 
प्रभाव पड़ ए हु. और यदि उनकी पैदावार संरोषजनक पाई गई, तो किसानों 
सें वितरित करने के लिये इन किसमों का बीजवर्द्धन करने का 
विचार हूँ । 


बढ़ी हुई कीमतों और वाहन सम्बन्धी कठिनाइयं! के कारण खली और 
उबरक (कछता20/8) काफ़ी परिमाण में वितरित नहीं किय 
जा सके । तदनुप्तार खाद के लिये इस ब्ब ७१,९७५ मन खली, १,३६,३३० 
सन्‌ उर्वरक, १,७८,२६३ मन उर्वरक भिश्रण तथा हरी खाद के लिये 
१६,८१४ सत सन्ई का बीज वितरित किया गया । इन खादों की कमी 
को पुरा करने के लिये गांवों में सिलया खाद बनाने का आन्दोलन ओर प्रगाढ़- 
रूप से आरम्भ किया गया । परिणाप्रस्वकूष ६५,२६७ गढह़े खोदे गये । 
६०,८६५ गड़डे भरे गये और लगभग ४४.७७ लाख सन शिलूवा खाद 
तैयार की गई । शक्कर के कारखानों के फाटकों पर भी इस वर्य ८,६१ लाख 
सन सिलवा खाद तेयार की गई जबकि गत वर्ष केबल ६.५५ लाख मन तेयार 
हुई थी । इच्त वर्ष २५,१५० उन्नत किस्म के औजार बांटे गप्रे, ८८२ करें 
गलाये गये, ३३७ कुओं की बोरिंग हुई, ५२ तालाब खोडे गये या गहरे किपे गये 
कुल निलाकर १३,३९,०८६ गज गले साफ की गई”, ४,५७ रहुदें और उठाऊ 
पम्प है [ ४७४०० ॥78) संस्थापित किये गये तथा ९४ पश्पिग प्लांट 
लगाये गये । 


कारख/नों के लिये सुरक्षित रकक्‍खे गये क्षेत्र में गन्ने की पे दावएर का औसत 
२८८ सन प्रति एक्टर आता है । सबसे अधिक पैदावार परिचिमी रेंज में 
हुई जा १,९४० मन प्रति एकड़ थी। अधिक पैदावार का मड्य कारण कृषि 
सम्बन्धी बड़ी-बड़ी संवर्धन छकिप्तायें हें। अस्वीकृर गस्‍ते की किसमों के 


थ्ररदंन-फार्य 
और बीज 
व्वी सप्लाई 


खाद की 
सप्लाई 


गन्ने की 
पेंदावार 


गन्ते की कूल 
पिराई आदि 


अबबाब (सेस) 
की बसूलो 


( शै०्ट ) 


बद्धा्थ उच्चत प्रकाश के तवा शोगों से हड़ सकते की क्षतता रखते वाले 
स्वीकृत किस्मों के गस्‍ते के बीज गन्‍ते को खेती वाछे क्षेयों मे वितरित जिये 
गये। सो०ओ० ३१२ जिसकी मांग बहुत अधिक थी अप्बीकृत कर दिया 
गया, क्योंकि यह बड़ी रूस्‍लता से गेरई (॥0606 छि00) रोग ला शिक्षार हो 
जाता था। पूर्बी जिच्ा थ्रे इस किस्म के गन्ने को बुबाई विलएल ही बंद 
कर दी गई ओर पर्चिमी जिलो ने भी वह बहुत थोड़े क्षेत्रों पे बोया गया । 

शज्कर के कारत। ३ थे कूल १,४३७ लाख शब गन्ना पेरा गया जिसमे से 
८२.१ प्रसिशत गन्ता महुझशरी समितियों ने सप्लाई किया। सहकारी करना 
संघों ( (कोआपरेटिव यूनियन ) की संख्या ९९ से बढ़कर १०५ हो गई तथा 
सभी संधों के सदस्पों को संख्यः १०,०८,४३० से ब्ढ़ूकर ११,०५, १७३ 
हो गई । कार्यग़ोल यूंजी (बॉकिंग कैपिटल), शेयर पूंत्री (शेयर कैपिटल ) 
ओर सुरक्षित प्‌ जी तथा अन्य कोषों (फ्ंड।) के आकड़ों मे पिछले वर्ष के आंकडा 
को तुलना में आलोच्य बं में वृद्ध हुईं। गन्ना सहकारी समितियों (केन 
कोआपरेटिव सोसाइदीज ) ने ग्रावोण क्षेत्रों मे पुन्निर्भाण सम्बन्धी कार्रवाइयां 
हमेशा की तरह जारी रबखीं ताकि वे अपने सदस्यों के रहर-सहन के सामाष्य 
स्तर को ऊंच। उठा सकें । इन कार्यवाहियों मे सइकों का सिर्माण और उत्तकी 
सरमभ्सत, कुए गलाना ओर उनकी मरम्मत, पूलियों का निर्माण और उनकी 
सरम्सत, बाध बनाकर सिचाई की छुविधाओं की व्यवस्था करना, तालाब 
खोदन।, प्र ढों, लड़कों ओर लड़कियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाये प्रदान करता 
तथा चिकित्सा सम्ब्धो सहायता और गाँव की सफाई का प्रबन्ध करना 
सम्मिलित हे 


गस्‍ते का मूल्य १ रु० १० आना प्रति सन रहा । जित्तीय वर्ष 
१९४९-५० ई० शक्कर के कारखानों को सप्लाई किये गगे गद्ने पर ३ 
आना प्रति मन के हिसाय से अबवबाब (सेस ) के रूप से कुल २,०५,३८, २४० 
रु० वसूल हुआ जब कि पिछले बे २,९८,७८,६८८ ४० बसूल हुआ था। 
आलोच्य वर्ष मे सेस की बसूरूर थे जो कमी हुई उतब्ा कारण यह है कि कारखानो 
पर सेप झो बहुत धतराशि बकाया रह गयी है। 
२९--अ्रम-छुवा[र 
ग्राम-सुधार विभाग के सहकारों विभाग मे खिला दिये जाने के फरूस्वरूप 
ग्रांस में ग्राप्त सुबार संजबंबी समस्त कार्यजाहियां रजिस्याएर सहकारों समितियां 
एवं ग्र।म सुध(र अधिकारों के प्रशासकीय नियत्रण मे की गयीं । दोनों विभागों 
के। एक में पिलाये जाने के फलस्वरूप ग्रतम सुधार विभाग के झुर्यारूश (हुँड- 
क्वार) का क्‍्ल्की अमला तथा कुठ डिबीज़नों के सुपररत्टेल्डन्द (अधीक्षकों। 
तथा ग्राम सुधार इंस्पेक्टरों को छोड़कर (जिनके निकट भविष्य. सहकारी 
विभाग में ले लिये जावे को आशा थी ) पग्राम-सुधार विभाग के विभिन्न 
कैडरों के उपपक्‍त कर्मचारियों को सहकारी विभाग के समान केडरों की 
नौकरियों में रख लिया गया । महिला हिंतकारी योजना का भी पुनस्संगठन 
किया गया और इसे पूरे समय काम करने बाली महिला हितकारी डाइरेक्टर 
के प्रत्यक्ष नियंत्र०ण से कर दिया गया। 


विकास संबंधी कार्यवाहियां सुख्ययया निर्माण-कार्यो, जिससे बीज 
गोदाप्ों , पंचायत घरों और कुओं, पुलियों, नालियों, नालों तथा पर्वतीय जि 
स्‌ धारों का निर्माण सम्मिलित है, तक ही सीमित रहीं । विभिन्न समितियों 


( ६०५६ 


और व्यक्तियों को जो इस प्रकार के काम करना चाहते थे जिला अधिकारियों 
के अधिकार में रकखी गई उपयुक्त धनराशि में से अंशदान के आधार पर सहायता 
दो गई। आलोच्य वर्ष म इस संबंध में सरकार ने अंशदान के रूप में कुल 
२,००,५७८ रु० दिया जब कि जनता से जंदे के रूप में कुल २,१३,६४१ २० 
बपूल हुजा। सहकारिता के आधार पर उत्पादन के उन्नत तरीकों का सर्वे- 
साधारण में प्रचार करने और समझाने के उद्देश्य से स्थावीय मेलों में प्रदर्शि- 
तियां करने के लिए सरकार ने विभिन्न जिड्लोंकों भी अनुदान दिये । विकास 
ब्लाकों में अद्वाड़ों की तरह के खेल-क्‌द के केन्न खोल कर और उन्हें सहा- 
यता देकर ग्राम लिवासियों के शत्रोरिक विकास की बा्जेतपहियां जारी 
रकखी गई और जो रिपोर्ट मिल्ली है उनसे यह पता चला हे कि प्रमुख गर 
सरकारी व्यक्षियों और अन्य व्यक्तियों ने ऐसे खेलों में दिलचस्वी लेकर ग्रोस- 
लिवासियों को शारीरिक संचद्त की कार्यवाहियों में भाग लेगे के लिए 
प्रोत्साहित किया । ग्राम निशाजियों ने पानी पीचे के लिये कु्मों तथा पंचायत 
घर एवं बीज गोदामों के निर्माण में भी बहुत उत्साह दिखाया।, 


डाइरेक्टर , महिला हितकारी की देखरेख में महिला डितकारी योजना 
सकहतापुर्वक्ष कार्यान्वित को गई । उसकी सहायता के लिए सोन प्रादेशिक 
(जोवल ) आरनेवाइज्नर, १९ जिला आर्गेनाइज्नर तथा २२४ ग्राण सेविकायें 
थां। सर्वोत्तत्ष परिणाम प्राप्त करने के विचार से इस योजना की केवल 
१२ जिलों में ही चलाया गया और प्रत्येक जिले में कर्मचारियों ने ३ से ५ 
केन्द्रों में सम्मिलित रूप से प्रधत्न किये। 


३० महिला उम्मीदवारों को जच्चा-बच्चा तथा शिशु हितकारी कार्यों को 
देनिंग दी गई और उन्हें महिला हितकारी केन्द्रों में भेजने का विचार था 
जहां पर छोटर-प्रोटी बीमारियों का इलाज करने के निमित्त दवाइपों की छक 
पेटी की व्यवस्था की गई थो। इस योजना के अन्तर्गत (१) जच्चा-बच्चा तथा 
शिश हितकारों कार्य, (२) ऋाफ्ट ओर (३) प्रौढ तथा पूर्व बेसिक शिक्षा ( बाल 
बाड़ी) के संबंध में प्रमोण महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रथत्तन किये गये। 


उक्त प्रयोजनों के लिए प्रत्येक केंद्र में विशेषरूप से द्ेनिंग प्राप्त तीन व्यक्षित 


रकखें गये । 
३०७-- विकास सम्बन्धी समन्वय 


देश की वर्तमान आर्थिक दक्षाओं और तदनुसार विकास संबंधी एक 
समीक्षत योजना की आवश्यकता के कारण यह ज़रूरत सहसूस हुई कि सरकार के 
विकास संबंधी कार्यक्रमों को इस प्रकार कई चरणों ( 79668 ) में 
विभाजित किया जाय कि पहिले उन योजनाओं को हाथ में लिया जा 
सके जिनसे सर्वोत्तम आथिक परिणास प्राप्त होने की तथा देश के भौतिक 
साधनों में ब॒द्धि होने की सम्भावना हो, और उन कार्य-ऋरों तथा अन्य कार्य- 
क्रमों के सम्पादन से जनता का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त हो और वे 
आत्म साहाय्य के आधार पर पुरे किये जा सकें। ग्रास्तीण क्षेत्रों में पीने के पानी 
की सप्लाई, यातायात, शारीरिक संबद्धत तथा हरिजनों के लिए घरों की 
च्यवस्था आदि जेसे कार्यों के विकास के लिए सरकार ने जिला विकास संघों 
को अनुदान दिये ताकि वे इस प्रकार उन्हें दिये गये कोष से सामग्री छेकर 
गांव बालों के प्रवत्तों को एक सीमा तक पुरा कर सकें। यह आवश्यक समझा 
गया कि विभिन्न विभशण्ों हारा एक हो प्रकार के कार्यो' के सम्पादन की प्रथा 
को समाप्त कर दिया जाय और वत्तसान अमले को एक हो में सम्मिलित 


महिला 
हितकारी 
योजना 


सामाहत्ण 


प्रादे शिक 
शिक्षण केन्द्र 
(रोज॑ंनल 
देनिंग 
सेन्टर ) 


पाइलेट 
योजना १ 
ह्दात्रा 


कर दिया जाय जिससे वह और अधिक विस्तृत क्षेत्र में कार्य करने के लिए 
लगाया जा सके। इस उद्देदय को प्राप्ति के (लिए प्रयट्ल किये गये औरर प्र 
सुधार विभाग के अधिकांश कसम वाश्यिों और कृष्षि के सुपरवाइडुरों को सह- 
कारी दिभाग हें ले लिया गया, वयोंकि सहकारिता आन्दोलन के दिसमार के 
कारण यह आवहरल लब्शा गया कि दहुकारी विभाग के अनऊे णें बद्धि की 
जाद। कृषि, रुकारिता आर यत्ञा विक्कास के कम बाश्यिं का का्य-क्षेत् 
एक होने के कारण गन्ना जिकाउ के क्षेत्रत्थ कर्मचारिव्ण के अमीचीरोकरण 
की तथा एक हो कार्य सिदश्च-भिन्न विभागों के कम बारियों हारा छिए जाने की 
प्रथा को जत्म झरपे की घाऊुना भो बनाई गईं जोकि वियारःबंल हूं। 


रा 


७४) 


था 
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/्िी 


हि 


इस दात को रोहते के उहेश्य से कि एक हो कार्य दो विशिक्न 
विभागों हरा अलग-अलग न किये जाय, एक दूसरी कारंबाई यह की गई 
कि बनारस, गरेर्खपुर, ऑजश्गढ़, उच्चाव, बाघ और सहारनपुर के छः 
आश्रप्तों पे ६ प्र.देशिक शिक्षण केला स्थापित किये गये। इन केद्दों पें क्षेत्रीय 
कार्य क्ताओं (फोल्डवर्कंपे) को विभिन्न विकास विभ गों के कार्यों की ट्रेनिंग दी 
गई ताकि इस प्रक्षार ट्रेनिंग ग्रस्त कोई भी गांव का कार्यकर्ता या गाइड एक ही 
क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न विभाणों के किसी भी क्षेत्रीय (फील्ड) 
कार्पकर्ता के स्थान पर काम कर सके । ट्रेनिंग पाने बाले दो दलों (बेच) ने, 
जिसमें कुल मिलाकर ३०० से अधिक व्यक्ति थे, अपना कोसे पूरा कर लिया हें 
और तीसरा बेच वित्तीय बर्ब १९४९-५० ई० की समाप्ति के समय देनिंग पा 
रहा था! । इन केछ्दों में से एक केन्द्र पर सहकारी सुपरबाइज़रों के लिए 
रिफुूशर कक्षारें भी खोलो गईं । सरकार ने इमारत बनवाने और भूमि 
तथः सज्जः खरोदने के लिए १,५६,००० रु० ( अर्थात्‌ २६,००० २० प्रति 
केरद्र ) का इंकमुटठ अनुदान दिया । सरकार ने ट्रेनिंग लेने बाले प्रति व्यक्ति 
क्रो ३० रु० मासिक छात्र-बेतन के अतिरिक्त १५ रुपया आवतंक व्यय के लिए 
भी दिया। आलोच्य वर्ष में इस कारण कुल व्यय ८७,३९० रु० हुआ। कुछ 
चुने हुए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को दो वर्ष की प्रगाढ़ देनिग देने के उद्देश्य से 
गाजीपुर के कृषि विद्यालय का पुनस्संगठन करने का भी प्रस्ताव था। 


इटावा में जो विकास कार्य अक्तूबर, १९४८ ई० में अमरीकी विशेषज्ञों की 
एक टोली की देख-रेख में शुरू किया गया था, वह वर्ष में अच्छी प्रगति के 
साथ होता रहा । विकास संबंधी समस्याओं को सानवीय तथा भौतिक 
दोनों हू” इष्टिकोण से हल किया गया, और जनस्वास्थ्य सुधार, पशुधन सुधार , 
उन्नत और अच्छे बीज की सप्लाई और खेती के उन्नत तथा अच्छे तरीकों का 
प्रदर्शन करने के कार्य-क्रमों के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा, सामूहिक वाद-विवाद, 
पंचों ओर सरपंचों की ट्रेनिंग तथा गांव वालों को दृुद्य दिखलाने के का्येक्रपों 
का आपोजन भी किया गया । इसके अतिरिक्त, तत्सम्बन्धी विशेष किस्म 
की अन्य समस्याओं , जैसे कछार क्षेत्रों की सिंचाई , भूसि को कठने से रोकने 
तथा मामूली ऊप्तर भूमि को खेती योग्य बनाने की योजनाओं को भी हाथ में 
लिया गया । इन सभी क्षेत्रों में पाइलेट योजना के कार्यकर्ता जो कुछ भी 
सिखाना चाहते थे वह उन्होंने स्वयं अपने हाथ से करके दिखलाया । 
इस प्रयोग से किसानों को पेदाबार बढ़ रही है, विशुद्ध बीज के 
बड़े-बड़े स्टाक जमा हो रहे हें , मवेशियों को +ैका लगाकर बीमारो से बचाया 
जा रहा है तथा साथ ही साथ किसानों का मानसिक विकास भी हो रहा है । 
इस योजना की सफलता से सरकार को प्रोत्साहन मिला और उसने गोरखपुर 


( १११ ) 


देवरिया के जिलों के लिए भी एक ऐसी ही योजना स्वीकृत की हे। यहु नई 
योजना १९५० ई० से आरम्भ होगी। 


नगर तथा ग्राम संविधायत कार्यालय ने कानपुर के लिए एक 
माह्दर प्लान (77980९7 0]97॥ ) तेघार किया जो उन थोड़ से व्यापक प्लावों 
में से एक हु, जोकि भारतदर्ष के किसी नगर के लिए अद तक देवधार किये 
गये हैं। बनारस के लिए भी एक प्रारश्चिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा 
या ओर आगरा के लिए एक मास्टर प्लान तेयार करने के संबंध में प्र।रश्थिक 
पेमाइश की जा रही थी | इसके अतिरिवत मोदी वगर के शरणाथों ओद्योगिक 
बत्ती के विक्रास के लिए बस्तुत तथा व्योरेबार प्लान तैयार किये गये । 
इस योजना के कार्पान्विल हो जाने पर इस कालोनी में लगभग ७५,००० 
प्यक्षियों के रहने के लिए स्थान की व्यवत्या हो जायगी। शरणाथियों 
की ओयोगिक बस्ती के विकाप के निमित्त इलाहाबाद के समीप मंदी 
में स्थित राइन फैक्टरी और ढाठटा फेक्टरियों पे लिए भी सोदीनगर बस्ती 
के प्लान के आधार पर प्लान ( फए]870 ) तेयार किये गये । हस्तिना-- 
पुर नगर के लिए भी प्लान तेयार किये गपे । लखनऊ से सहानलगर और 
चांदगंज क्षेत्रों तथा इलाहाबाद में तेलियरगंज क्षेत्र के लिए भी व्योरेबार 
योजनायें तेघार की गईं। नगर तथा ग्राम संविध्यन कार्यालय ने इलाहाबाद 
में मा मेला कैम्प का नक्शा ( ]७ए 0 ) भी तेयार किया। 


गत व्ब इलाहाबाद (बंबवा ), बरेली (खालपुर ), बदायं (भरकीरया), 
उन्नाव (जनापुर ), कानपुर (सिंहपुर ), सीतापुर (जंहगीराबाद), बलिया 
(सागर पाल ), गाजोपुर ( कुर्थधा ), म्रादाबाद (फत्तावाला ) और बनारस 
(डमरी ) के ११ बाड़प्रस्त जिले में से प्रत्येक में एक-एक आदर्श ग्राम बनवाने 
के लिए जो कार्यवाही की गई थी उसमें काफ़ी प्रगति हुई और ब्ष में कुल 
मिलाकर लगभग २५० मकान बनवाये गये । इन' गांवों में गांव-समाज 
सम्बन्धी कार्य के लिए दिये गये अनुदान में से कई कुएं खोदे गये और 
सड़क तथा गलियां बनवाई गईं । मुख्यतया इमारती सामान की कमी के कारण 
इस संबंध में और अधिक प्रगति न हो सकी। 


गत वर्ष सिलवा खाद (कम्पोस्ट ), बागबानी और तालाब खोदने के जो 
आन्दोलन चलाये जा रहे थे वे इस वर्ष भी निम्नलिखित रूप में कृषि विभाग 
के सहयोग से बराबर चलते रहे +-- 


मिलछवा खाद (कम्पोस्ट)--सरकार के इस निर्णय से कि भारत १९५१ 
ईं० तक खाचत््न के संबंध में आत्मनिर्भर हो जाय, सिलवा खाद का आन्दोलन 
और जोर पकड़ता गया । यह आन्दोलन मोटे तौर से चार हिस्सों में बांटा 
गया और प्रांत भर में स्वयं खेतिहरों के सहयोग से तेजी के साथ चलाया 
गया। तीन क्षेत्रों ( 80/6768 ) में अर्थात्‌ नगर, गांव ओर चीनी के 
कारखानों के इलाकों ( 20768 ) में यह योजना कार्यान्वित की गई। 
“घर में सोना और खाद खंजड़ी ” शी्॑क पुस्तिकायें, जिनमें योजना से 
देश को होने वाले कृषि संबंधी लाभ के महत्व को बतलाया गया था, 
बहुत बड़ी संख्या सें बांदी गई। पहिली तीन तिमाहियों में कुछ मिलाकर 
लगभग १३ लाख ठन प्ररमीण मसिलवा खाद तेयार कौ गई । एक निर्धारित 
मात्रा केऊपर सबसे अधिक सिलवा खाद तयार करने वाले व्यक्तियों को 
देने के लिए विभिन्न मूल्य के कई पारितोषिक रकक्‍्खे गये । मिलवा खाद 
के संबंध में खोज-कार्य भी किया गया और आरम्भ में ये दो समस्‍यायें हाथ 


नेंगर तथा 
आस सं विधा 
यन ( । 0ए्ा]] 
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आदर्श प्रास 


विशेष 
आन्दोलन 
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में ली गई अर्थात्‌ (१) गाय के ग्रोबर की खाद में जीव रसायन 
(300067008!) संबंधी परिवर्तत का अध्ययन, (२) भिलवा खाद 
यार करने के लिए फैक्टरी यार्ड की रही और प्रेस मड (?%६88 एप) 
के मिलाने का सब से उपपुक्त अनुपात निश्चित करना । व्यावसाबिक आधार 
पर जलनीलारणा ( फेथं8ए मिए३४07600 ) से बहुत बड़ी भात्रा 
में निछ॒वा खाद तेपार करने का भी आयोजन किया गया । 


बागवानी का आन्दे।ह्न-+-बहुत बड़े पेयाने पर प्रान्त भर में बशबानी 
विकास का कार्य किया गया । मृख्यतया फरहों के नथे बाण लगाये गये और 
पुराने घागों को फिर से गया किया गया । वास्तव में बर्थ के अन्त तक 
१२,१९५ एकड़ भुसि में चए बाग लगाशे गये और ८,०३४ एकड़ में पुराने बागों 
को तथा किया गया। बागबाती विकास घोजना के साय-पाथ स्वतंत्रता सप्ताह में 
बलक्षारोपण का प्रयाड आप्दोलन भी चलाया गया, जिसके अधीन इमारती लकड़ी 
के पेड़, चारा और जलाने की लकही के पेड़ लगाये गये। पेड़ लूगाने के आन्दोलन 
को तेजी से चलाने के लिए जो कार्य किये गये वे बहुत ही प्रभावकारी 
सिद्ध हुए और बाग लगाते बालों को रौधों की रात का ३० प्रतिशत राज 
सहायता के रूप में देने दथा सुफत पैकिंग और वाहुत सम्बन्धी सुविधायें प्रदान 
करने से इस आन्दोलन की सफल बनाने में काफी सहायता मिली है । बागवानी 
के ६ जोनों में से प्रत्येक को दक्ें ढी गई जिससे योजना की प्रगति अधिक तेजी 
से होने लगी और छावे-ले जाते में पौधे भी कस नष्ट हुए। उच पौधों का 
हिसाब रबखा गया जो लगाये जावे से एक वर्ष के बाद भो बचे रहे ओर जो 
रिपोर्ट प्राप्त हुई है. उसके अनुसार गत वर्ष के आन्दोलन के समय लगाये 
गये पौदों में से ४, १४,६०४ पौधे जीवित हैं। वर्ष में फछ, ई'धन और चारे के 
कुल रूगभग ११,२७, २८० पेड़ लगाये गये । 


आगरा, इहाहाबाद, सहारनपुर, फेजाबाद, लखनऊ और चौबडिया के 
सरकारी छागों में ६ केंद्रीय पत्चशालाओं ([ हप्ा!8७768 ) में फल, 
ईंधन और इमारती लकड़ी के ४,४०,००० विश्वस्त किस्म के पौधे तेयार किये 
गये हे, जबकि अल्मोड़ा और गढ़वाल के पर्वतीय जिलों की ६ छोटी पौधशालाओं 
ने पर्वतीय बगीचे बालों की आवश्यकताओं को पूरा किया । गत वर्ष स्व॑(क्ृत 
की गई जिला हेडक्वर्डरों की १२ पौधशालाओं के अतिरिषत, इृदावा, प्रताप- 
गढ़, गाजीपुर, पीलीभीत और गोंडा के हेडक्वार्ट रों में पांच पौधशालायें स्थापित 
की गई और प्रांत में १८ जिलों के विकास ब्लाकों ( 030078 ) में फल 
लगाने वाले ३० व्यक्तियों ( 270छ़०'8 ) को निजी पौधशालायें 
स्थापित करने के लिए कुल मिलाकर २०,००० ₹० की राज-सहायता 
दी गई । यह आशा थी कि एक या दो बर्ष में हेडक्वार्ट रों की योधशालाओं 
तथा राज-सहायता प्राप्त सभी पौधशालाओं में कार्य आरम्भ हो जाने से प्रान्‍्त 
में बीजों और पौधों की मांग की पूर्ति होने में कोई कठिनाई न हरगी। 


ताल्लाब खोदने का आन्दे'ज्ञन--यह घोजना प्रान्त के चुने हुए 
२२ पूर्वी जिलों में जारी रही, जहां कि सिंचाई सूख्यतया तालाबों से हो 
होती है। गत वर्ष के अनुदान में से जो ५७,८७५, रु० १ आना ४ पाई 
की धनराशि खर्च नहीं की जा सको थी, वह इस वर्ष जिला विकास संघों 
के अधिकार में रख दी गई और जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उससे पता चला 
है कि फैजाबाद, फतेहपुर, बनारस, जौनपुर, बलिया, बस्ती, बाराबंकी, 
इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर और देवरिया के जिल्लों में इस काम में काफी 


( ११३ ) 


अर्छो प्रगति हुई। बल्ता ओर जोचपुर के लिए ऋमश: ५,००० ० ओर 
३,००० रु० के अतिरिक्त अनुदात भी स्वीकृत किये गये। छोटे तालाबों के 
अतिरिक्त बड़े तालाब खौदने बे के लिए भी व्यवस्था की गई और गोरखपुर 
में रामगढ़ और ससेहरा तश्लाब के लिए ५,००० र₹० का एक किशेष अनुदान 
दिया गया और बदायूं में लभारी बांध के लिए १४,५८१ र० की धनराशि 
स्वीकृत की गई। आजमगढ़, बलिया, बनारस और इलाहाबाद में कई निकास 
तालियों तथा बंधियों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया । इन निर्माण 
कार्यों में खेतिहरों ने स्वयं परिश्रम किया और सरकार ने लिर्माण कार्यों की कुल 
लागत का केवल ५० प्रतिशत राज सहायता के रूप में दिया, पर शर्ते यह थी 
कि मिर्माण कार्यों की पुरी लागत इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत अधिकतम कुल 
धनराशि २ लाख रुपये से अधिक्न न हो। १५० पम्प द्वारा पानी निकालते के स्थिर- 
यंत्रों में से, जोकि लगवाये जाने वाले थे, ५९ स्थिर-यंत्र लगवाये गये, जिनमें से 
अधिकांश में १० हा पावर के इंजिन लगे थे, जो प्रति मित्तट ३०० से ३२५० 
गैलन्‌ तक पानी पम्प करने की क्षमता रखते थे । गत वर्ष खरीदे गये स्थिर यंत्रों 
के स्थान पर नये स्थिर-्पंत्र लगाये गये, क्योंकि वे अधिक पानी दे सकते थे। 


रूरल डेवलपमेंट रिक्वीजिशनिंग आफ लेंड ऐक्ट के अन्तर्गत निर्दिष्ट 
विकास प्रपोजनों के लिए भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में सहकारी स्रितियों के 
मियनों या गांव-पभाओं ने लगभग एक सौ प्रार्थंता-पत्र भेजे । बहुत सी भूमि 
(]%704) स्वतस्त्र खूब से प्राप्त की गई तथा विकास कार्य के लिए काम 
में छाई गई । इस ऐक्ट के लागू होने से उतना काम तो न हो सका जितनी 
कि आजा की जाती थी । यह जानने के लिए कि यह ऐक्ट कहां तक लाभदायक 
सिद्ध हुआ है और यह कि और अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करते के लिए उससे 
कौन कौम से संशोधन करने की आवश्यकता है, छावबीन की जा! रही है । 
इस नीति का अनुतरण करते हुए कि प्रत्येक विकास यूनियन 
( 2079097887६ ए४0०7 ) के पास जगोदाम के लिए एक 
उपयुक्त इमारत होनी चाहिए जिससे बीज , कृषि संबंधी औजार 
इत्यादि रक्‍ले जाय॑ और जो यूनियन संबंधी समस्त कार्यवाहियों के केन्द्र के 
रूप सें भी कार्य करे, सरकार ने वर्ष में नये बीजगोदाम की इमारतों के निर्माण 
के लिए ३ लाख र० के अनुदान की स्वीकृति दी। ये अनुदान इंस विभाग से 
सलाह«मदविरा करके दिये गये थे ॥ १९४७-४८ ई० में स्थापित किये 
हुए ७ डाक यूनियनों को दिये गये अनुदानों की घतराशि २,५०० ० प्रति इसा- 
रत तक सीधित रही, किन्तु प्रतिबंध यह था कि इत यत्तियतों में से प्रत्येक 
यूनियन कस से कसम ३,५०० रुपये की व्यवस्था स्वयं करे। १९४९-७० 
ई० सें खोले गये यूनियनों के लिए अनुदानों की धनराशि ३,५०० रु० प्रति इमारत 
के हिसाब से इस हे पर निश्चित को गई थी कि इन यूनियनों में से प्रत्येक 
यूनियन २,५०० रु० की व्यवस्था स्वयं करे । यह भी आवश्यक था कि इमारतें 
स्हेन्डर्ड घोजना के अनुत्तार बचें । इस तरह २,२४,००० रु० की एक धनराशि 
२८ जिलों में ७९ यूनियनों के लिए नियत की गई और २१,६५० २० की दूसरी 
धनराशि १३ यू नियनों को उनके बीजों की शुद्धता तथा उनके हारा अपने धीज 
गोदासों का प्रबंध सफ रूतापुर्वेक किये जाने के लिए उपहार के रूप सें दी गई । 
_ यह निश्वय किया गया था कि द्यूब बेलों से निकाले जाने वाले पानी 
के वितरण का कार्य प्रयोगत्मक रूय में किसानों की सहकारी समितियों को 
सोप दिया जाय । यह प्रयोग आरम्भ में केवल तीत जिलों सें किया गया, 
अर्थात्‌ बिजनौर , बदायूं और म्‌ रादाबाद में और प्रत्येक जिले में केवल तीन 
कुओं तक हो। सीमित रहा । थोहूदारों की जगह पर तीन आदशियों की 


रूरल 
डेबलपसेंट 
रिकवीजिदन- 
तिग आफ 
लंड ऐंक्‍्ट, 


बं।ज गो दास 
सम्बन्धी 
अनुदान 


ट्यूबवेल (चल 
कप) से 
मिकाले गये 
पानी का 
व्तिस्ण 


( ११७४ ) 
एक उपसाभ्ति बनाई गई जो वास्तव में इस बात का प्रबन्ध करती थी कि 
पानी का वितरण बथोचित रूप से हो । जिस किसानों की सम्मति ओसरा- 
बान्धरथों को तेयार करने के संबंध में छी गई थी, उन्होंने इस नई योजना को 
प्रशंसा की और यह प्रस्ताव किया गया कि द्मृवबेल-पानी-दितरण-यंजना 


हज 


को निकट भविष्य में और जगहों में थी चाल किया जाय। 





"बाढ़नपीड़ित पंत वर्ष ऊन ग्यारह जिला, यावी इलाहाबाद (बंधव) ) , बरेली (खालपुर) 
क्षेत्रों से बाबू! ( भरकेसयान ) , उच्चाव ( ऊमापुर ) , कालपुर ( सिहुपुर ) 
आदक्ष सीतापुर ( पहांगीराबाद ), बलिया (सगरप लो ), गाजपुर ( कुर्या ), 

गांवों का मरादाबाद (फताबाला ।, बरस (डुमरी ), में बाढ़ से अत्यधिक क्षति पहुंचे 

पुर्नानर्माण थी, उनसें से प्रत्येक फिले पे एक आदर्श दांद इणाने के लिए की गई कार्यद/हियों 
में काफी अगरि हुई । सब फिलाछ' लग्शण २५० मकान बनाये शथे। 
इस गांव में सामूहिक रूप से किये ऊाते का | 
दिये गये थे उनसे कई छुपे खोदवाये गये और सड़को त्थप ८ यो के दिक्क/स 
की नालियों का निर्माण किया गया । किल्तु और अजिद्य प्रभदि इमारती 
सामग्रियों की कथम्मी के कारण रुक गई। 


३१--उपनिवेशन 


भूतपूर्व सैनिकों और विस्थापित व्यक्षिययों के पुनर्वास के लिए सरकार 
द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में से तीन योजनायें, जो पहुले से ही कार्थान्वित 
की जा रही थीं, चालू रक्‍्खी गई और चौथी योजना वर्ष के दौरान में नेनी- 
ताल जिले के काश्ीपुर में प्रारम्भ की गई। मेरठ गंगा खादिर और नेनीतारू 
तराई की दो बड़ी उपनिवेशन योजनाओं से लाभ उठाने का अधिकार भूतपुर्व 
सेनिकों, विस्थापित व्यक्तियों, कृषि के प्रेजुएटों तथा डिप्लोसा होल्डरों और 
राजनीतिक पीड़ितों को भी दे दिया गया जबकि दूनगिरि योजना से लाभ केबल 
भूतपूर्व सेनिक तथा राजनीतिक पीड़ित उठा सकते थे । 


मेरठ गंगा भूमि विकास ओर फसल--खेती के योग्य बनाये जाने के प्रयोजनों के 
खादिर लिए प्राप्त को गई कुल ५५,६०३ एकड़ भूमि में से, २२,००० एकड़भूमि में 
खेती करने का प्रस्ताव किया गया था। इस उद्देदय को दृष्टि में रखते हुए १९४८ 

ई० में ९,८६६ एकड़ भूमि में खेती की गई थी और इस वर्ष ८,६३० एकड़ भांति 

में खेती की गई है, जिससे खेती की गई सारी भूसि १८,४९६ एकड़ हो गई। 

प्राप्त किये गये क्षेत्र के शेष भाग को, मुख्यतया उक्त क्षेत्र में स्थित नये गांवों के 

पशुओं और पास पड़ोस के गांवों और जिलों के पशुओं के लिए, चरागाह बना 

दिया गया । इन गाँवों और जिलों के लिए वह एक अन्तरजिला चरागाह 

बता रहा। कोहले में लगभग ७,००० एकड़भूमि में जंगल लगाने का प्रस्ताव 

था जिससे कि ईधन की व्यवस्था हो सके ओर इमारती लकड़ी मिल सके 

और तखमीनन ७,००० एकड़ की दूसरी भूमि पर मौजूदा काइतकार खेती कर 

रहे थे, जिन्हें बेदखल करने का विचार नहीं था । बष में उपनिवेक्षों मे बसने 

वालों ने लगभग १६,३६० एकड़ भूमि में खरोफ की फसलें बोइ, परन्तु उस 

काल में जब मानसून आता है बहुत अरसें तक पानी न बरसने के कारण सूजा 

पड़ गया जबकि वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी और बाद सें गंगा नदी 

की एक धारा में बाढ़ आ जाने से बोये गये क्षेत्र के एक बड़े भाग को क्षति ४8३५ । 

तिस पर भी १३,००० मन धान; ३,००० सन जूट, चता और दूसरी फसलें; 

४०० सन हाकरकंद; ४,००,००० सन ईख और १० मन विभिन्न फसलें हुई 
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था ५३,००० मन चारे को पैदावार के अतिरिक्‍त कुल पंदाबार ४,१६,४१५ 
मत हुई। रबी में ६,८१५ एकड़ भूमि में बुआई की गयी--राज्य फामस में ६४२.८ 
एकड़ में, डेरी फार्म में ३१० एकड़ में और शेष सहकारी समितियों हारा -- 
जिसमें से कम से कम ५,४१५ एकड़ में गेहूं बोया गया और ६,०९७ एकड़ में जो । 

डेगे (हुश्धशाला) फारम--१५००० एकड़ का एक डेरी (हुम्ध३यला ) फार्म 
बनाया गया ।  उससें फैब्टरी तथा अन्य इमारतें बनने लग गयी थीं । कुछ 
इध देने वाले पश खरीदे गये और यह प्रस्ताव था कि २०० दूब देने वाले 
पन्ुओं की एक डेरी (दुग्घशाला ) खोली जाय और पशुओं की बहलकशी का 
एक कासे थी खोला जाथ। 


बसने बालों के लिये घर--लगभग १,८०० बसने बालों के छिए मकान 
बनाने का कार्य करत था। इसमें से १,९४१ सकाल १७ नये गांवों में बचाये 
गये जिनकी लागत प्रति मकान के हिसाब से १,२००--१,४०० रू० थी । 
मवाना से हस्तिनापुर तक की आठ मील रूम्बी सड़क पूरी को गई और उस 
पर पत्थर के टुकड़े कूट कर डाले गये और गंगा खादिर के अन्दरूवी भाग 
में ४० मील लम्बी एक कच्ची सड़क भी बनायी गई जिससे कि विभिन्न गांवों 
और फार्घों के बीच संबंध स्थापित हो जाय और बे फार्म को सड़कों के रूप में 
भो काम आ सकें । पोते के पानी की व्यवस्था करने के लिए ४ ट्यूबबेल 
गलाये गये और २ अस्थायी पुल--एक बरही गंगा और दूसरा नेहरी पर-- 
तथा ५ पुलियां बनाई गईं । 
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हस्तिनापुर नगर--२०,००० एकड़ भूमि को खेती के योग्य बना लेने 
और उस पर विस्थापित व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सेनिकों के बस जाने से यह 
आवद्यकता प्रतीत हुई कि प्रशासकीय और वाणिज्य संबंधी सुविधाओं के 
लूए एक नये नगर का तिर्माण किया जाय | तदनुसार भारत के माननीय 
प्रधान मंत्री ने ६ फरवरी, १९४९ ई० को हस्तिनापुर में इस नये नगर का 
इलान्यास किया । नगर का वह क्षेत्र, १,००० एकड़ होगा जिससें १०,००० 
अदभियों को बसाने की योजना बनायी गई थी और जिससें उसके पूर्ण रूप से 
विकसित हो जाने पर उसका अपना जल-कल ( ५०७॥०7*ए07)28 ) 
और बिजलो घर होगा । ११० एकड़ क्षेत्र में एक नागरिक केन्द्र भी खोला गया 
जिसमें (१) डेरी की इमारत, (२) पशु चिकित्सा का एक अस्पताल, (३) 
एक बिजली घर, (४) एक सिविल अस्पताल, (५) सहकारी फर्म भवन -- 
पंचायत घर, बीजगोदाम और कृषि कार्यालय, (६) इन्सपेक्शन हाउस और (७) 
विस्थापित व्यक्तियों के लिए २० क्वार्टेर्स होंगे । ये सब इमारतें करीब-करोब 
पूरी हो चुकी हैं। 


मलेरिया निशेधक काय वाहियाँं--मलेरिया निरोधक कार्यवाहियां ९८ 
वर्गील के क्षेत्र में को गई, जिसमें ६६ गांव थे, जिनमें से १६ गांवों की 
स्थापना हाल ही में की गयी थी । डी० डी० दी० छिडकने का कार्य, मौसम के 
अनुसार चार या छः हफ्तों के बाद व्यापक रूप से किया गया । कीटडिंभ 
नाइक ( 9&764-87796 ) उपाय कास में लाये गये और पुरणनें 
तलेपों में से कुछ को मत्स्य -पालन तालाबों में परिणत करने का भी एक प्रस्ताव 
था । पालड़्रीव हाइड्रोक्लोराइड की कुल ३,०९,९८३ गोलियां बांठी गईं और 
वह क्रीम , जिसके लगाने से मच्छ ढ़ नहीं काट सकता प्रतिमास सप्लाई किया गया । 
चयस्क ओर बच्चों में भी स्प्लीन रेट तथा इन्सपेक्शन रेठ की काफी कमी हुई 
और इसका उल्लेखतीय परिणाम हुआ, क्योंकि मलेरिया के मौसम में जुलाई 


नेनीताल 
तराई उप" 
निवेशनत 
योजना 
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से नवम्बर तक लतीरृपुर के कम्प औषबालय में आने वाले रोगियों में से 
आओसतन केवल ६ प्रतिशत मलेरिया के रोगियों को रोगी शब्याएं दी गईं। 
लतीफपुर के इस केम्प ओबबालथ ने एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ कोई और चिक्रत्सा 
का प्रबन्ध नहीं था, बड़ा उपयोगी कार्य किया । 


चिकित्सा तथा स्वास्थ्य दोनों सेवाओं की सब मदों पर कुछ ८१,०६६ २० 
९ आता ९ पाई व्यय हुआ ओर इन सेवाओं से कुल १३,९११ व्यक्तियों को 
लाभ पहुंचा। 


जंगल लगान[--रेतीले ठीले, जिनको खोला कहते है, मुख्य भूसि और 
खादिर के बोच विभाजक रेखा की तरह होते हें। चंकि यह आवश्यक समझा 
गया था कि इस क्षेत्र को ठीक दहां में रखकर इससे इस उहदेश्य से जंगल 
लगापे जाथ॑ कि नये उपनिवेशन के लिए इंबन और इमारती लकड़ी के रिज्ञर्व 
को व्यवस्था हो जाय, इसलिए चद्टानी क्षेत्र की ७,००० एकड़ भूमि में जंगल 
लगाने की योजना बनाई गई और रूगभग ३०० एकड़ भूमि में जंगल लगाये गये। 


भृतपू्व सैनिक, राजनीतिक पीड़ित और विस्थापित व्यक्ति--एंगा 
खादिर में १,३८६ परिवार वर्ष समाप्त होने तक बसाये गये, जिनमें से ९५२ 
परिवार विस्थापित व्यक्तियों , ४२४ भृतपूर्व सेनिकों और १० राजनीतिक 
पीड़ितों के थे। 


खहका ये सपम्तितिया--१६ सहकारी समितियां--११ विस्थ(पित व्यक्तियों 
की और ५ भृतपूर्त सैनिकों कौ--एक कंज्यूमस स्टो्स और एक महिला 
ओद्योगिक सहकारी समिति (ए076797 74750) (!0-0/9९78 ४78 
8006068) वर्ष में बनाई गई। समितियों के कुल सदस्यों की संख्या १,३१८ 
थी। लगभग ८,००,००० ₹० ऋण दिया गया, जिसमें गंगा खादिर 
कोआपरेदिव स्टोर्स को दिया गया ५०,००० रु० सम्मिलित था । चुंकि 
अन्तिम उद्देश्य यह हे कि सहकारिता के आधार पर और यंत्रों की सहायता से 
खेती की जाय, इसलिए सभी प्राथमिक सहकारी समितियां सिलकर एक संघ 
(फेडरेशन ) बनायेंगी जो मुख्य रूप से सामंजस्थ स्थापित करने वाली, वित्त 
का प्रबन्ध करने वालो, देख-रेख करने वाली और कानून बनाने वाली संस्था 
होगी। संघ इस बात के लिए भी जिम्मेदार होगा कि वह समितियों से वसूलियां 
करे और सरकारी ऋणों को, जिनसे उनका वित्त-पोषण हो रहा हो, भदा करे! 
सरकार ६ राख रुपया पेशगी इन समितियों को इसलिए दे चुकी हु कि वे उसे 
अपने सदस्यों को बांठे । 


तराई के विकास करने मे गस्भीर समस्‍यायें उत्प हो गईं, जेसे यातायात 
के साधनों की कसी, संघातिक सलेरिया, मिट॒टी में तसी का होता, जिसके कारण 
जोतने और बोने के लिए बहुत कम समय भिलता हु, जंगल और मजदूरों की कमी। 
इसलिए इन कठिनाइयों को दूर करत के लिए तराई और भाबर विकास 
समिति ( [)678]007700॥ 00077668 ) की सिफारिशों के 
अनुसार एक सुनियोजित योजना बनाई गई और सेंदल देकदर आर्गनाइजेशन 
(केन्द्रीय टृक्टर संगठन ) ने ४ जनवरी, १९४८ ई० को पहली बार दुबीली 
भूमि में जोताई की। 


भूमसि विकास ग्रोर फसले--१९४८-४९ ई० में केद्धीय ट्रैक्टर संगठत 
(सेन्ट्रल ट्रैक्टर आगनाइजेशन) की सहायता से ४,५०० एकड़ भूमि और 
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प्रान्तीय देक्टर संगठन (प्राविन्शियल ट्रैक्टर आर्गेताइजेशन ) की सहायता 
से १,४४९ एकड़ भूमि खती के योग्य बनाई गई, और १९४९-५० 
ई० में केसद्रीय देक्टर संगठन ने ५,१५० एकड़ और प्रान्तीय द्रेक्टर 
संगठन ने १,०३५ एकड़ भूमि खेती के योग्य तेघार की । इसके 
अतिरिक्त डेरी फार्म मे १,००० एक भूसि तोड़ी गई । सब सिलाकर 
कुल १३,००० एकड़ से ऊपर भूमि खेती के योग्य बनाई गई । डर सके बाद की 
कृषि सम्बन्धी कारंबाइयां अर्थात्‌ हुल से जोतना और सरावन देता अधिकतर 
प्रान्तीय ट्रैक्टर यूनिद द्वारा को गई और सरकारी कोआपरेटिव तथा डेरी फामों 
में १०,७२८ एकड़ में खरीफ की विभिन्न फसलें और ४,२५२ एकड़ में रबी की 
फसलें बोई गईं। गन्ना और जद ऋसशः १,१९७ और ९५७ एकड़ में बोया गया । 
इस प्रकार दोनों फसलों में कुल १४,९८० एकड़ के क्षेत्र में बुआई को गई। 

डेरो (दुग्घशात्ना)--नगला मे जो सरकारी डेरी ९४ पशुओं से खोली गईं 
थी उसमे वर्ष में पशुओं की संख्या बढ़कर ६४६ हो गयी । दूध के उत्पादन का 
औसत प्रति दिन २,१०० पौन्ड था और यह दूध उपनिवेशन क्षेत्रों में 
((0०१०0०98907 079 ) तथा उसके आये यहां तक कि पहाड़ों में हलद्वानी और 
नेनीताल में बांदा गया । जाड़े रू स्थानीय आवश्यकताओं की पति करने के 
उपरान्त दूध की खासो बचत हुई और बहेरी तक दूध की सप्लाई का प्रबंध 
किया गया। 


बसने वाले लोगों के मकान और लड़क--बने हुए पक्‍के मकादों 
की संख्या ५५० हो गई और प्रत्येक मकान की लागत २,५०० रुपये से 
लेकर ३,००० रुपये तक थी । नगला से रुद्रपुर तक बताई गई १२ 
मील लस्बी नई सड़क के अछावा रुद्रपुर-गरारपुर खंड (सेक्शन) में 
७ मील रूम्बी पक्की सड़क तेयार की गई। इसके अतिरिक्‍त बसाये गये 
११ नय गांवों से सिलाने के लिए और उत्तर में सरकारी फास के लिए सुर- 
क्षित क्षेत्र तक आने-जाने का मार्ग बनाने के लिए लगभग २५ मील कच्छी सड़कें 
बनाई गई । इच्घशाला की इमारत बन कर तेयार हो गई और एक बीज- 
गोदाम बत कर तेयार हो गया जिसमें लगभग १,००० दन गल्‍ला रखा जा 
सकता हंं, रुद्रपुर में एक सिविल अस्पताल, जिसमे सलेरिया निरोधक 
शाखा गासिल हु, करीब-करीब तेयार हो चुका था, ६ दूयूबबेल तथयार किये गये 
थे और १२ मील हरूम्बी गन्दे पाती के निकास की नालियां खोदी गई । 

मलेरिया-निरेधक-काय वाहियाँ--५१ गांवों में, जिनमें ११ गांव 
नये स्थापपत किए गये थे, लगभग ५२,००० एकड़ के क्षेत्र में मलेरिया 
निरोधक कार्यवाहियां की गई । गांवों की स्थायी झोपड़ियों और ट्रैक्दर यूनिट 
केस्पों में डी० डी० टी० का छिड़काव ६ हफएते के नियमित अन्तर से तथा 
सानसूत के सम्॒य में और उसके बाद ४ हफूते के अन्तर से किया गया। उस क्षेत्र 
के गांव वालों, बतन बालों ओर कास करने वाले कर्मचारिवर्ग को मलेरिया से 
बचाते के हेतु आवश्यक मात्रा में उपयोग करने के लिए ७,७१,६४२ पालड्रिन 
की दिकिया बांदी गई। इत कार्यवाहियों के फलस्वरूप उन स्थानों में, जहां पर 
सलेरिया का घोर प्रकोष रहा करता था इसका प्रकोप हो कम नहीं 
रहा वरन्‌ छोग भी कसम बीमार पड़े और अस्पताल में मलेरिया के 
रोगियों की संख्या गत वर्ष की तुलना में ३० प्रतिशत से भी कुछ अधिक 
कस हे गई । इसके अलावा, स्थानीय दक्षाओं के सुधरने के कारण और 
मजदूरों के मिलने के फलस्वरूप गोकुलनगर की शक्कर सिल, जो बन्द पड़ी 
थी , फिर चालू की गई और सरकारी असला तथा उपनिवेश्ञ में रहने वाले, 
दोनों हो को सलेरिया के सौसस में कोई असाधारण हानि नहीं उठानी पड़ी ॥ 


दनाशिरो 
उपनिवेशन 
योजना 


काशीपुर 
उपनिवेदशन 
योजना 


( ११८ ) 


बिश्था पित व्यक्ति- -विस्थापित व्यक्तियों के लगभग ३५० परिवारों और 
राजनीतिक पीड़ितों के १४ परिवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों को जमीने दी गई। इसके 
अतिरिक्त ९५७ परिवार एलाटमेंट की प्रतीक्षर कर रहे थे और इस दीच में बे 
खेतिहर मजदूर की हेसियत से काम कर रहे थे। भूमि बन्दोबस्त की ८ सहकारी 
समितियां (लेन्ड सेटिलमेंट कोआपरेटिव सोसाइटीज) और २ सहकारी उपभोक्ता 
स्टोर भी खोले गये । सहकारी समितियों के सदस्थों ने १,७२९.५ एकड़ भूमि 


कई 


में रबी की फसलें बोई, जिसके लिए उपलिवेशन विभाग मे बीज दिये थे। 

अगस्त, १९४७ ई० 8 २,६६५ एकड क्षेत्र बाला दुनागिरी उपनभिवेक्ञ ३ 
लाख रपये में खरीदा गया था और वर्ष में ४-४ एकए के ८७ प्लाट 
बरबर किये गए, संद्ीनूआ खेत तेयार किए गए और बसे बालों को 
दिये गये। सीढीनूमा खेत तेयार करने और बराबर करने में कुल ८,२८,७९५ २७० 
व्यय हुआ। २५ उपनिजेशियों ने खरीफ की फसल बोई और ४० ण्लाठों में 
रबी की खेती की गई । इस बर्थ के भौतर २२२ वये प्लाठों की हृदबन्दी को 
गई, जिलसें से १०७ प्लाद भतपूर्व सेनिकों को और ५७ प्लाद राजनीतिक 
पीड़ितों को दिये गये । ३३ बसमने बालों ने स्वयं खेलों को बशबर कर्ता और 
सीढ़ीनुमा खेत तेघार करना आरघध्भ किया। बससे वालों के (.ए ८,८२० रुपये 
की लागत के ६ मकान बनवाये गये और २० बसने वालों ने अपने घरों के 
बनाने का काम स्वयं हाथ सें लिया । एक सहकारी समिति बनाई गई और 
घरों के निर्माण के लिए तथा सीढ़ीनुमा खेत तेयार करने के लिए ७३,००० 
रपये तक के ऋण स्वीकृत किय गये। संयुक्त प्रान्त युद्धोत्तर सेवा पुनस्संगठन 
कोष ट्रस्ट हारा हुसरी फसल के कटने के समय तक के लिए १० भूतपूर्व संनिकों 
को भरण-पोषण के लिए १०० ₹० प्रति बसने वाले के हिसाब से ऋद्ण दिया गया। 
६,८०० रुपये की लागत पर सरकारी बगीचे के लिए ८ एकड़ से अधिक भूमि 
बराबर की गई और सीढ़ीनूमा खेत तेथार किये गये। चीड़ 
के पेड, जो कृषि के लिए बाधक समझे जाते थे, जछ से उखाड़ दिये गये और 
१६,००० रुपये में बंच दिये गये, जबकि लीसा, चराई और घास से 
३,५७० र० आय हुई। किन्तु आल की फसल सूखा पड़ने के कारण भली- 
भांति नहीं हुईं, जिससे १३,२२३ रुपये की हानि हुई। 


इस वर्ष उत्तरी काक्षीपुर उपनिवेशन योजना चालू की गई और ४८ 
गांव, जिनमें कुल ३६,८६५ एकड़ भूमि है, कृषि योग्य बनाने और उपनिवेशन 
के लिए प्राप्त किये गये । इसके अलावा ६न विभाग के तीन गांव जिनका क्षेत्र- 
फल १,७९९ एक है, इसमें सम्मिलित कर लिये गये, जिससे उपनिवेशन के लिए 
कुल क्षत्रफल ३८,६६४ एक हो गया । इंडियन रिसर्च फंड एसोसियेशन 
के ऐस्टी मलेरिया यूनिट को बदली कालाढुंगी से काशीपुर को की गई और 
जून, १९४९ ई० में डी० डी० टी० का छिड़कना और पालडिन से रोग निरो- 
धात्मक चिकित्सा आरम्भ की गई । प्रान्तीय श्रम ग्रूप के दो यूनिट उस सड़क के 
निर्माण के लिए भेजे गये जो काशीपुर-जेसपुर सड़क पर कुन्डा गांव के 
उत्तर से रामपुर-काशीपुर सड़क पर पिपलसाना तक के किलावली और हेम- 
पुर (गौश्ञाला ) फार्स होती हुई आगे काशीपुर-जेसपुर सड़क के दक्षिण 
काशीपुर-ठाकुर हारा सड़क से जा कर मिलेगी। सड़क के ११ १/२ मील तक 
मिट॒टी डाली गई। काशीपुर से ३ मील की दूरी पर काशीपुर-जसपुर सड़क पर 
कुंडा गांव में केन्द्रीय ट्रेक्टर और संयुक्त प्रांतीय ट्रेक्टर संगठन के यूत्िटों के लिए 
जगह की व्यवस्था अस्थायी आधार पर की गई। वर्ष के अन्त में निर्माण कार्य 
का चाल रखने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक पुरा डिवीजन स्थापित 
किया गया । 


( ११९ ) 


जलाई के महीने में कृषि विभाग के एक छोटे से अमले की बदली, जिसमें 
प्रथम ग्रप का १ इंसपेक्टर, द्वितीय ग्रूप के २ इन्सपेक्टर और तृतीय घ्रूप के ६ इंसपेक्टर 
सम्मिलित हैं, गंगा खादिर से इस क्षेत्र को की गई। २४० एकड़के इलाकों में 
फार्म के तैयार करने का काम अक्तूबर, १९४९ ई० तक समाप्त हो चुका था! और 
कृषि संबंधी सम्भावनाओं के लिये जमीन की जांच-पशुताल और खरोफ कार्यक्रम 
तेथार करने का काम हो रहा था। इस क्षेत्र में केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के 
जहदी आने दी अपश्ा थो, किन्तु विभिन्न कारणों से उसके आने में चिलम्ब हुआ। 
पह दिससस्‍्वर के मध्य में आया और फलस्वरूप बर्ष के अन्त तक बहुत कम काम 
हो सका 


भरसार के लिए, जो गढ़वाल पहाड़ियों पर एक छोटा सा उपनिवेश है और 
जो पौड़ी से २४ झील पर स्थित है ओर जिसका क्षेत्र ३२०० एकए है, एक उपनि- 
वेशन योजना तेथार की गई, किन्तु आवश्यक असले के आने में विरूम्ब होने 
के कारण भूमि के बराबर करने का काम और सीढ़ीनूमा खेत तेयार करने का 
काम इस वर्ष आरश्म नम किया जा सका। 


दिसम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक पांचों उपनिवेशन योजनाओं पर मिम्न-- 
लिखित व्यय हुआ :-- 


(१) गंगा खादिर उपनिवेशन योजना, 


जिला मेरठ में 2४४ »«»... २३,८९,१७० रु०; 
(२) नेनीताल तराई उपनिवेशन योजना, 

जिला नेनीताल में ५ »«. ५१,६३,५११ रु०; 
(३) दनागिरी उपनिवेशन . योजना, 

जिला अल्मोड़ा में श न २,३४,०२२ रु०; 

[४ ) काशीपुर उपनिवेशन योजना, जिला 

नेनीताल में हे ६,५३,२०३ रु०१ 


(५) भरसार उपनिवेशन योजना, जिला गढ़वाल भें. २०,०००रु०; 


या कुछ बड़ा योग... ९४,५९,९०६ रू० 


३२--सावजनिक निर्माए-काय 
(क) इमारते' तथा सड़के' 


मूल निर्माण कार्यो तथा सड़कों और इमारतों के रख-रखाव के लिए 
१९४९-५० ई० के साव जनिक निर्माण विभाग के बजट में पहले १२.६१ 
करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी । किन्तु बाद में वित्तीय संकट के कारण 
इस धनराशि में ३:३३ करोड़ की कमी कर दी गई, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक 
निर्माण इत्यादि के लिए केवल ९.२८ करोड़ की धनराशि शेष रह गयी । 


20200 
सडक--- 


बजट को कुल ९.२८ करोड़ रुपये की धनराशि से ५.१० करोड़ रुपये की 
धनराशि सड़क संबंधी निर्माण कार्यो' के लिए नियत कर दी गयी थी। सार्व- 
जतिक निर्माण विभाग ने दौर नं० १ के कार्यक्रम में सड़कों के विभिन्न वर्गों के 


भरसार 
उपलनिवे०«+ 
दस बोजना 


कुल व्यय 


( १४० ) 


अन्तर्गत निम्नांकित लम्बाई की सड़कों के सुधार, पुऑरर्निर्माण और भिर्माण क्षा 
कार्य किया :-- 





| सड़क का वर्ग सीलों से दूरी | 
| | 


असरसादलपपाक. 


नवस्बर, १९४९ ई० 
तक की प्रगति 
एन अकअमन 








१,४७५ सील सड़क 
मे सिद॒टी डालने 
का काम पुरा किया 


& | 

राष्ट्रीय राजसा्ग.. .. ५०९ सौल .. | 
| 

प्रान्तीय राज सा्गे_... ९१० सीरू .. < गया। सड़क पक्‍की 
। 
। 


न “9 


बनाने का काम 
५९४ मील तक पूरा 
किया गया । 


बड़ी जिला सडकें ,. ७३२ मील .. 


नल 


४,४८० मील सड़क 
| सें मिट॒टी डालने का 
| कास पूरा किया गया 

अन्य जिला सड़कें तथा ५,६५५ मल , . ( और १,६४० सील 
ग्राप्ष सड़के तक ईठ और सीमेट 
का काम प्रा किया 

गया । 


०५ 


हा ४०४ मील सड़क्न में 
| मिट्टी डालने का काम 
| पूरा किया गया। 
| 


हब 


३ मील सीमेंट और 
कंकरीट से रास्ते 
बनाने का काम 
के पूरा किया गया । 


,.. सीमेंट कंकरीद से बने ५०१ सील , 
रास्ते 


विश ंप१+मनाक2/आ एज “अमन 








उपयुक्त सड़कों या रास्तों के अतिरिक्त २,४१९ मील लम्बाई की जिला 
बोर्डो' की पदकी सड़कों को फिर से बनाने का काम अपने जिशसे लिया गया और 
इससे से १,८१४ मील सड़क फिर से बनायी गयीं और शेष भाग को फिर से बताने 
का काम किया जा रहा था। 


रष्ट्रीय राजमार्ग -- 


राष्ट्रीय राज सार्यो" की श्रेणी में आने वाली सड़कों में १,४७९ मील सड़क 
का रख-रखाव प्रान्तीय सरकार ने किया, जिसके लिये वित्तपोषण की जिम्से- 
दारी एकमात्र केन्द्रीय सरकार की थी । राष्ट्रीय राजमार्गो" के सुधार और 
निर्माण के पंचवर्षीय कार्यक्रम सें निम्तांकित निर्माण कार्यो' के लिए लड़ाई से 
पहले की दरों के अनुसार १६१.०४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी-- 


(१) सड़कों का सुधार---५०९ मील । 


(२) उपसागों" ( ]898-]008898 ) और सार्गो' को परस्पर 
मिलाने वाले नये रास्तों ( 6077609092 7088 ) का सिर्साण-- 
७५ मील | 


( १२१ ) 


(३) सगुर, बेंगूल, बाखरा, राप्ती और सरजू नवियों के ऊपर 
5५ बड़े-बड़े ( ॥709]07 ) पुलों का निर्माण और गढ़ नामक स्थान 
पर गंगा नदी के ऊपर रेलवे पुल पर तख्ते लगाना (8०८४८ 0०8) । 

घुधार का काम जो करना था वह अधिकांश यह था कि डब्ल्यू० 
बी> फर्श (807/9808) को बदल कर उसे ब्लैक दाप (-3]%2| ॥0]0) 
से या सीमेंट कंकरीटों के बने चौखठों (8!809) से बनाया जाय ताकि 
उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आमदरफ्त के बावजूद भी वह कायम रहे। यक्षपि काम 
की प्रगति अच्छी रही फिर भी सीमेंट की कभी और पत्थर के छोटे-छ.5 
टुकड़ों ( 807९ 99]88/8 ) और बालू आवि. ढोने 
के लिए रेल के डब्बों की कमी के कारण अधिक कार्य नहीं हो सका । 
इसलिए इस उद्देश्य से कि काम तेजी से हो, निर्धारित विवरण से कुछ 
साधारण परिवर्तत कर दिये गये ताकि ईंट और ईठ के दुकड़ों ( 07707£ 
0989/8) जैसी स्थानीय उपलब्ध होने वाली सामग्री का अच्छा 
से अच्छा उपयोग हो सके। 


घुल--राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम में सम्मिलित ५ पुलों में से केवल दो 
पुल दिल्‍ली-मेरठ-बरेली सड़क पर बंगुल और भाकरा नदियों पर बनाने के 
लए स्वीकृति मिली, किन्तु यह निर्माणकार्य भी काफी देर के बाद ही शुरू किया 
जा सका । इसके अतिरिक्त , चूंकि यह देखा गया कि गढ़ नामक स्थान के 
रेल वे पुल में तख्ता लगाने में खर्चे अधिक पड़ेगा इसलिए भारत सरकार ने वहां 
एक नया बुल बनाने के लिथ स्थान की पेसाइश किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार 


कर लिया। 


धान्तीय सड़क कार्यक्रम में निम्नांकित प्रमुख पुलों का बनाया जाना भी 
सम्मिलित था :--- 
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क्र | __ विशेष 
लक ्‌ 
क अल पुलका नाम | जिल आकार विवरण 
भगन बांदा २१००० फीट लम्बा 
२ बरवा नदों बांदा २६० फीट लम्बा 
+ पयस्विती. बांदा ३२० फीट लम्बा 
४ फरेन गोरखपुर ३०० फीट लम्बा 
५ छोटो गंडक गोरखपुर ५०० फीट लम्बा 
६ सतपुली गढ़वाल १२० फीठ रूम्बा 
७ नन्दप्रयाग गढ़वाल १२० फीट लस्या 
८ कर्मत्रवाग गहबाल १८४ फीट लम्बा 
९ जअजसान देहराहुन ३०० फीट लम्बा है .. 
१० सोत नदी. बदायूं २९४० फीट लूम्बः है. 
११ खाखरा पीलीभीत २०० फीट लम्बा 


मम कपल कप नल पद 240 406 2050 कली वीक लक कक! 
+ ये पुरावे पुथे जोक्षतिग्रस्त हो गये थे और वे फिर से बनाये 
जारबे थे। 








( श२२ ) 


इन पुलों को बनाने का काम जारी था, किन्तु सामान की कम्मी और 
ज्ीक्षता के साथ काम पूरा करने के लिए आवधयक जओजारों झौर 
दूसरे उपकरणों की कमी तथा हाल में बजठढ को धनराशि में कमी किये 
जाने के कारण काम पूरा करने में विलस्ब हुआ। कटोती के फलस्वरूप विध्वाग 
को नये पुर बनाने का काजल भी स्थणित करने के लिए वियश होना पड़ा। 
साधाच्यत: प्रान्तीय सड़क कार्यक्रम थे सम्मिलित ऐसी भी सड़कों के बनाने 
का कास संतोषजलक्ष रूप थें चल रहा था, जिनके लिए सीमेंट ०7 र पत्थर 
इत्यादि की आवश्यकता न थी। बुक्त प्राज्त में सड़क निर्माण दाये-कऋष के 
प्रथम दोर थें कुछ लगभग १०.०० करोड़ रुपया खर्च हुआ । 
इमारत--इ परत संबंधी निर्माण कारों के लिए बणद में पहले २.९१ करोड़ 
रुपये की उश्वस्थए की गयी थी, लेकिन बाद में कमी करके २.०८ रू० नियत 
किया गया । सीमेंट, इस्पात, इंद, लकड़ी इत्यादि जेसे इमारत सामान के 
मिलने में कठिताई होने के कारण भी निर्माण-कार्य में बाधा पहुंची । फिर 
भी इस वर्ष जो खास-लास इमारतें बनायी जा रही थीं वे ये हैं :--- 
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लगभग कितना 
व्यय हुआ 


ऋषम्‌ 


ँ कितना काम हआ 
संख्या हु 


! 

ही । 
इमारतें 
। 

। 








खिल लत नानी तन. 


१ विधान मंडल के सदस्यों ४४.५२ लाखरु० ६३ प्रतिशत तक 


के लिए लखनऊ से काम हुआ। 
निवास गृह 
२ प्रथम दौर के कार्य-क्रम ५३:६८ लाख रु० (१) तिमंजिला वार्ड, 
में लखनऊ के किग जाएँ (२) २७२ छात्रों के 
मेडिकल कालेज ऐखण्ड लिए छात्रावास, 
असोसिएटेड हास्पिटल (३) बिजली के कुओं 
का विस्तार तथा 
(४) विजय होह्दल का 
और अधिक विस्तार 
करने के सिवाय बाकी 


काम पूरा ही गया। 
३. ग्रामीण क्षेत्रों में १०३ ३६.७ लाख रु०. ४१ ओऔषधालय पूरे हो 
अतिरिक्त औषधालयों गये, ३ लगभग पूरे 
का बनाया जाना होने बाले हैँ, ३६ 
बन रहें हैं और 
बाकी ओऔदबधालदों 
के बनाने का कास 
स्थगित कर दिया 

गया । 


४ ऐएंदबाग, लखनऊ में. १७.६५ लाख रु० २८ प्रतिशत तक 
एक माडन प्रिंटिंग काम पूरा हो गया | 
प्रेस (आधुनिक सुद्र - 
णालय ) की इमारत 
बनाना 
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लगभग फितना 








| मु 
घर की 
दया इमारते व्यय हुआ फतता काम हुआ 
“४, क्लावपुर में कुडीर ११.०० लाख रु० काम पूरा हो गया। 
उद्योगों के डाइ रेबटर, 
शसल कलिइवश और 
दहायक आबकारी 
दमिश्तर के लिए 
इमारतें 
५ लखनऊ में आकपेशनल ९.०० लाख रुपया ७८ प्रतिशत तक काम 
(व्यावसाथिक ) पूरा हो गया। 
इन्स्टीट पट के संबंध से 
इमारतें 
७ मथ्रा में नया पशु- २०.०० लाख रु० अस्थप्यी इमारतें पूरी 
चिकित्सा कालेज हो गई आए स्थायी 
इमारत में प्रशासन 
तथा. छात्रावास 
ब्लाक पुरे होने दाले 
हे । 
८ कातपुर में नर्तों के ८.५२ लाखरुू० ९१ प्रतिशत तक कास 
प्रारम्भिक द्ेनिंग (प्रशि- पुरा हो गया । 
क्षण ) के लिए सेन्ट्रल 
स्क्ल 
९ झांसो, बरेली, नेनीताल ६.६५ लाख रु०.. मेरठ और नैनीताल 
ओर मेरठ में मोजूदा में काम पूरा हो 
अस्पताल की इमारतों गया और बरेही 
का सुधार और झांसी में पूरा 


न पैने बाला हु। 
१० ब्रांच ओषधालयों में ६.३० लाखरु० 2१५३ क्वार्टर पूरे हो 


१८० नर्तिंग अ्दंलियों गये, ६ बन रहे हें 

के लिए १८० क्वा र और बाकी को 
बनाने का काम 
स्थगित हे । 


११ २० बेसिक बीज गोदाम ७.१४ राख रु० १८ स्टोर, एक बन 
रहा हैं और एक अभी 
है शुरू नहीं हुआ। 
१२ देहरादून में दून ३-५ लाख रु० काम पूरा हो गया। 
अस्पताल का विस्तार 
१३ मिटटी स्थिरीक्रण. ३.७७ लाख ० काम पुरा हो गया। 
योजना के संबंध में 
लखनऊ में अनु संघान- 
शाला 
१४ इुस्वेट अस्पतालों ३.७५ लाख रु० ५३ क्वार्टर पुरे हो 
(+86%66_ 097 गये, ३ बन रहे हें 
6%&3) सें ७५ कम्पा- ओर शेष स्थगित 
__ उल्डरों के क्वाढेर हें। 


ैग्मवानिरकनयावार 5 0१०७4०4भ/७८७ 








( १२४ ) 





के को कक पे गा मारा ॥ल्‍४ल्‍७७७८-७ए-"श्नशशश"श"""शरनशनशणणणणणनर्शआए॥"श""श"/श/"श//"श"""श""शनशनशशण/णणाणा .+ मर 
| 
कस | हि लगभग [(क्वूतना मर 
सहप्र इस, ते व्यय; कितना काम हुभा 
] 


॥ 
श््ञ 
'ः 
१ 


नकल कभी लत 
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१५ कानपुर में नर्लेज्न होम. ३०० लाख ०. काम पूरा हो गया। 


क्व 
का विस्तार 

१६ किंग जाजे मेडिकल ३.१८ लाख ४०. ६६ प्रतिशत तक काम 
कालेज, उलनऊ मे हो चुका और शेष 
कार्ट म बाड़े स्थगित है। 

१७ कानपुर में गवर्मनभंह २.१६ लाख ० ८२ प्रतिशत तक काम 
सेदर बकिंग स्कूल की हो चुका और शे 
इमारत हो रहा । 

2८४ राखनऊ श्र सेह्ल ड्ग +,०० खास रुू० काले शर्ट हो गया और 
श्सिर्त इंस्टीट्यूट के १५ प्रतिशत तक 
लिए छत्तर मंजिए: कास हो गया। 
पेकेल इमारत मे हेर-- 
फोः 

१५ छेंपडाउन, जिछा गइु-. २.५९ लाख र०. काम पूरा हो गया। 


बाल में जी० आई० 
इन्टरलीडिएट कालेज 
में छात्रावास और ववा- 
दर 


बकम>सलनहन मन 








3७ 0० -परिवश,पआानआ 


इसके अतिरिक्त शरणाथियों के लिए नयथे निर्माण-कार्य आरःभ किये गये 
जिनसे उनके लिए ए और बी ठाइप के ४,००० क्वाटर भी सम्मिल्ति थे । 
किन्तु अगस्त के महीने में इस कार्य-क्रम में कटौती करती पड़ी और इसलिए 
केवल १३४ क्वादं र हो बनाये जा सके। इसके अतिरिक्त हरण थियों के लिए 
२५६०० दूकानें सहित निबास-गह ( 8900-८४१४-7१» ६ ०7068 ) 
भी बनाये गये ओर हाल में ए और बी दाइप के ८० क्वार्टरों के बनाने का 
काम हाथ में लिया गया। 


गंगा खादिर उपनिवेशन योजनः के अच्तगंत सड़कें इत्यादि पूरो की गई 
और बसने बालों के लिए अस्पताल बनाये जा रहे थे तथा उनके बनाने का काम 
तेजी के साथ हो रहा था । किछा के निकट तराई भार उपनिवेशन योजना 
नी इस वर्य सार्वजनिक लिर्माण विभाग के नियंत्रण में आ गयी और सड़कों तथा 
अस्पतालों, कार्यालयों और कारखानों जैसी अत्यन्त महत्वपूर्ण इ माप्तों के निर्माण 
के कार्य संतोषजनक रूप से चल रहे थे । कुछ सड़कें और इमारतें पहले ही 
पुरी हो चुकी थीं | म्रादाबाद-ठाक्‌् रहपरा-रासनगर सड़क की काशीपुर-रासरगर 
शाखा, जो काक्ीपुर उपनिवेदन क्षेत्र में प्रधान सहायक सड़क ( 88067 
7090 ) का काम देने के उद्देश्य से बनायी गयी थी, आमदरफ्त के लिए 
खोल दी गयी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसंधान केन्द्र (+१९४९॥7९ 
जिकात00 ) फा भवन, जिसका निर्माण वर्ष के प्रारम्भ में हो शुरू हो चुका था, 


( १२४ ) 


बन कर तैयार हो गधा और केवल सफाई संबंधी प्रसाधन (89॥) [007५ 
१07828 ) और बिजली लगाने का काप बाकी रह गया ओर वह है 
लगभग पूरा हो रहा था। इंडियन सप्लाई मिशन के ही संयुवत राष्ट्र 
अमेरिका से ३०,००० डालर मल्य की सज्जा प्राप्त हो चुकी था अर १०, ये 
डालर मल्य की शेष आवश्यक सज्जा के दर ही आले को आशा थी। अवुसवान 
प्र ऐैग शाला जब नयी सज्जा से सुसज्जित ही जायगी तो इस केख (8[9607] ॥ 
को विभिन्न प्रकार की मिटटी, कंकरीट, एग्रगट और बिट्मे न तथा दूसरे 
इमारती सामानों के संबंध में परीक्षण और अवुसधान करन की पूर्ण सुविध! 
प्राप्त हो जायगी । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सज्जा की जो नयी चीजे आयी 
उसमें प्रचर मात्रा में कंकड़ मिलने को नयी जगहों और पानी के स्तर 
( शक्षाशः ६906) इत्यादि का पता लगाने के लिय भूतल के _भोगोडिक 
पदार्थ विज्ञान संबंधी (3०००७एश ०७) जांच-पड़ताल 'करने के उप- 
करण तथा सीमेंट की सोनिक टेरिदंग के नये उपकरण भी सम्मिलित 
थे । मिट्ठी तथा इमारती सामान पराोक्षण के दिन प्रतिदिन के कार 
के अतिरिक्त, यह अनुसंधान केर्द्र चूना, स्लिजशीरा, देत लिकर, लिगलिर, 
लिकर तथा शराब तैयार करने के बाद बची हुई बेकार दस्त 
( 7०ज़०/ए 5900 ए०४॥) जे ती उद्योगों की बेकार जाने वाली चीज 
के जरिये मिट॒वी के स्थि रीकरण की समस्याओं को हल करने का काम भी करेगा । 
राल [ एि687 )+ इमली के बीज और नीस के बीज से सिद॒ठी की, विशेष 
कर झूई पदा करने को काली लिद॒टी को पानी हारा प्रभावित न होने देवे 
(एए४/७/-7००१४४) के संबंध में प्रयोग पहले से ही किये जा रहे थे। 
सड़क बनाने के लिए मिट दी के स्थिरीकरण के दूसरे कई तरीकों के संबंध में इस 
बीच लखनऊ जिले में बरहनी-हरैनी सड़क पर प्रयोग किये जा रहे थे । विक्‍दो- 
रिया पार्क, लखनऊ में शरणांथियों के लिए सीमेंट कंकरोट के हाको ब्लाक 
( ४णी०छ 9!00 ८४ ) और सीमेंट कंकरीट के पूर्व निर्मित पैनेल टाइप 
( ?9॥8] ॥ए]08 ) मसकाव भी बनाये गये। 

भूमि का प्राप्त किया जाना--परान्‍्तीय लन्ड एक्वीजीवन अफसर, तोन 
हिप ) लेग्ड एक्वीजीशन अफसरों की सहायता से लेन्‍्ड एक्वीजीशन एक्ट के 
अधीन प्राप्त की गयी भूमि के संबंध में जन स्वास्थ्य विभाग और जिलों के माल 
विभाग के अधिकारियों के बीच सम्पक्कं अधिकारी (3798070 (700७7 ) 
के रूप सें कास करते रहे। बन विभाग की बन लगाने की योजना तथा 
विस्थापित व्यक्तियों के युनर्वात की योजनाओं के सम्बन्ध में ऐसे ही 
कार्य के लिये दूसरे तीन डिप्टी लेन्ड एक्वीजीशन अफसर उनकी सहायता 
करते रहे। निम्नांकित विवरण-पत्र में प्राप्त को गयी भूमि और उसकी 
लागत दिखाई गयी है :-- 





पिकनीनतिलननलनलिलल करन 
'अलन. अल कनन तममज ० आल आल ली गिल 





विभाण क्षेत्रफल एकड़ों में लागत 
' सार्वजनिक निर्शाण विभाग ! का "० 
भवन तथा सड़क शाखर $ १०,९४५ १८,०५,२८२ 
बन लूगाने की योजनायें बे २०,०२८ २,८३,०५४ 
35005, की. ५। आफ 8 
(ख) सिंचाई 


जनवरी में मौसम ठंडा रहा, कभी-क्ो आसमान में बादल 
घिरे रहे और छितरी बुंदी-बांदी होती रही। फरवरी के पहले पखबारे 


#३५ 


घहरे 


बिजली के 


नहूरों और 
बिजली के 
कंभों के वि- 
कास की घो« 
जता 


( १२९६ ) 


में आमतौर से वर्षा होती रही और उसके बाद जून के अन्त तक मौसम 
शुष्क रहा। फलतः वर्ष के प्रारम्भ में सिंचाई की सांग कम रहो और 
अप्रैल, सई और जून के सूखे महीनों में वह बढ़ गई। जुलाई के पहले 
सप्ताह में मानसूनी हवायें चलना प्रारम्भ हुई और अक्तूबर तक अत्यधिक 
और निरन्तर वर्षा के साथ चलती रहीं। मानसून काल म॑ सिचाई की मांग 
स्वभावतः समाप्त हो गई, किन्तु सानसूत कमजोर पड़ जाने के कारण 
सितम्बर और अक्तूबर में धान की सिंचाई तथा उसके बाद रबी की 
फसलों की कोर ( 07 ) सिचाई के लिये सिंचाई की फिर जरूरत 
महसूस होने लगी। सामान्य रूप से पानी की सप्लाई पर्याप्त रही और 
पिछले वर्ष के ५३,००,८४० एकड़ की तुलना में आलोच्य वर्ष में कुछ 
५८,९५,५४८ एकड़ भूमि सींची गयी। 


मुख्यतया शारदा नहर और बूंदेलखंड में पिछले वर्ष की भांति अधिक 
अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत नई नालियों का निर्माण और उनके 
विस्तार के कार्य चलते रहे। 


बिजली के कुओं दर सींचोी गई भूमि का क्षेत्रफल बढ़कर ८,४४,३४० 
एकड़ हो गया अर्थात्‌ पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में आलोच्य वर्ष में 
१,५७,८५५ एकड़ अधिक भूमि सें सिंचाई हुई। विभिन्न जिलों में कुल- 
६०० बिजली के कुओं के बनाने की योजना के अन्तर्गत नये बिजली 
के कुंओं का निर्माण-कार्य पुरा किया गया और ५३५ बिजली के 
कुर्यें बनाकर तेयार किये गये जिनमें से ५२६ कुओं में वर्ष के अन्त तक 
बिजली लगा दी गयी। 


झांसी डिवीजन में पाहुज स्टेप्ड बंधियों (2980 ए] 50090060 छिप7* 
098) का निर्माण-कार्य पुरा किया गया और अनेक बड़ी और छोटी नालियों 
( (॥9७706७93 ) का विस्तार-कार्य पूरा किया गया। बेलन नहर योजना 
( 3097 (979! ?/0]8७ ) के अन्तर्गत पेमाइश का कामस हाथ में 
लिया गया और योजना का तखमोना स्वीकार कर लिया गया। नगवा 
बांध ओर उससे संबंधित अन्य योजनाओं का निर्माण-कार्य इस वर्ष भी 
चालू रहा और इसका रूगभग ८० प्रतिशत पुरा हो गया। मिर्जापुर कैनाल 
डिवीजन में ललितपुर और सपरार बांधों के निर्माण-कार्य चलते रहे और 
शाहगंज रजबहा ()507४ 0 75979) के लिये सविस्तार पेसाइश की गई। 


शीरदां नहर से ८०३ मील रूम्बी नालियों के निर्माण-कार्य का अधिकांश 
भाग पूरा किया गया और १,०६२ मील लम्बी नालियां और बनवाने की 
योजना को शीघातिश्ञीध्‌ पूरा करने के लिये क़दम उठाया गया। इसके 
अतिरिक्त नई प्रतापगढ़ शाखा के लिये बनाई गई लगभग ३०० मसीह 
लम्बी नालियों की निर्माण विषयक योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया 
और शारदा नहर की सीतापुर शाखा को पुनर्निर्माण कार्य को पूरा करने का 
प्रयत्त जारी रक्‍्खा गया। 


द्यूबवेल स्किल (पूर्व) में ५० अतिरिक्त बिजली के कुंओं ओर 
ट्यूबबेल सर्किल ( पश्चिस ) में २०० बिजली के कुओं की योजनायें 
स्वीकृत हुई और निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया गया । बिजनौर नहर 
केत्र में १६ बिजली के कुर्ये बनवाने की एक योजना सरकार के पास 
भेजी गई और दो कुयें गलाने का काम आरम्भ किया गया। शाहजहांपुर, 
सीतापुर और खीरी जिलों के कुछ भागों में, जिनमें शारदा नहर से लाभ 


( १२७ ) 


महीं उठाया जा सकता, ३०० सरकारी बिजली के कुओं के निर्माण 
'के लिय पमाइश की गई और योजना का एक तखमीना तेयार किया गया। 
जिला फर्दशाबाद और मैनपुरी के उन क्षेत्रों में जहां ४०० नये बिजली के 
कुओं के निर्माण का विचार था, जमीत की परती की किस्म का पता 
लगाने के लिये वेधन सम्बन्धी प्रयोग किये गये। 


बिजली (पावर) के उपभोक्ताओं पर छूगाये गये प्रतिबन्धों के होते 
हुये भी, जोकि गत वर्ष से चले आ रहे है, जल विद्युत्‌ गंगा नहर ग्रिड 
पर ३६,२३० किछोवाद का अधिकतम भार रहा | गरसी को ऋटु में, 
'उन महीनों में जिनमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, सरकारी बिजली के 
कुओं पर बिजली सप्लाई करने के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबंधों में पिछले 
वर्ष की अपेक्षा कुछ ढिलाई रही ओर रबी की सिचाई की ऋतु सें प्रतिबन्ध 
चुरणंतया उठा लिये गये। आहलोच्य वर्ष में प्रिड की विद्युत्‌ उत्पादक 
क्षमता में कोई वद्धि नहीं हुईं। ४९ ग्रामीण क्षेत्रों के लाइन ट्रांसफामरों 
(रिपकं [/76 7"9870870770078) पर विद्येष प्रकार के बने हुये बुशिग 
गार्ड (308772 (७०708) लूगाये गये ताकि बिजली जमीन में न 
चली जाय। निरगजनी, चेतौरा और सलवा के मुख्य सब-स्टेशनों 
(8प70-8690078) के विस्तार-कार्य अच्छी गति से चलते रहे । 


लगभग १०३,७७७ मील लंबी ११ के० वी० लहाइनों के साल के बलल्‍लों के 


स्थान पर इस्पात के स्तम्भ लगाये गये। 


महम्मदपुर बिजली घर संबंधी सभी बड़ नागरिक निर्माण-कार्य पूरे 
हो गये और पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन कार्य जारी रहा। 


२५,००० पाँड एच० आर० स्टीम (प्र 806977) तेयार करने को 
क्षमता वाले सी० टी० एसम० ब्वायलर का निर्माण-कार्य पुरा किया गया । 
'इस ब्वायलर के लगाने से हरदुआगंज स्टीम स्टेशन की छूगातार ८,५०० 
“किलोवाद का भार वहन करने की क्षमता हो गई और ब्वायलरों की सरम्मत 
सफाई आदि की व्यवस्था करने में आसानी हो गई । तीन पुराने डब्ह्यू० 
आई० एफ० <वायलरों का निर्माण-कार्य चालू रहा और डब्ल्यू० आई० एफ० 
चिसनो स्टीम ड्मों (ज्॒. ]. ए. एप/४7०ए 8808७ )प78) का 
'नागरिक निर्माण कार्य तथा ट्यूब-सेक्शन का कार्य भी हाथ में लिया गया।. 


.__ संयुक्त राज्य अमेरिका ( ए766त 889668 ० 87४706४८०७ ) से 
"कलकत्ता बन्दरगाह में दो .९,००० किलोवाद पैकेज टाइप स्टीम सेट 
( 7807928 7708 /3687/7 8688 ) पहुंचे और सोहवाल के बतंभान 

कक ३ के हा कक भेजे गये। सोहवाल और फैजाबाद 

० वी० लाइनों का निर्माण-कार्य भी हाथ में गया 
ओर आंशिक रूप से पूरा हो गया। ५00७ 


हे असली फालतू फूटकर पुरजों के न , मिल सकते के कारण जिनके 
ह जमंनी मे आर दे दिया गया था, आजमगढ़ के क़स्बे में इस वर्ष भी 
सोमित मात्रा में बिजली सप्लाई की गई, फिर भी घरेल प्रयोग के लिये लगभग 


गंगा मह॑झ* 
जल विश्ञ _ 
ग्रिड 
((+908 8 
(!37)8| 
प्रएतए0०-- 
74]00(7:0 
(37१0 ) 


मोहम्मदपुर 

बिजली घर 
(पावर 

स्टेशन) 


हरवुआगंज 
स्टोम स्टेवान 


सोहवाल 
स्टोम स्टेशान 
और फजा.- 
बाद विद्यत्‌ 
सप्लाई 
योजना 


आजमगढ़ 
विशत 
सप्लाई 
कारबार 


गोरखपुर 
टेट दयूब-बेल 
पाइलट 
एलेक्ट्रिफि- 
केशन स्कीस 


शारदा 
जल विद्युत्‌ 
योजना 


रहिंद बांध 
योजना 


(५ शृएट ) 


गोरखपुर सिजली घर पावर हाउस) में दो ३४५ किलोबाद डीजेल 
विद्युत उत्पादन यंत्र लगाये गये और उन अतिरिक्त सेटों को अधिष्ठापित 
कर, जो अब उपलब्ध हो गये थे, बिजली घर का मिर्माण पुरा करने का कार्य 
इस वर्ष भी जारी रहा। छगभग ३५ मील रूष्बी ११ भुख्य के० वी० प्रेषण 
लाइनों पर खम्भे ( ॥00 85प00003 ) बनवाये गये और बिद्यत 
संचाऊकों. ( (७॥0 060075 ) के सूत्रीक्ण तथा छाइनों के पूरा 
करने के काम में अच्छी प्रगति रही। बिजली के कुओं में बिजली (09०7) 
पहुंचाने के लिये ग्रागीण क्षेत्रों में भी फुछ ऊाइनें बनाई गई। 


नी" शिक | म्रौख-काय ---ु य बिजलो घर के नींव के गड़ढे के घेरे 
में और उसके भीतर बहुत से गहरे बिजली के कुर्ये गलाये गये और पानी 
उलचने का काम वर्ष भर जारो रहा। गत वर्षो के विपरीत बरसात के 
महीनों में यहु काम बन्द बहीं किया गया और गड़ढे में चशसे के पानी की 
सतह बराबर नीची रबी गई। नींव के गड्ढे के चारों ओर लोहे 
की साारण चहरों की सहायता से ४० फीट गहरा एक कौफरडाम 
(जलशन्य क्षोब) बनाया गया जिसके फलस्वरूप जमीन में पानी की सतह 
को अ.श नीचा करने का काम और के फरडाम के भीतर ६०५.०० की सतह तक 
खोदाई का दृश्य विवम्बर के अन्त तक सफलतापुर्वक पुरा हो गया। 
इसके अतिरिक्त नःज के गइडे के बिजली के कुओं से बाहुर पभ्ष किये गये 
पानी के निकास की व्यवस्था करने के लिये मिकास की नालियों को और 
नीचा ओर गहुरा करने में भी अत्यधिक काम किया गया और नांब के गड्ढे 
से पानी निकालने के लिये अपेक्षित बिजली के कुओं के निर्माण तथा उन्हें 
चलाने के सम्बन्ध में सुधिधा देने के विभित्त कार्य-स्थलू पर स्थापित अस्थायी 
डीजेल पावर स्टेशन की वर्तमान क्षमता बढ़कर १,८०० किलोबाद कर 
दी गई। 


दूर प्रेषग्ण आर रूपाहतर रा [ | 787 8॥788[070 8700 7878- 
07709/707 )--हड़की के गवर्नभेंठ वर्कशाप सें विभाग द्वारा तिमित 
६६ के? वी> सिंगल सर्किल के किस्म के दृरप्रघण मीचारों (7 7७8- 
ए8900 00जप़97/8) के प्वंनिधित नसने तेयार किये गये और वे 
परीक्षा करने पर सब श्रकार से संतोषजनक सिद्ध हुये। फलूतः इस 
विचार से कि इन पृवनिसित दूरप्रेषण मीनारों के उपलब्ध होते हो निर्भाण- 
कार्य हाथ में ले लिया जा सके, ६६ के> वी> सिंगल सकिट छाइनों को 
पेंमाइश और एलाइपमेंट चार्ट बनाये गये । 


रिहंद बांध योजना के अन्तर्गत आधार शिल्ा (फोन्डेशन राक) का 
प्रेधन्त ओर अच्य प्रारश्थिक अनुसंधान कार्य पूरे किये गये। पिपरी और 
मिर्जापुर में कुछ अस्थायी अथवा स्थायी भवनों का निर्माण, किया गया ओर 
चोपान से बांध स्थल तक सड़क बनाने का काम जारी रकक्‍खा गया। अमेरिका 
की इन्टरनेशवल कम्पनी 3, जिसे इस योजना के डिजाइन और' व्योरेवार 
विवरण तेयार करने का कार्य सोंपा गया था, भारत से डेपुटेशन पर अमेरिका 
भेजे गये ९ इंजीनियरों की टोली की सहायता से डिजाइन इत्यादि तेयार, 
किये और चीफ इंजीनियर (घिकास) ने जुलाई में अपने संयुक्त राज्य अमेरिका 
के दौरे के बसर पर इन डिजाइनों और विवरणों की जांच को और 
उन्हें अंतिम रूप दिया। ऊकांस के एक इंजीनिर्यारंग कारखाने को मल्दिपल 
आके डाम (कई मेहराब के बांध) का एक वेकल्पिक मानचित्र तेयार करते 
का कार्य सौंपा गया ताकि इस प्रकार के बांध की छागत तथा ग्रेचिदी टाइप 


( १२६ ) 


डाम (078 एह 7999 22870) की रागत का तुलनात्मक अेप्थयन 
किया जा सके। 

रीबां और सिघरौली में कोयले के क्षेत्रों की खोज ओर तालाबों को 
सतहों की पैमाइश और अंकन का कार्य कुछ काल तक जार। खा गया 
किन्तु वब की समाप्ति पर आथिक कठिनाइयों के कारण उसमे बहुत 
अधिक काट-छांद कर देवी पड़ी। 

यद्यपि यमना जल-विद्युत्‌ योजना के प्रथम चरण (8082७) का 
निर्माण पिछले व अक्टूबर में प्रारध्भ हो गया थह, किस्तु बोजना को 
प्रतासकीय स्वीकृति मार्च, १९४९ ई० में भसिली, जबकि प्रारश्थिक काय 
काफी आगे बढ़ चुका था और भारत के प्रधान संत्री सानवीय पं० जवाहर 
लाल नेहरू ने २३ मई, १९४९ ई० को योजना का शिलान्यास (फेया। 
तत्पदचात डिजिल पावर स्टेशन के निर्माण के लिये पावर प्लान्ड ऑर 
मशीनरी सप्लाई करने तथा उन्हें लूगाने तथा फावड़ों, बुल्डोजर्स (30|]00- 
४0/8) और अन्‍य निर्माण सम्बन्धी मशीनों के लिये 2स्डर मांगे गये। 


पथरी बिजली घर (पावर स्टेशन) की योजना का निर्माण-कार्य अक्टूबर, 
१९४८ ई० में प्रारभ्भ हुआ था और यद्यपि इसमें काफी प्रगति हुई थी 
फिर भी एक समय ऐसा भी आया जबकि इस योजना को खत्म कर देने का 
विचार किया गया था। परन्तु इस वर्ष अक्टूबर में यह निश्चय किया गया 
कि निर्माण-कार्य का संपादन यथासस्भव हीघता के साथ किया जाय। अतएव 
पावर प्लान्ट की सप्लाई और निर्माण के लिये उसके विवरण प्रस्यापित 
किये गये और टेन्‍्डर भ. मांगे गय, किन्तु चूंकि किसी भी टेन्डर के अंतिम 
रूप से स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका, इसलिये 
आलोच्य वर्ष में बिजली घर का सानजित्र बनाने का काम हाथ में नहीं 
लिया जा सका। 


इन पम्प हारा निकाली हुई नहरों की पेमाइश, जिनमें रिहंद बांध से 
उत्पादित विद्युत शक्ति की सहायता से पानी पहुंचता हे, जारी रक्खी गई। 
घाघरा ओर त्रिवेणी नहरों पर जलोत्सरण क्षेत्रों ( 07%7792088 ) 
तथा जल विभाजन क्षेत्रों ( एए५॥४०७०४)।७१४ ), जिनका क्षेत्रफल लगभग 
३,५०० वर्ग सौल है, का चिन्दांकन किया गया और मुख्य नहर तथा 
शाखाओं का ट्विसंतुलन कार्य (420709|6 )099)]72 ) पूरा किया गया। 
नेनी नहर के संबंध में प्रारस्भिक पेसाइश पूरी की गई और इसकी योजना 
अनाकर सरकार के पास भेजी गई । 


पिछले वर्ष हाथ में ली गई योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित १०० बिजली 
के कुओं का निर्माण-कार्य जारी रहा और इस वर्ष के अंत तक २७ बिजली 
के कुर्ये गलाये गये और ८० भील हलू्बी गूलें, ५० सील हरूम्बी सर्मिस 
रोड्स, बिजली के कुओं के आपरेटरों के १७ क्वार्टरों और १० पंप 
गृहों का निर्माण किया गया । 


गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों के गांवों मं पानी सप्लाई करने 
की योजना के सम्बन्ध में सबिस टैन्क और पाइप लाइन के छिये भी 
साभाच इकट॒ठ! किया गया । ह 


रबी १९४७-४८ ई० में सिचाई के लिये चाल को गई डांडा नहर पर 
कुछ ब३ पक्के निर्माण-कार्य किये गये और १९४८-४९ ई० के जाड़े के 
सोतम से सिचाई के लिये चालू की गई रोहिन नहर पर मिटटी बिछाने का 
गंष कार्य पुरा किया गषा ओर कुछ बड़े पक्के लिर्माण-कार्य भी किये गये । 


यमुना जल- 
विद्यत्‌ योजना 


पथरी बिजली 
घर योजना 


घाघरा, 
त्रिवेणी और 
नेनी पर:झ 
नहरें 
(2778५ 
0%79]8 ) 


जिला 
गोरखपुर, 
बस्ती और 
देवरिया 
में बिजली 
के कुर्ये 


डांडा ओर 
र।हिन नहर 


बलिया जिले 
में बं धिर्या 


नोौसंचालन 
योजना 


रामगंगा 
नदी का 
प्राजेक्ट 


नायर नदी 
का प्राअंवट 


पहाड़ी जिरों 
में बिजली 
और सिचाई 
की छोटी 
बोजनायें 


रोडवेज 
संगठन 


आम 2) 


बलिया जिले में ऐसे गांवों की आबादी और काइत किये जाने वाले 
क्षेत्र के बचाव के लिये जोकि बाढ़ के दिनों में डब जाया करते थे, पांच 
बंधियां २.८२ लाख रुपये की लागत पर बनाई गई । रामपुरा बांध का 
कार्य भी शुरू किया गया। इसके निर्माण में १.९ लाख रुपये रूगने का अनभान 
था और इससे लगभग २ वर्ग मील का क्षेत्र बचाये जा सकने की आज्ञा की 
जाती थी। 


गंगा, घाघरा और राप्ती नदियों की जो नौसंचालन संबंधी पेमाइश 
तथा जांच १९४७ ई० में शुरू की गई थी वह पूरी हो गई और उनके 
प्राजेक्टों को तैयार करने का काम हाथ सें लिया गया। 


रामगंगा नदी के प्राजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिये निर्धारित स्थान 
का निरीक्षण अमेरिका के डा० जें० एल० सेवेज और फांस के श्री आरमन्ड 
मेयर द्वारा जनवरी, १९४९ ई० में किया गया। भूगर्भ संबंधी मान«» 
चित्रों को छोड़कर बाकी सब सिविल जांच-पड़ताल का काम पूरा हो गया 
था और प्राजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट तेयार की जा रही थी। 


तमाम जांच«*पड़ताल और जमीन की सतह के नीचे सब खोज-कार्य 
पिछले वर्ष समाप्त हो जाने के बाद अमेरिका ,के डा० जे० एल० सेवेज 
की अध्यक्षता में कंसल्देन्द्स बोर्ड (सलाहकारों का बोड) मार्च, १९४९ 
ई० में उक्त स्थान का निरीक्षण करने गया और उसने योजना के पक्ष में 
सरकार को रिपोर्ट दी, लेकिन सामान्य वित्तीय संकट और निर्माण संबंधी 
कुछ कठिनाइपों के कारण प्राजेक्ट संबंधी निरमाण-कार्प अनिश्चित काल के 
लिये स्थगित कर दिया गया। 


कोह, पिडार, मेलिन और बागेश्वर जल विद्युत्‌ योजनाओं के संबंध 
में प्रारम्भिक प्राजेक्ट संबंधों रिपोर्ट तेयार की गई और सरकार के पातत 
भेजी गई। श्री बद्रीनाथ पुरी के विद्युत्तरण के लिये जल-विद्युत्‌ योजना 
के संबंध में जांच-पड़ताल की गई और भागीरथी नदी तथा उसको 
सहायक नदियों के लिये जल-विद्युत्‌ योजना तैयार करने के निमित्त देहरी- 
गढ़वाल रियासत में प्रारस्भिक पंसाइश और जांच-पड़तालें की गई । 
गढ़वाल, नंतीताल और अल्मोड़ा जिलों के लिये सिचाई «संबंधी कई 
छोटो-छोटो योजनाओं के संबंध में भो जांच-पड़तालें की गई और कुछ 
योजनाओं के लिये ४३.५ लाख प्राजेक्ट तखमीना सरकार के पास भेजा 
गया। अल्मोड़ा जिले में ३.० लाख रुपये की लागत पर ३६ मीर 
नालियों का निर्माण-कार्य भी, जिसके संबंध में १९४८ ई० में जांच-पड़ताल 
की गई थी, प्रारम्भ किया गया था और साल के अन्त तक उनमें से लगभग 
१६ मील लम्बी नालियां तेयार हो गई थीं। 


३३--वा हन 
रोडवेज संगठन लगातार प्रगति करता रहा और प्रान्‍न्त की लगभग 
१०,००० सील पक्की सड़कों में से ४,१५३ मील से अधिक सड़कों पर 
रोडवेज की गाड़ियां चलने रूगमीं। साल के अन्त तक ५५७ दूुक, ४० 
टैक्सी और ५ स्टेशन वैगन के अलावा १,२०० से अधिक बसें ८२ मार्गों 
(रूद्स) पर चलने रूगी थीं और इन बसों हारा सफर करने वाले यात्रियों 
की कुल संख्या २ करोड़ से अधिक थी। 


लाभ--२५ प्रतिशत के हिसाब से २१,१५,३०३ रू० का मूल्यापकर्ष 
(70007९७७४070) ३ आए प्रति मील के हिसाब से ६,७३२३८९ रू० 


( १३१ ) 


की रव रखाव संबंबी सुरक्षित धनराशि, रे प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से 
३,३२,४०८ रु० की पूजी की लागत पर ब्याज और ७५ प्रतिशत के 
हिसाब से १,०९,४५३ ₹० का हेडक्वार्ट रर की स्थापना (08098 ]8777870 ) 
का व्यय घटा देने के बाद रोडवेज को २,९०,४४२ रु० १३ आना 
११ पाई का शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष १९४९-५० के प्रथम नो महीनों 
में हुआ, जबकि २/२१,७५,६६४ उपया ७ आना ४ पाई की पूंजी लगाई 
गई थी। 


प्रसार और दृढोकरण--जनता की जितनी आवश्यकता थी उसके 
हिसाब से रोडवेज का प्रसार नहीं किया जा सका। इसके बिपरीत वित्तीय 
संकट और दृढ़ोकरण के कारण पैदा होते वाली आवश्यक बातों की पूरा करन 
के लिये से और कम करना पड़ा। लेकिन अवमल्यन के फलस्वरूप 
पेट्रोल, मोटरगाड़ियों ओर फालतू पुरजों के दामों में बढ़ती होने के कारण 
रोडवेज को संकट का सामना करना पड़ा। चलाने के व्यय मं कमी करके 
और किरायें की दरों को कुछ बढ़ाकर इस बड़े हुये व्यय को पूरा करने का 
प्रयत्न किया गया। इसी तरह यात्रियों को दो जाने वालो सुविधाओं---जसे 
पक्के शेड, प्रतीक्षालय ( वेटिंग हाल )» पंखे, बेंच और शौचालय आदि 
पर होने वाले व्यय को उतना कम किया गया जितना मुनाफों के कम हो 
जाने तथा कठिन वित्तीय स्थिति के कारण आवब्यके हो गया था। स्वतंत्रता 
दिवस के अवसर पर लखनऊ में दो मार्गों ( 700॥68 ) पर स्थुनिसिपल 
बस सर्विस चालू की गयी ओर चूंकि यह संतोषजनक ढंग से चलती 
रही, इसलिये दो और नये मार्गों पर भी बस सर्विस चालू की गई, 
जिससे जनता बहुत संतुष्ट हुई । लखनऊ में पुलमेन बस सर्विस 
चलाने के संबंध में किये गये प्रबन्धों को भी अंतिम रूप दिया गया और 
इलाहाबाद तथा बनारस में सिटी बस सर्विस प्रारम्भ करने की योजना 
प्र सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा था। 


वहुशाप संगठन के संबंध सें बहुत अधिक ध्यान दिया गया, यद्यपि 
उपप्रुक्त टक्तिकल कर्मचारियों और आवश्यक कोष की कमी के कारण 
इसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। कानपुर की सेंद्ल वर्कशाप 
ने, जो संगठन का केद्ध है, सब बड़ी-बड़ी मरम्सतें कों और बसों के ढ-चों 
(बाडियों) को तेयार किया, इंजिनों को नये सिरे से बनाया तथा छोटे 
पुरजे बनायें। इसने रोडवेज का काम चलाने के लिये फूटकर पुरजों तथा 
पुरजे बताने वाली मशीनें खरीदने का भी प्रबन्ध किया । 


सज्जा (6एां9०७7॥ )--उपलब्ध धनराशि से जो कुछ नवीनतम 
मशीनें खदीदों जा सकतो थों खरीद करके सेन्ट्रलू और रोजनल दोनों 
वर्शुशापों को सुसज्जित किया गया और कुछ रीजनल केन्द्रों में ठेकलेमिट सेट 
( ]!9098776 8008 ) लगाये गये, जो किसी भी गाड़ी की सफाई 
आदि ( 867ए ०78 ) एक घंटे के भीतर कर सकते थे। 


टेक्निकल ऋमैचारित्र्ग--रे क्तकूड कं चारिवर्ग की अत्यधिक कम! को 
पूरा करते के लिये योग्यता प्राप्त मेकेनिकल इंजीनियरों को सेन्द्रल बकेशाप, 
कानपुर में आदोमोबाइल की ट्रेनिंग देने की जो योजना थी उसे अंतिम रूप 
दिया गया और यह तय किया गया कि जेसे ही अन्य आवश्यक प्रबन्ध हो जाये 
इस योजना को चाल किया जाय। कुमायं को छोड़कर जहां के लिये दूसरे 


बर्कंदाप 
संगठन 
(ए0ए६* 
8/09 

0729708 485 

007 ) । 


घबोजनः 


प्रादेशिक 
बाहुन और 
निःशेक्षक- 
ब्रर्ग 


( ११२ ) 


सर्वेत् मेजर की वर्नों का मासूहा पब्लिक राषिंस कमीशन के 
बिलाशबीन था, समस्त रोजनल वरशापों से सर्विस सेनेजर रक्‍धे गये। 
संयठन फो अच्छी प्रक्रार से देवन्रेत के लिये एक अभिस्टेट दान्सपोर्द कसिइनर 
(3 क्तिकल) भी लनियुदत दिया यय्ा। 


वकेशाप इत्यादि का निर्माण--त्र हेशाप सर्वित्तिग स्टेशन और बस 
स्वेशन के बदाने के लिये भूत्ि ब्राप्त करते के कास में काफी प्रगति 
हुई ओर उतये से बहुतों का निर्माग कार्य भी आरम्भ किया गया। 


अ्रम--पसब जनरल मेरेजरों को मुख्य सुख्य छस स्टेशनों पर भोजन 
की व्यवस्था करन के लिये टोंडर मण्ने के आदेश दे दिये गये थे और 
रोडवेज के कर्मचारियों के लिपे कोआपरेणिव कंदीन और मनोरंजन केन्द्रों 
के खोलने के प्रस्तावों की जांच हो रही थी। कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप में श्रम 
हितकारी *अकपमर (4,800प07/ ४४०।॥४४४ 08567) की सियुक्तित भी 
जिवाराधीन थी। श्रम संबंधों कोई विशेष अड़छन ने थी और जो कुछ 
छोटी-छोठी जियें पेदा हुई बह सौहादंपर्ण ढंग से तय कर दी गई'। 
सचम्‌च इस राष्ट्रीयक्रत कारोबार के विकास में सामान्य रूप से अमिक-वर्ग 
ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग प्रदान किया। 


प्रान्त में सडक विकास और इसकी भावी व्यवस्था के संबंध से परामर्श 
देने के लिये १९४८ ई० में, जो तदर्थे योजना समिति बनाई गई थी उसने 
अपनी कार्यत्राही क। अल्लेम रूब दिया और उसकी रिपोर्ट का पांडुलेख 
वर्ष के अन्त में सनिति के सदस्पों से घु पया गया। 


लोटरगाड़ियों के ऐक्टड और निप्रमों के अधीन डाइवरों को लाइमेस 
देने ओर पोटरों पर टैक्स रूगाने तथ( रजिस्दी कराने के काम का केन्द्रीयकरण 
करके उसे रोजनल दून्सपोट अफसरों के अधीन कर दिया गया और यह 
काम संतोषप्रद रूप से चलता रहा। अन्तर केवल थहु था कि सर्वसाधाप्ण 
की सुविय, के लिये अक्तृबर-दिसम्बर, १९४९ ई० की त्रेम|सिक अवधि में 
निज कार के रजिस्ट्रेगन सर्टो'फकेट, को फिर से जारी करने का काम 
जिले के हेडक्वा् र। पर किया गया। 


कर लगा[ना--हऋर देर से अदा करने के मामलों ने समझौता फोस 
विर्बारित करने के मसंबत से रोजनल ट्रांसपोर्ट अफसर, के कानूृर्ती >धिवार 
की वएइख्या की यर्यः ओर इत्त उद्देश्य से कि देक्‍स समय से अदा किये जाय॑। 
सामर को गंभीरता के अनुसार एक्ष सी नियत दरे सिर्धारित की गई । 
तदवु पार इन दरों के लागू होने से जून और सितस्बर भे समाप्त होने वाले 
त्रमातिकों से, क्रम से २४,१२५ रु० और ३०,४५६ रु० की कुल धनराक्षि 
इप कर से वसूल हुई। 


प्रदेशिक निरीक्षक वर्ग (इसपेक्टोरेट )--जनल  दुसपोर्ट 
अकूपररा के कड़ाई से तिपत्रण करने के फलस्वरूप प्र देशिक 
विद्ेन्न7 वां ( रोजयल इत्मपेक्टोरेट ) के कापए मे सुधार हुआ, 
जता कि इस बात से तछ ? दोता है कि कितनी अधिद्य सख्या से गाड़ियों की 
जांच को गई ओर किस आपषिक गाड़ियों को अपपफयोगी बताया गया। 
उदश्हरय के लिये मूल-अवत्‌ बर की छपराही से र.लतल ओर असिस्‍टेंट 


. देर ९१ 


>ीजवल इन्पपत्टरों (डेक्निकल) में कर,ब-कर,ब 3३,१८० गाड़ियों की 
जांच की, जिनमें ते ३१४ गाड़ियों के संबंध में यह रिपोर्ट की शई कि सशीच 
खराब होने के कारण इन गाड़ियों के ठीक होने का मर्टीझ्िकेट महा दिया जा 
सकता। प्रादेशिक निरोक्षक वर्ग (इंसपेक्ट्रेरेट) में भी कर्मचारियों की 
संख्या बढ़ाई गई और यह तय क्रिया गया कि ब्राहेझाक निरीक्षक दर्ण 
(इंसपेक्टोरेठ) सब सरकारी गाड़ियों की छःगही ऊूुच किया करें। 
स्वीकृत गेरेजों में समस्त सरकारी गाड़ियों के रख-रखाव और छोटी मरम्मते 
करने की तथा विभाग के वरुशापों मे या विभाग के परासर्या से अन्य 
स्थानों से बड़ी सरमब्मते कराने की यंजना को भी अंतिम रूप 
दिया गया। 

दुर्घटनाओं के लिये क्षतिपृति--भोटरगाड़ियों के ऐक्ट के अधीन 
परकारी गाड़ियों से होने वाली दुधेदनाओं की जिम्मेदार! से सरकार के बरी 
होने के कारण ऐसे सब मामलों से क्षतिपुर्ति के लिये एक व्यापद योजना 
बनाई गई। इस योजना के अच्तर्गत द्वास्सपोर्ट कशिव्नर को अधिकार 
दिया गया कि ५०० ₹० तक क्षतिपृतति की मंजूरी दे दे सकते हें और इससे 
अधिक के सब सासलों को वे सरकार के पास आज्ञा के लिये भेज दिया करे। 


मे 
बज 


ञ 


9 


इन्क्ोर्सपेंट स्क्‍तंडे, से, १९४८-४९ ई० में सोटरगाड़ियों के ऐद्ड और 
नियम उल्लंघन के १०,०७० मामले पकड़े। कुछ ७,१५१ झमलों का 
निर्णय किया गया और उनमें से ६,२०४ सामलत, में दंड दिया गया, जिससे 
५,१२,२५९ रु० की कुल धनराशि अथ्थ॑-इंड के रूप में श्र पत्त हुई। औसत 
रूप से प्रत्येक स्ववेंड इंस्पेक्टर वर्ष में २०० से अधिक दिनों तक बाहर 
रहा ओर उतरे ७५ रात्रि जांचें कीं। स्क्‍वेंड ने सर्वप्रथम सुरक्ष। (89/00ए 
६736) का उपयोग प्रदार किया । 


कार्य श्वनता बढ़ाने के उद्देश्य से सबसे पहली का्यदह्ी यह की गई 
कि प्रयोग के हप में मोदरगाड़ियं के ऐक्ट संबंर्ग! सारलों को निबटाने के 
लिये वर्ततान आठ इन्फोसंमेंट स्क्‍वेंड इंसप्रेक्टरों के स्थान पर दे डिप्टी 
सुपरिस्टेडेट पुलित ओर दो में जस्ट्रेड -एक इलाहाबाद के लिये और दूसरा 
आगरा रोजन के लिप्ें-*लास तोर पर नियुक्त किये गये। 


स्त के लिये पेड्ल के तिमाही कोदे ऋमशः ३६,१०,००० गेलन, 
३९,८०,००० गेलन, २३,२३७,००० गुलन ओर ३७,४९,००० गंलन थे 
और पहिली तीन तिमाहियों में पेट्रोल के वितरण के संबंब में कोई विशेष 
कठिनाई अनुभव नहीं हुई॥। आखिरी तिमाही के लिये आरम्भ में पेट्रोल 
का कोटा अस्थायी रूप से ३५,४८,००० गेलन नियत किया गया था और 
गन्ने को पेराई, जंगल की पैदावार, हाजेजनिक निर्माण विभाग के निर्माण 
कार्य और जमींदारोीं विनाश जसे महुत्वपूर्ण कार्यो के लिये पेट,ल की अधिक 
मांग होने के कारण आरम्भ सें सभी भारी वाहत गाड़ियों के संबंध मे १० 
प्रतिशत की छठोती करना आवश्यक हो गया। बाद में जब कोटा और 
भी घटकर ३४,७१,००० गेलन कर दिया गया तो स्टेज केरेजों को छोड़कर 
सभी प्रकार की भारी गाड़ियों के संबंध में १० प्रतिशद और कठोती (कुछ 
मिदाकर २० प्रतिशत) करना आवश्यक हो गया । याद मे उपनिवेशन ओर 
गलल्‍ला बसूछो के संबंध मे पैद्रोल की भारी आवश्यकता पड़ने तथा मेरठ और 
अरेली रोजनों में पावर अत्कोहुल की सप्दाई में भारी कमी होने से १० 


इृन्फोसंमंट 


लागरिक 
उद्चडयन 


प्रतिशत को और कटोती कर दी गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर ३० 
फीतदी कटौती हुई। नवम्बर के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार ने 
२,६७, ००० गेलन अतिरिक्त पेरोल दिया और इसके परिणामस्वरूप 
पेट्रोल के कोद में की गई ३० प्रतिशत कटौती दिसम्बर के महीने के लिये 
उठा ली गई और पिछले महीनों में की गई कदौती को कुछ ह॒द तक पुरा करने 
के लिये पेट्रोल के कोटे में २० प्रतिशत की बद्धि कर दी गई। 


विभिन्न स्थानों को पावर अल्कोहल की सप्लाई का प्रबन्ध विभिन्न 
भटिठयों (डिस्टिलरियों) के मा्फत आबकारी विभाग द्व/रा किया गया। 
बर्ष के अधिकांश भाग में ऐसे अवसर बहुत कम आये जबकि बनारस और 
बरेली को पावर अल्कोहल की सप्लाई बन्द हो गई, किन्तु वर्ष के अन्त में 
प्राय: सभो भटिठयां बेजीन की कस्ती के कारण बन्द हो गई" । बरेली 
और सेरठ रीजनों को पावर अल्कोहलू की सप्लाई एकदम बन्द हो गई ४ 
इसलिये उत गाड़ियों को, जोकि अब तक पावर अल्कोहल से चलाई जाती थीं; 
पेट्रील देना पड़ा, यद्यपि आवश्यकताओं को देखते हुये पैदल की बहुत बड़ी 
कमी थी और नवम्बर के आखिरी सप्ताह में भारत सरकार से यथासमंय 
प्राप्त सहायता से स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया । 


हिन्द प्राविन्शियल एलाइंग क्लब की सब से अधिक उल्लेखनीय कार्य बाई 

यह रही कि कानपुर में एक फ्लाइंग सेन्टर खोला गया । इस वलब की मुख्य 
कार्य वाहियां लखनऊ में ही हीती रहीं जहां पाइलेटों (उड़ाकों) को 'ए-६१? 
या बी' लाइसेन्स के लिपे उच्चतर (एडवास्स) ट्रेनिंग दी गई । सरकारी 
वायुयानों को सम्मिलित करके क्लब के पास कूल ३७ बायुयान थे और सितम्बर 
के अन्त तक उसकी आय १,७०,९८९ र० हुई। इसके अतिरिवंत बलूब को 
केन्द्रीय सरकार से ९६, ६४५० रु० की वित्तीय सहायता और प्रान्तीय सरकार 
से ४,१८,००० रु० का सहायक अनुदान प्राप्त हुआ। 


5४--खाद्य तथा रखद 

१९४८-४९ ई० के उत्तरार्ट में प्रान्तीय सरकार ने मुद्रास्फीति निरो- 
धक उपाय के रूप में तथा रिल्रीफ कोदा दूकानों की प्रणाली द्वारा अपेक्षाइुंत 
अधिक गरीब वर्ग के उपभोक्ताओं के संकट को दूर करने के उद्देदय से नि त्रण 
की नोति पुनः ग्रहण कर छी थी। यह योजना एक- राख से अधिक की जनसंख्या - 
वाले ३३ नगरों, प्र्वी तथा पवतीय जिलों में, जहां अनाज की कमी हमेशा बनी 
रहती है, सरकारी कर्म चारियों तथा विस्थापित व्यक्तियों पर भी लागू की गई 
और इसके अन्तगंत उन्हें सरकार के पास जमा अनाज के स्टाकों से तथा आन्त«- 
रिक तथा वाहय आयातों ॥रा प्राप्त खाद्यज्न के भंडारों से नियत दर पर 
निरदिष्ठ सहायता देने का आइवासन दिया गया था। शेष जन-संल्या खुले 
बाजार से खाद्यान्न ख रीदतो थी और यद्यपि इतनी बड़ी जन-पतंख्या को रिल्रीफ 
कोटा दुकानों से खाद्यान्न मिलता था फिर भी खुले बाजार सें खाद्यान्न को 
कीमतों में कोई उल्लेखनीय कम्मी होती नहीं दिखाई दी। इसका प्रमुख 
कारण यह था कि अधिक और असामयिक जलबृष्टि के कारण खरोफ की 
फसल बिलकल नष्ट हो गयी थी और इस प्रकार रबी के अनाज की खफप्त काफो 
बढ़ गई थी । इस प्रकार १९४९-५० ई० के प्रारस्भ से ही उच्त नगरों में, 
जहां यह योजना चाल नहीं की गयी थी तथा अन्य नगरों में भी इस प्रकार 


६ ६ एआ, 


की रिलोफ की दुकानों के खोले जाने की मांग आने रगी । अतः इस प्रकार 
की सहायता प्रणाली को हनेः-हाने: ६० रुगरों में लागू कर दिया गया। इसी 
बीच सरकार ने चावल खरीदने का एकाधिकार भी प्राप्त कर लिया और 
अपने वादों को पूरा करने के लिये रबी के खाद्यान्‍्त की अनिवायं वसूली की 
नीति अपनाली । 


इसी समय वस्तुओं के मूल्यों में सामान्‍य रूप से कम्ती करने के विचार से 
भारत सरकार समस्त नगरों में पुरी राशनिग योजना लागू करने तथा खुले 
बाजारों को बन्द करने के लिये प्रान्तीय सरकार पर जोर डाल रही थी । 
किन्तु एसा करना तुरन्त सम्भव नहीं था और केवल सितम्बर, १९४९ ई७ में ही 
जबकि प्रान्तीय सरकार को इस बात का विश्वास हो गया कि उसे हर अकार के 
नियंत्रित (कन्द्रोल) गल्‍्ले की सप्लाई काफी मात्रा में बराबर मिलती रहेगी, 
उसके लिये केन्द्रीय सरकार की नीति का अनुसरण करता सम्भव हो सका 
और सभी नगरों में खुले घाजार में खाद्याग्नों को विक्री बन्द कर दी गई और 
पुरी राशनिंग योजना लागू कर दी गई । 

यू० पी० फूडग्रेन्‍्स राशनिग आर्डर, १९४९ ई०, जो तदनसार 
१ सितम्बर, १९४९ ई० को जारी किया गया था, १६ सितम्बर, १९४९ 
ई० से कुछ नगरों पर लागू किया गया और धीरे-धोरे वह दूसरे 
नगरों में भी छागू कर दिया गया । ६० रेगुलेटेड नगरों में से ५३ में 
सम्पृर्णँ राशनिंग राग की गई ओर गोरखपुर और हरद्वार नगरों 
में भो उसे जारशी करने का प्रयत्न किया गया । शेष ५ नगर अर्थात्‌ काझ्चीपुर, 
नेनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रानीखेत में यह यं.जना लाग नहीं की गई, 
क्योंकि यदि इनमें भी सम्पूर्ण राशनिंग लागू कर दी जाती, त, पर्वतीय जिलों 
के ग्रामीग क्षेत्रों को पेदाबार के लिये बाजार खत्म हो जाता। अतः इन नगरों में 
पुरों जन-संख्या के लिये खुले बाजार के साथ-साथ रिलीफ कोटा दुकानों 
को प्रणाली पहिले को भांति जारी रही। शीघ ही गल्‍ले के स्व॒पान्य मूल्यों 
पर सम्पुर्ण राशनिंग का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा ओर खाद्यज्न के मूल्य 
में सामान्य रूप से कमी हो गई। ३१ जनवरी, १९५० ई० को नियंत्रण योजना 
के अधीन ७२,८०,९२० व्यक्तियों को राशन का गहला मिलता था! और उनकी 
मासिक सपत का औसत ७१,८६७ ठन था। 


१९४८-४९ ई० के उत्तरादढ में सरकार अपने एकाधिकार से चावल 
खरीदना आरम्भ कर चकी थी। यह एकाधिकार १९४९-५० ई० के प्रारम्भ 
तक बना रहा और उसके अन्तगंत सरकार को १,३४,८५२ दन चावल प्राप्त 

आ। 
कं रबी के अनाज की अनिवाय वसूली की योजना को राज्य के ऐसे ३३ जिलों 
में लागू किया गया जहां अनाज आवश्यकता से अधिक पेदा होता था । 
इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चावल को छोड़कर १९४८०४९ ई० की 
खरोफ की फसल बिलकल नष्ट हो गयी थी और आइन्दा के लिये उसका स्टाक 
नहीं बच रहा था, रबी की वसूली का परिणास काफी उत्साहवर्द्धेक रहा और 
निम्नलिखित परिमाण में गल्‍ला वसूल हुआ ++- ॥॒ 

गेहुँ--१,५०,४५७ टन, चना--१,४७,३८५ दन, जौ-- २७,२७० 
टन और मिश्चित रबी के अनाज (बेझरा) ९,११० ठन। 


रबी के मौसम के समाप्त होने के बाद त्रन्त ही चावल और खरीफ के 
अनाजों की एकाधिकार खरीदारी योजना पुनः बनाई गई । चावल के सम्बन्ध 
में खवीेदारी का लक्ष्य १,५०,००० टन रक्‍खा गया था, जिससे से 


सम्पूर्ण 
राशनिंग 


गोदामों की 
व्यवस्था 


खूती कपड़ा 


हे 5 - 


3३१ टन पहुले ही बसुल किया ऊा उुका था और शेव दर्णष के शम्त तक 
, 2 
कक 


2 पृ 
खरीद लिप जाने की आशा थी। चावल के साथ-लाथ ३,८८२ दम ज्वार, 


' बाजरा और मक्का भी खरीदा गया और राशन की दुकान: को तुरम्त 


बचक्की के लिये दिप्रा गया । जाश्वःस्य के आयात और निर्यात की स्थिति इस 


अाधातन द्न 
भेहूं के कक २,३५,००० 
लिप घ- 
ख्क्रा ७५,००० 
चना है ३ ११,२०५ 
एंपे निर्यात, जिनकी आशा थी-« 
उवार-बाजरा आदि (77]|658 ) **५ ३४,००० 
चसाचजल हि ५७२७ १,००,००० 


खाद्यान्त नियंत्रण जारी किये जाने दे समय ही ख छःसन रखते के लिये 
उपयुक्त गोंदामों की व्यवस्था करने की जादधइयकता का अनुभव किया जा 
रहा थ; और पिछले वर्ष इस बात का निरचय रूपए से मिर्णण किया बयाथा 
कि खपत के महत्वपूर्ण केन्द्रों वें झने:-5 ने: ग:दामों का निरण किया जाय। इस 
नीति के अनुतार कानपुर के रेगुलेटेंड नगर में एक पक्के ग.दश्स के निर्माण 
के लिये ८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी । यह गोदारू, जो विशेषज्ञों के 
परामर्श से बताया गया थ! आरर जिससे धूती ह्वारा खाद्यासत के स्टाक को वायु 
शुद्ध करने को उचित व्यवस्था की गयी थीं, जुलाई, १९४९ ई० में तैयएर हो गया 
थ।, परन्तु दूसरे केन्द्रों में खाद्या-व संचय करने के लिये ऐसे ही गोद।मों का 
निर्माग-कार्य विसिन्‍त कारणों सेइस वर्ष हाथ में घ लिया जा सका। इस बीच 
में इस उद्देश्य से दि. आमतौर से बाहरी केन्द्रों से खाद्यान्न संचय करने के लिये 
गोदाम को जो अत्यधिक आवश्यकता है वह पूरी हो जाय, सरकार ने निजी 
पाठिय। को नियंत्रित दर पर आवश्यक इसरारती सामान देकर उन्हें इस बात 
का प्रोत्साहन दिया कि वे अपने प्रयोग के लिये ऐसे ही गोदाम स्वयं बनचायें। 
इस योजना! के अन्तर्गत खाद्यान्न संचय करने के गोदाम रूखनऊ और 
अलीगढ़ में बनवाये गये । 

एक दुधरी योजना के अन्तर्गत, जिसमें भारत सरकार हारा राजसहायता 
दी जाती थी, यह निश्चय किया गया कि १९४८ ई० से गल्ला वसूली के 
केन्द्रों में ३,००० पक्की खत्तियां बनवाई जाय और उन पर १०,०९,३०५ रु७ 
व्यय भो हो चुका था। बनवाई गई खत्तियों की कुल संख्या १,४८६ थो, 
परन्तु अभाग्यवद्य खाद्यास्त उत्पादन आन्दोलन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण 
कार्यों के कारण निर्माण-कार्य संबन्धी कार्यक्रम को अशले वर्ष स्थगित कर 
देता पड़ा, परन्तु चार स्थानों पर खत्तियां बनवाई जा रही थीं और यहां पर 
या तो तिर्माग-हायें समाप्ति पर था या बहुत काफी हो चुका था। 

इस वर्ष लिलों सें सुत और कपड़ा जमा हो जाने के कारण और इ सके फल- 
स्वरूप उनके बन्द हो जाने के डर से सूती कपड़े के नियंत्रण में बहुत से एरिवर्तन 
हुये । उदाहरणार्थ भारत सरकार ने सिलोंं को इस बात की अनुमति दे दी 
कि वे अपने उच्च माल को; जो उनके पास जमा हो गया हो, अपनी पसन्द के 
व्यक्तियों के हाथ बेच लें और इस सम्बन्ध सें प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश 


दिय गये थे कि वे उक्त व्यक्तियों को लाइसेंस दे दे यदि उनके पास पहले से 
लाइसेंस न हों । इसके अतिरिक्त भिल्ों को यह अनुसति दे दी गई कि उत्पादन 
के शुरू महीने से हो वे अपने तैयार माल का एक-लिहाई भाग अपने ही पसंद 
के मतोनीत व्यक्तियों के हाथ बेचे और झेष दे-तिहाई तैयार माल प्रान्तीय 
सरकारे। के भनोनीत व्यक्तियों को दे दें। यदि प्रतत्तीय सरकारों के मनोनीत 
व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर कोई माल न उठायें वो वह माल भी मिल्ों 
को मिल जाथगः, जिले वे अपनी ही पसंद के व्यापारियों के हाथ बिना किसी 
रोक-टोक के बांद सकते हें । 


प्रास्तीय (सरकार ने यह तय किया कि रॉजस्ट्री किये गये विस्थापित 
व्यक्तियों को छोड़कर, जिनसे इस सम्बन्ध में कोई फीस नहों ली जाती थी, उन 
लोगों को, जो सिहर द्वारा बिक्री के लिये दिये गये माल का व्यापार करना 
चाहते हों, आनुपातिक फीस लेफर ६ महीने का अस्थायी लाइसेंस दे दिया 
जाय। सिलों हारा विक्री के लिये दिये गये माल पर प्रशासन सम्बन्धी व्यय भी 
नहीं लिये गग्रे थे। ऐसे साल को दक्शा में जो मार मोल लेन के अधिकार * 
पत्र के आधार पर जिले के कोरे में से विक्री के लिये दिया जाता था 
प्रशासन सम्बन्धी व्यय घटाकर अधिकतम १ र० कर दिया गया । कपड़ और 
सूत के अधिकतत्र फुटकर दाम भी उस ह॒द तक घटा दिये गये जिस हद तक 
प्रशासन सम्बन्धी व्यय कर किये गये थे । 


१ नवम्बर, १९४९ ई० से कपड़े और सूत के दामों में १० प्रतिशत की 
कम्मी कर दी गई । यह कमी इस प्रकार की गई कि कपड़े और सृत दोनों ही 
के मिल से निकलने पर लिये जाने बाले दामों में ४ प्रतिशत को और कपड़े 
ओर सूत के व्यापारियों के मुनाफे में ऋमशः ६ प्रतिशत और २ ३ प्रतिशत 
की कम्ती कर दी गई । १ नवम्बर, १९४९ ई० से तैयार किये जाने वाले भाल 
के सम्बन्ध में सुत के सध्यवर्तों व्यापारियों के मुनाफे भो दन्‍्द कर दिये रुये । 
परन्तु कपड़े और सूत के फुटकर दाम के साथ-साथ प्रास्तीय विक्री कर दूसरे 
प्रान्तों के बिक्री कर और उत्पादन-कर (मत 5688 वंप्राए ) लेने की अपमति 
दे दी गई और ये फूटकर दाम कपड़े की सूरत में मिल के बाहर की कौसत के 
ऊपर १४ प्रतिशत थे और सूत की सूरत मे मिल के बाहर की कौमत से १४३ 
प्रतिशत ऊपर थे । 


संयुक्त प्रान्त की भिलों के तेयार माल के दो-तिहाई हिस्से को मोह लेने 
के सम्बन्ध में जो अधिकार-पत्र देने का तरीका जारी था वह पहली नवम्बर, 
१९४९ ई० ते बन्द कर दिया गया । यह इस उद्देश्य से किया गया था कि 
मभिलों में जो माल जमा हो गया था वह निकल जाय और इसके सम्बन्ध में 
यह सोथ लिया गया था कि जब कभी भी प्राप्त भर में कपड़े की कम्ती होने की 
रिपोर्ट” मिलेगी तो इस व्यवस्था को हटा दिया जाण्गा । 


जून, १९४९ ३० तक शक्कर की सालाई सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक 
रही, परन्तु इसके बाद इसका भाव बढ़ते लगा । अगस्त में इसका भाव 
१ ₹० से लेकर १ ० ४ आ० और कुछ स्थानों में १? र० ८ आना प्रति 
सेर तक थ।। भावों को इस अभृतपूर्व ढंग से बढ़ते हुये देखकर, जिसका 
कारण सम्भवतः यह था कि मिलें अनियमित रूप से शक्कर भेज रही थों, 
प्रान्तीय सरकार को मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़ी और २५ अगस्त 
को मिलों में शक्कर का जो स्टाक था वह जब्त कर लिया गया। च्‌कि 


दानेदार । 
दाक्कर 


अनस्पति तेल 
से बने हुये 
पवार 


इसी बीच देश के दूसरे भागों में भी शक्कर संबन्धी हि ति खराब हो गई, 


सलिये भारत सरकार ने शक्कर शुगर स्टाक (सेल्स _ सेन्द्रल गवर्नसेस्ट) 
आडहंर, १९४९ ई० लागू किया जिसके अधीन उसने २८ र० ८ आना की 
एक्ए-फक्हरी औसत दर से शक्कर के सारे मिलों का सम्पूर्ण स्टांक अपने 
अधिकार में ले लिया और दकर का नया सीजन अाने तक सप्लाई कौ 
नियमित बनाये रखने के लिये प्रान्तों में शक्कर के इन स्टाकों का आनपातिक 
वितरण शुरू कर दिया। ये नियत कोटे नीचे लिखे हुये दासों पर स्टाक स्थिति 
के अनुसार जिलों में विश्वसनीय एजेन्सियों द्वारा शक्कर के निर्धारित राशन 
के आधार पर बचे गये :-« 


(१) समस्त नियमित नगरों में तथा सभी म्युनिसिपल कैन्ठनसेंट, 
नोटीफाइड और टाउन एरियाओं के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्रों में -+-- 
१३ आ० ३ पा० प्रतिसेर । 


(२) कछ पहाड़ी क्षेत्रों में >> १४ आ० से १४आ० ९पा० प्रति सेर। पर साथ 
ही साथ इस बात की व्यवस्था कर दी गई थी कि बहुत दूर के क्षेत्रों में वाहन 
संबन्धी वास्तविक व्यय को पूरा करने के लिये दवकर का मल्य और बढ़ाया 
जा सकता हु, और 


(३) ग्रामीण क्षेत्रों में--१३ आ० ९ पा० प्रति सेर। 


इसके अलावा हलवाइयों को आवश्यकतायें विशेषकर त्योहारों के अदसर 
पर पूरी करने के लिये मिलों से लगभग ८,००० सन रोड़ी शक्कर और 
१०,००० मन पिसी हुई शवकर भी प्राप्त की गई । 


शक्कर के भाव के साथ-साथ गुड़ का भाव भी बाद को बढ़ने लगा । 
गस्ने की पेराई देर से शुरू होने और शक्कर को कप्ती तथा उसके दाम अधिक 
होने के कारण दूसरे प्रान्तों से गड़ की मांग होने के फलस्वरूप इसका भाव 
बढ़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने रेल द्वारा संयुकक्‍त प्रान्त से 
बाहर गड़ के भेज जाते पर प्रतिबन्ध लगा दिये, जिसके कारण भाव गिरने 
लगा । 


यूनाइटेड प्राविन्सेज घी (मृवमेट) कंदोल आर्डर, १९४५६० के अधीन 
घी का इस प्रान्त के बाहर भेजा जाना बन्द कर दिया गया और उसे (घी को ) 
केवल सरकार द्वारा दी गई परमभिटों से ही बाहर भेजा' जा सकता था। 
प्रन्त इस प्रान्त के भीतर न तो घी के लाने या ले जाते पर कोई प्रतिबन्ध 
था और न उसके मल्य पर ही । 


कमी वाले क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के विचार से सरकार ने यू० पी० 
आग मार्क घो पैक करने वालों को उन्हें शर्तों पर, जिन पर उसे पहिले इस प्रान्त 
के बाहर घी भेजने की अनुमति दी गई थी, २५,००० मन तक आग मार्क घी 
इस प्रान्त से बाहुर भेजने की अनमति दे दी 


इस प्रान्त के अन्दर बनस्पति तेल से बने हुये पदार्थों परए--किस्ल और मुल्य 
के सम्बन्ध में---नियंत्रण रखने के अधिकार वर्ष के आरम्भ में ही जिला से जिस्ट्रेटों 
को सौंप दिये गये थे तथा नियंत्रण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के 
उहृदय से सरकार ने इन अधिकारों को स्वास्थ्य के मेडिकल अफसरों को भी 
सौंप दिया जिनका यह कतेव्य था कि वे यह देखें कि भोजन के पदार्थों में 
कोई मिलावठ न होने पाये । 


तक 


री 


इस प्रान्त से १४ पॉौंड प्रति व्यक्ति के हिसाब से नमक की खपत का जो 
तखमोना रूगाया गया था वह छोटी लाइन के २,६७४ बेगन होता था 
परन्तु इस प्रान्त का कोटा छोटी लाइन के केवल २,५४५ बेगन ही नियत 
किया गया था । भारतीय संघ में चमक की सप्लाई के तीन साधन थे, अर्थात 
(१) राजपूताना से आने वाला नमक, (२) खरगोरा और (३) कलकत्ता 
से आने बाला समुद्री नसक । इन साधनों से जो कोटा प्राप्त हुआ था, बह 
ऋमदः छोटी लाइन के १,६३५ बेगन, १२४ बैगन और ७८६ बेगन था। 
ड्रत तीन साधनों के अतिरिक्त पाकिस्तान से भी लाहौरी नमक 
(४००६ 3900) प्राप्त हुआ। यही वस्तु-स्थिति वर्ष के आरम्म में थी । 
भारत सरकार ने नमक के चित्रण की एक प्रादेशिक योजना 
(2079 80०7076 ) बताई थो, जिसके अन्तर्गत नियत साधनों द्वारा 
विभिन्‍्त्‌ जिलों से होने वालो सप्लाई मुख्यतया वाहन संबन्धी कठिनाइयों को 
ध्यान में रखकर नियसित की गई थी, जिससे जहां तक संभव हो बहुत अधिक 
समय तक की ढु छाई तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को लछाना-ले जाना कम 
किया जा सके । अप्रैल के महीने तक इन सभी साधनों से नमक की सप्लाई 
संतोषजनक रूप से होतो रही । किन्तु अप्रैल के अन्त में, कलकत्ते के बन्दरगाह 
सें समुद्री नसक कम सात्रा में आने रूगा था जिसका फल यह हुआ कि 
समुद्री नमक का सूल्य बढ़ते लगा । यघ्यपि मूल्यों की इस बढ़ती हुई प्रगति 
को तत्काल हो रोक दिया गया था, परन्तु सितम्बर के अन्त में मुद्रा अवमूल्यन 
के कारण पाकिस्तान से लाहौरी नमक का आयात किया जाता अत्यधिक 
खर्चीछा हो गया और यह निश्चय किया गया था कि पाकिस्तान से लाहौरी 
नमक के आयात करने को कोई अनुमति उस समय तक न दी जाय जब तक कि 
पाकिस्तान के व्यापारों यहु नमक भारतीय मुद्रा के हिसाब से उचित दरों 
पर न सप्लाई करें ॥ लाहौरी नमक के रोक दिये जाने की तत्काल प्रतिक्तिया 
यह हुई कि विभिन्‍न बाजारों में इस नमक के स्टाक ऊंचे मूल्य पर बिकने लगे। 
तत्काल ही मृल्य नियंत्रण कर दिया गया और इस कार्यवाही के साथ-साथ अन्य 
साधतों से काफी अधिक मात्रा में नमक आयात करने से नभक के बाजार सें 
इस्थिरता आ गई । वर्ष के अन्त में प्रादेशिक योजना (2009) 8067090 ) के 
न्त्गंत सप्लाई का एक नया साधन उपलब्ध हो गया अर्थात्‌ घरंगधरा 
ससक की सप्लाई, जिसे सामान्यतया गोलन्दाजी नमक कहा जाता हे | सदर 
बातों को देखते हुए प्रान्त में नमक की सप्लाई संतोषप्रद रक्खी गई । 


है न्‍्ड 


१९४१ ई० की खपत के आधार पर राज्य को सिलने वाले मिद्ठी के तेल 
की नियत मात्रा औसतन ३,६०,००० टीन प्रति महीते रही, यद्यपि १९४१ ई० 
के विभिन्‍न सहीनों की स्युनाधिक खपत के अनुसार विभिन्‍न सहोनों के वास्त- 
विक आंकड़े विभिन्‍न थे। वर्ष के आरम्भ में मुख्यतया वाहन सम्बन्धी कमी के 
कारण ऐसे बहुत कम अवसर हुए जब कि साधारण माहवार सप्लाई साधारण 
एजेस्सियों के कोदे की ८५ प्रतिशत से अधिक हुई हो । किन्तु वर्ष के मध्य 
भाग में छोदी लाइन द्वारा वाहन की स्थिति सुधर गई, जिससे रबी की उगाही 
के दौरान में ३,६०,००० अतिरिक्त टीनों का आयात कियाजजा सका। इसे 
साजानन पे दा करने वालों में वितरित कर दिया गया। परन्तु सितम्बर में होने 
वाले मुद्रा अवमृल्यनन का सिद्धो के तेल के बाजार पर तत्काल प्रभाव पड़ा 
प्रथम, देश से बाहर के मुल्कों से आयात किये गये मिट्टी के तेल का 'भाव प्रति 
८ गैलन पर १२० ४ आ० ६ पा० की दर से बढ़ाना पड़ा। यदि इस वृद्धि को 
शर्म रूप से उपभोक्ताओं के जिम्से दे दिया जाता, तो इसका यह परिणाम होता 
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ज्वी बढ़े हुए मूल्य देने पड़ते। इसलिये यह तिशचय किया गया थ४ 
कि उक्त वृद्धि को मिट्टी के तेल के व्यवसाय में लगे हुए व्यापारियों को 
होने वाले बुवाफ़े और उपभोक्ता के बच बांट दिया जाय। इसके अतिरिक्त 
व्यापारियों की क्षति-पूति करने तथा सप्लाई की स्थिति को स्थिर दसाये 
रखते के लिये, भारत सरकार ने मिट्टी के तेल के और अधिक मात्रा से 
आयात किये जाने का प्रबन्ध किया। प्रतिशत के हिसाब से जनवसे, 
१९४९ ई० से जुलाई, १९४९ ई० तक कुल सप्लाई राज्य के कोटे का 
११३ प्रतिशत हुई और बाद के महीनों थे कोटे का ९९ प्रतिशत हुई, जबकि 
पिछले दर्ष मे ५९ प्रतिशत हुई थी। 
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राज्य का कागज का कोटा औसतन ५०० ठन प्रति महीने थ३। सप्लाई 
का मुख्य साधन बंगाल मे स्थित कागज की भिलें थीं, परग्तु विभिन्न 
महोता में आयात किया गया कागज कोदे से कम था । इस कम प्राप्ति 
का मुख्य कारण विदेशी कागज का अधिक मात्रा में आयात किया जादा था, 
जिसने मिल्ों के एजेन्टों द्वारा प्राप्त किय गय देशी कागज के साथ प्रत्योगिता 
की। इसटिये स्टाकों की स्थिति सुधर जाने के फलस्ब्हूप, पेपर कंट्रोल 
प्रशासन में काझी ढिलाई की गई थी। अ्रथम देशी कागज के शित्तरझ पर, 
निशन्त्रण हुठा लिया गया आर दूसरे पमस्त श्रेणे, के उपभोक्ताओं की खपत 
की यीमाओं में को गई ४० प्रतिशत की कठोनी हुदा छी गई और उन्हें पेपर 
कंट्रोल इकोरोमी आर्डर के अलग त उनकी खपत सीमाओं के १०० ग्रतिशत त्क 
कागज उपयोग दारवे की अतुमत्ति दे दी गई थी । किन्तु कागज कौ दुखी की 
संभावणा के रोकने तथा माधारणतवा कागज के एक स्थपन से दूसरे स्थान 
से छाने तथा ले जाने पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण रखने के विचार से लाइसेंसिंग 
अप्यर जारी रखा गधा थ।। भारत सरक'ण्र मे भा विभिन्न श्षेणपों के उप» 
भोक्ताओं की खपत को सीमाओं को विनियमित रखने वाले पेपर कंट्रोल 
इकोनोमी आर्डर को जारी रखा। 


देहाती क्षेत्र तथा बहुत से छोट्टे-छोटे बगर ई'धतन की सप्छाई के 
लिये स्थारोव ताथतों पर निर्भर रहते हु। झिन्‍्त कानपुर, आगरा, 
बनारस, इलाहाबाद और लूखतऊ के प्रमुख नगरों को सम्मिलित 
करके रूपभग २० नगर ई'धन के लिये तराई के क्षेत्रों (ड70-70 97977 
70207)पर निर्भर रहते है और यह विचार किया गयाथा कि वैशनों की स्थिति 
सुधर जाने से इन नगरों को आवश्यक सप्लाई साधारण व्यावारिक साधनों से 
प्राप्त । जायेगी। परन्द यह आशा प्री नहीं हुई और इन नगरों ने मल्पों 
में तीत्र वृद्धि हो गई और कुछ भामलों में जेसे आगरा में, भाव १२० ४ आना 
प्रति मन से बढ़कर ४ २० से ५२० प्रतिमन तक हो गये । इसलिये सर्व साधारण के 
हित में तराई क्षेत्रों से संयुक्त प्रान्त के नागरिक क्षेत्रों को. सप्लाई की जाने बाली 
जलाने की लकड़ी पर फिर से कल्ट्रोल लागू कर दिया गया था। योजना 
का ध्येय यहु न था कि तराई के क्षत्रों से बगरों में लाप्रे गये ईघन के भावीं 
पर नियन्त्रण क्रिया जाथ बल्कि उसका उहेदय यह था कि तराई के क्षे )ं से 
य्थेष्ट मात्रा में ई|घन लाकर उसका एक जखीरा बना कर और उसे जनता 
को देकर खुले बाजार में ईघनत के सामान्‍य मूल्य के भाव को कम किया जाय । 
वर्ष के उत्तरार्ड में यह विनियम लागू किया गया और योजना के अन्तर्गत 
२० नगर छाये गये । किन्तु दूसरे भारी बायदों (800077/6770708) अर्थात्‌ 
संपृक्‍त प्रास्त के दाककर के कारखानों को ई'धन सप्लाई करने के कारण सप्लाई 
(वंतोषजनक न रजी जा सकी । संयुक्त प्रान्त की मिल्लों को बंद होने से 


( १७४१ ) 


शोकने के लिये ये सप्लाई आवश्यक थीं और इसका परिणास यह हुआ कि 
विदेशी ईंवन की सप्छाई में कटौती करनी पड़ी और दुद्द स्थानों के बज्यय 
शक्कर के कारवानों को अधिक मात्रा में ईंधन भेजना पड़ा । वर के अचब्त 
में स्थिति कुछ अधिक संतोयप्रद व थीं, विशेष कर इस कारण से कि मौदर 
गेज रेलवे पर चलने वाले बंगनों की बड़ी घारी कमी थी। किनन्‍्त्‌ इस बात के 
होते हुये भी ऐसे ऊक्षय मौजूद थे जिससे यह प्रतीत होता था दि आगावी वर्ष 
के भीवर ही स्थिति सुधर जायगी । 


वर्ष के आरम्भ में अत्यावह्यक इमारतों थामानों की सप्लाई मांग से 
काफी कप्त रही । इस कम्ती के अतिरिनत सुख्य समस्या यह थी शि किस प्रकार 
विभिन्‍त सरका 3 विभागों और जनता के मध्य वितरण की योजरूणओं में 
सामब्जस्यथ (80-0"दां0७४0४७) हराया जाय । अत्यधिक सितब्ययता के 
साथ प्राप्य साधनों को प्रयोग में लाने के संबन्ध में अनेक उपाय किये गये। 
विभिन्‍न विभागों की मांगों की जाँच करने के लिए तथा अधिक अत्यावशह्यक 
सलिर्माणकार्यो' को प्रायश्िकता देकर उसमें काठ्छां। करने के लिये निर्माण 
कार्पो' में ऊूंगे हुउओं मुख्य विभागों के उच्चतम अधिकारियों को सम्मिलित करके 
राज्य-स्तर प्र एक मेटीरियल रिसोर्सेल कमेटी (/७0०79७/7 |२08077'088 
(707777068) बचाई गयी थी । इस कमेठी (समिति) ने जिसका पुनरपंगठत 
वबर्य के अन्त में देहाती क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित करने के उद्देश्य 
से किया गया था, जिलों में जनता के लिये भी इमारतों सामानों का कोटा नियत 
किया । व्यक्तिगत मांगों को जांच करने तथा उनके लिये प्राथमिकता निर्धारित 
करने के पंबन्ध में जिला-ध्तर पर इसके पहुले ही भवन तिर्माण समितियां 
(90प्रशं02 (/007767668) बना दी गई थीं । इसके अतिरिक्त यू ० 
पो० बिल्डिंग मदेरियल कन्द्रोल आडइर (0, 9. 8्रवाशर ००४७) 
(!07/70] 07607 ) वामक एक आज्ञा वर्ष के मध्य भाग में जारी क्ीगयी 
जिसके हारा ऐसे भवनों के निर्माण पर रोक लूुगा दी गई जिन पर १२,००० 
रु० की लागत से अधिक मूल्य का इसारतो सामान का प्रयोग होता हो। ये 
उयाय पसानों को प्राप्ति पर कड़ी निगरानी रखने के साथ साथ किये गये 
थे । इस योजना को दूसरी मुख्य बात यह थी कि वर्ष की अन्तिम तिमाही में 
सरकारी विभागों में निर्माण संबन्धी कार्यक्रप्तों में भी कमी को गई और बह 
सारा प्राप्य इसारती सामान जिसे निर्धारित निर्माण कार्यों से बचाकर किसी 
और काम में लगाया जा सकता था, “अन्न उपजाओ आन्दोलन” में रूगा 
दिया गया । 


सीमेंट के लिये सांग केवछ नभरों में हो नहीं बल्कि नगरों के आसपास के क्षेत्रों 
में भो बढ़ रही थी । “गल्ला उग़ाही आत्दोलन के दौरान में यह निश्चय किया गया 
था कि खाद्यान्न पेदा करने वाले व्यक्तियों (9797 070070878) में वितरित 
करने के लिये साधारण कोट से अतिरिक्त सीमेंट की एक विशेष नियत सात्रा 
आयात की जाय । भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिये १४,५०० दस 
सीमेंट की एक विशेष नियत मात्रा अछाठ की॥ इसके अतिरिवत एक ऐसी 
योजना भी तेयार की गई जिसके द्वारा पोर्ट (बन्दरगाहु ) बाड़े नगरों 
को दी जाने वाली विदेशी सीमेंट की सप्लाई से लाभ उठाया गया और उसके 

न्तगंत लगभग ३०,००० दन सीसेंठ आयात की गई थी। राज्य के कोटे 
के ऊपर सीमेंट की जो विशेष मात्रा जलाद की गई थी और दझाथ ही जो 
विदेशी सीमेंट आयात की गई उससे सीसेंढ की सघब्लाई सम्बन्धी 
स्थिति ' काफी सुधर गई । बर्ष के अन्त में सीमेंट को सप्लाई 
कस होने लगी, परन्तु यह कमी देशी सीमेंद के कारखाबों से, 


इमारती 
सामान 


सीमेंट 


न (५ ९४४ ) 


जिनकी उत्पादन-« क्षमता इस बीच में बढ़ गई थी, अधिक नियत भाश्ना में सीमेंट 
मिलने से परी हो गई । इसलिये सब बातों को देखते हुए सीमेम्ट की सप्लाई 
बर्ब भर बहुत ही संतोषप्रद रही और वर्ष के अन्त में इस प्रदन पर विचार 
किया जा रहा था कि वितरण को कार्येविधि में ढिलाई की जाय जिससे 
जनता को सीमेंट और अधिक शीक्षता से सिलती रहे ॥ 


कोयला राज्य के कोयले के घूरे का कोटा मूलतः ७१६ वेगन प्रति महीने या 
८,६१६ बेगन प्रति वर्ष था। किनन्‍्तू आयातों की भात्रा नियत किये गये कोट से 
काफी गिर गई थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि अगस्त, १९४९ ई० तक जब 
स्थिति थोड़ी सी सुधर गई थी, कोयले की खातों में बेगन संबन्धी स्थिति 
असंतोषञ्नक थी। अगस्त, १९४९ ई० में जो स्थिति में सुधार हुआ था उसके 
फलस्वरूप भारत सरकार संयुक्षत प्रान्त को एक विशेष नियत झात्रा अलाद कर 
सकी जिसमें से लगभग ३,००० वेगन प्राप्त हुये, जो विशेषकर शरणार्थियों के 
निरर्ण कार्यो के निभित्त थे । इसके अतिरिष्त, नवम्बर के महीने तक मीदर 
गेज पर वेग्न-सप्लाई संबंधी स्थिति निश्चिचित रूप से सुधर गई 
थी, जिसके फलस्वरूप स्थित किये गये कोट का पहिले से एक और बड़ा 
प्रतिशत आना प्रारर्भ हो गया। “अज्च उपजाओं आन्दोलन”? के लिये की गई 
सांग को पूरा करने के लिये राज्य का कोदा भी बढ़ा दिया गया था, परन्तु 
सब बातों को देखते हुये उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कोयले की 
सप्लाई संतोषप्रद नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसकी मांग प्राप्य 
सप्लाई से काफी अधिक बनी रही। 


लोहा तथा सब बातों को देखते हुये लोहे तथा इस्पात के कोटे की प्राप्ति 
इस्पात. ([7"00प/97/67 ) संतोषजनक थी। परन्तु लोहे के टुकड़ों तथा खराब लोहे 
ओर साथ ही बिह्कुछ ठीक लोहे के सामानों, दोनों ही के मामले से 
सप्लाई की कुल मात्रा सांग से बहुत कम थी । सीसेंड और कोयले 
के विपरीत, न तो राज्य के कोदे में और न सप्लाई की सात्रा में कोई वृद्धि 
हुई। इसलिये लोहे ओर इस्पात के बितरण पर कुछ कठोरता के साथ 
नियंत्रण छागू करना पड़ा तथा परमिदों के जारी करने का कास कानपुर 
में स्थित प्रान्तीय आयरन ऐंड स्टील कंद्रोलर के कार्यालय में केन्रीकृत 
कर दिया गया। दूसरी समस्या, जिसके कारण बराबर परेशानी उठातनी 
पड़ती रही, वह यह थीं कि किसानों द्वारा अपेक्षित लोहे और इस्पात के 
प्रशभित (49077080०0) सामानों - की कसी थी। जित सामानों की 
नगरों में आवश्यकता थी उनके लिये अच्छे दाम सिलते थे, जिसका 
परिणास यह हुआ कि प्रनिर्माताओं ( £807709/078 ) ने किसानों 
की आवश्यकताओं के लिये पहले से कम मात्रा में सामान तेयार 
किये। किसानों को प्रलिर्मित सामान सप्लाई करने के लिये एक 
अस्थायी तथा प्रयोगात्मक योजना का प्रयोग गहल्‍ला उगाही आन्दोलन” 
के समय परीक्षर के रूप में किया गया था, परन्तु उसमें कोई सफलता नहीं 
सिली। इस पर भी इस प्रयोग का उपयोग स्थिति की पुनः जांच करने तथा 
इस प्रयोजन के लिये एक दूसरी योजना तेयार करने में किया गया था। 
वर्ष के जनन्‍त में यह योजना बच कर तेयार हो गई थी और यह निशचयव किया 
गया था'कि उस पर आगामी वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जाय। 

फार्यान्वित अष्टाचार के विरुद्ध किये गये आन्दोलन के फलस्वरूप, १९४८-४९ 
किया जाना ई० में कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाहियाँ 
(॥7/0-. की गई जिनके आचरण के संबंध में खराब रिपोर्ट थीं॥ १०८ व्यक्तितयों को 
0970076).. उनके स्थायी पद पर वापिस कर दिया गया “ और १०५ व्यक्तियों को 


६ रंध३े ) 


मुअत्तल कर दिया गया। १ अप्रैल, १९४९ ई० से लेकर ३० सितम्बर, १९४९ 
६० तक, ६० व्यक्तियों को था तो सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया या 
डिस्चार्ज कर दिया गया, ७ व्यक्तियों को उनके स्थायी पदों पर वापस 
कर दिया गया और ७१ व्यक्षितयों को मुअत्तल किया गया था। इनमें वे मामले 
सस्मिलित नहीं है, जिनके संबंध में अदालतों, पुलिस या अष्टाचार निरोधक 
विभाग द्वारा कारंबाई की जा रही थी। 


१९४८-४९ ई० में विभिन्न कंट्रोल संबंधी आज्ञाओं के उल्लंघन के 
सामलों में १,५३० व्यक्तियों को सजायें दिलवाई गई' और १ अप्रैल, १ ९४९ 
६० से लेकर ३१ अक्तूबर, १९४९ ई० तक की अवधि में ६८३ व्यक्तियों को 
सजायें मिल्ठों। | 

कंट्रोल के अन्तर्गत आने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं में चोर बाजारी 
करने तथ! उन्हें चोरी से बाहर ले जाने के मामलों का पता रूगाने के लिये, 
वर्ष के अंतिम दिनों में एक अस्थायी दल बनाया गया था, जिसमें १६ सकल 
इंस्पेक्टर, ३५ सब-इंस्पेक्टर, ३५ हेड कान्स्टेबुल, १७२ कास्स्टेबुल और 
५ स्पेशल प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर थे और उसे पुल्सि के इंस्पेक्टर जनरल के 
चार्ज में रखा गया था, जिन्होंने दल के आदसियों को स्क्वेडों 
(0५7०००४४ ) तथा चल यूनिदों ( ॥॥०9॥6 ए7755 ) में विभाजित 
कर दिया । कानपुर, आगरा, मेरठ और बनारस में स्वर्रैड (8ध7%पं ) 
तेनात किये गये थे और उन्होंने पुलिस के सीनियर सुपरिस्टेंडेंटों 
के निर्देशों के अधीन कार्य किया। चल यूनिटों (000]6 ए॥788) 
का मुख्यालय (हेड क्वार्टर) दक्षिण रेंज सें कानपुर में, पूर्वी रेंज में बनारस 
में तथा पश्चिमी रेंज में सेरठ में स्थित था और वे संबंधित पुलिस के 
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की आज्ञाओं के अधीन इधर से उधर जाते थे | 
दल ने मार्च १९४९ ई० के आरस्भ में कार्य करना प्रारम्भ किया था और 
उसने सितस्बर, १९४९ ई० के अन्त तक, विभिन्न कंट्रोल संबंधी आज्ञाओं 
के उल्लंघत के लगभग २,२४० मामलों का पता रूगाया जिसके फलस्वरूप 
१,४६६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग ४,८०,४८८ र₹ू० 
के मूल्य की सम्पत्ति पकड़ी गई । 


सितस्वर, १९४९ ई० में एक आई्डिनेंस जारी किया गया, जो यूनाइटेड 
प्राविस्सेज ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन ( अमेंड्सेंट ) हल १९४९ ई० 
कहलाता है और जिसके हारा भूल ऐक्ट के लागू होने की अवधि ३० 
सितम्बर, १९५२ ई० तक बढ़ा दी गयी । 


सितस्वर, १९४९ ई० में एक दूसरा आड्डिनेंस भी जारी किया गया 
जो यूनाइटेड प्राविन्सेज ( देश्पोरेरी ) कंद्रोरू आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शान 
(अमेंडसेंट) आडिनेंख, १९४९ ई० कहलाता है और जिसके हारा यूनाइटेड 
प्राविन्‍्सेज (टेश्पोरेरी) कंदोल आफ रेच्ट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ ई० 
में कुछ संशोधन किये गये। इस संशोधक आईडिनेंस की मुख्य बात यह थी 
कि ऐक्ट के वाब्यलंड ७, ७-ए और ७-बी को छोड़कर, जिनका संबंध 
जिला मेजिस्टरेट के निवास-स्थान (4 0007770 08005 ) के एलाड करने 
के अधिकारों से और तीन महीने से अधिक सम्तय तक किराया न देने पर 


१९४९ ई० 
की आडिनेंस 
संख्या ४१ 


१९४९ ई ६ 
की आडिनस 
संख्या ५॥ 


किरायेदारों को बेदखल करने से था, ऐक्ट को पुनः कोनदन्मेंद के क्षेत्रों में . 


भी छागू छूर दिया गया। उसमें एक प्रतिबत्धात्यक वाक्यखंड 


सहायता 


मुफ्त खाना 


(६ इ*ंढह #/ 


( ए700ए7780 ) भी बढ़ाया गया, जिसके द्वारा भिभ्चलिज्ित को ऐक्ट 
के लागू होने से मुक्त किया गया :--- 


(१) किसी ऐसे अहाते ( [077077868 ) को, जो प्रान्‍्तीय या केन्द्रीय 
सरकार की हो, (२) किसी ऐसी किरायेदारी या कोई अन्य ऐसे ही संबंध 
को जो परकार से ग्रांद (स्वीकृत-प्रश्) हारा ऐसे अहाते ([07977368 ) 
के संबंध में स्थापित किया गया हो, जिसे सरकार ने ये तो पदठ पर ले लिया 
हो या अपने अधिकार में ले छिया हो और (३) किसी ऐसे मकान को 
जिसे केछ्ीय सरकार ने पटटे पर कैन्दूनमेंट्वल (हाउस एकोमोडेशन) ऐवक्ट, 
१९२३ ई० के अन्तर्गत अपने अधिकार में ले लिया था या भविष्य में ले ले । 


यू० पी० (वेम्पोरेरी) कंद्रोल आफ रेन्‍्ट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४९ 
ई० के उपबंधों ([770ए!87008) को राज्य में सभी नोटीफाइड तथा 
टाउन एरियाओं पर लागू कर दिया गया और ऐक्ट की धारा १७ के अधीन 
नियम भी बनाये गये। सियर्मों की मुख्य बालें ये थीं कि उनसें भिम्नलिखित 
बातों के लिये व्यवस्था की गईं थी :-- 


(१) सालिक सकान के निजी उपयोग के लिये किसी निवास स्थान 
को मुक्त करने के निमित्त, जब जिला मेजिस्ट्रेद इस बात से संतुष्ट हो जाय 
कि वह निवास-स्थानव खाली हो गया है अ।र भालिक मकान को उसकी 
वास्तव में आवश्यकता है और (२) मालिक से किसी निवास-स्थान के 
किसी एक भाग के अलाटठ करने के मामले में परामर्श करने के लिये, जब 
सालिक स्वयं निवास-स्थान के दूसरे भाग में रहता हो। इस बात की भी 
व्यवस्था की गयी कि जिला मेजिस्ट्रेट किसी निवास-स्थान के खाली किये 
जाने की सुचना पाने के ३० दिन के भीतर ही उसे अलाट कर दे और यदि 
वह ऐसा नहीं करता हैँ तो मालिक मकान को इस बात की अनुमति दी गई 
कि वह स्वयं कोई किरायेदार मनोनीत करें। इन नियमों में यह बात भी 
स्पध्ट कर दी गई थी कि निवास-स्थान के अलाद किये जाने की तारीख 
से उसके किराये का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर होगा जिसको बहु 
निवास- स्थान अलाद किया जाय। 


३४--सहायता' तथा पुनवास 


फरवरी, १९४७ ई० के बाद विस्थापित व्यक्त अधिक संख्या में आने लगे 
और अगले जून तक उनकी संख्या बढ़कर ७५,००० हो गयी थी । उन्‍हें 
सहायता शिविरों में, जो अधिकतर फौजी बरकें थीं, ठहराने के लिये सरकार 
ने सामथिक उपाय किये। इन शिविरों में उन्हें चिकित्सा, स्वच्छता तथा 
दिक्षा संबंधी सुविधाओं के अतिरिक्त मुफत खाना और कपड़ा दिया गया। 
सरकारी शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या वर्ष के अच्त में २५,११६ 
थी। इनमें से १,०२० को भुफ्त रागन दिया जाता था। 


जून, १९४८ ई० तक सरकार ने उन सभी निस्सहाय दरणा्थियों के 
लिये खाने की व्यवस्था कर दी थी जो उसके दारा प्रबंधित शिविरों में रहते 
थे। परच्तु जीक्य ही यह प्रतीत हुआ कि निःशुल्क दान प्रणालों का 
विस्थापित व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इससे उनमें 
अपनी सहायता स्वर्य करने की भावना का लोप हो रहा था। इसलिये ३० 
सितम्बर, १९४९ ई० के बाद सुफ्त खाना देना करीब-करीबव बन्द कर दिया 
गया और वह केवल मथुरा, मेरठ, देहरादून और इलाहाबाद के विधवा 


रँ 


( १७४४ ) 


आश्ष्तों (ए४९०ए७७ प्र077७8७) के निवासियों और फाफामऊ शिविर के 
बुद्ध और समिबेल व्यक्षितयों के विंग” को ही दिया जाता रहा। १८ परिवारों 
को छोड़कर, उस कंम्प के वद्ध और मिर्बल व्यक्षितयों के सभी परियारों को 
बाद में ऋण देकर वहीं या अम्य स्थानों में बच्चा दिया गया और इन 
अपबाद-स्वरूप १८ परिवारों को फाफान्ूऊ थे ऋषीकेश ले जाया गया 
जहां उन्हें धर्मशालाओं में ठहराया गया और बाबा काली कमडी बाला 
क्षेत्र, ऋषीकेश के जरिये उनके खाने-पीभे इत्यादि के लिये आवश्यक 
बन्ध किये गये। 

विस्थापित बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिये शिविरों में प्राइ परी 
ओर अपर प्राइमरी सकल खोले गये और इनसें मख्यतया शरणा्थों शिक्षक्षों 
को रखा गया। इन शिक्षक्नों के लिये स्वीकृत वेतन की दरें 
प्राइमरी ओर सेकेन्डरी शेड के शिक्षकों की दशा में ऋणशः १० ४० और 


किक 


५० ₹० ब्रांत्ति श्रास थीं और साथ हें शबत राशन भी दिया जापा था। 


शिविरों के लिये साज-सज्जा से यकक्‍त अस्पतालों, दवाखानों और 
सेनेटरी कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों को सहायक्ष अनुदान 
देने के लिये ३,३५,००० २० की एक धनराशि स्वीकृत की गई जिसपमे वे 
विस्थापित व्यक्तियों के आने के कारण बढ़ी हुई मांगों को प्रा कर सकें। 
इसके अतिरिक्‍त प्राइवेट व्यक्तियों हारा धर्मार्थ चलाये गये अध्यतालों के 
लिये भी सहायक अनुदान स्वीकृत हुये और सरकार से सरकारी और गेर- 
सरकारी अस्पतालों में विस्थापित व्यक्तियों की चिकित्सा पर होने वाले 
व्यय को भी वहन किया जिससें भुवाली सेनेटोरियम के तपेदिक के रोगियों 
पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित हे। 


संयकत प्रान्त के कुदीर उद्योगों के डाइरेक्टर के संरक्षण में सभी बड़े 
शिविरों में खाद: तथा ओद्योगिक कार्यो, के केरछ्र खोले गये जिनमें 
विस्थापित व्यक्ति न केवल खादी-धुनाई, कताई और बनाई के 'काम ही 
सीख सकते थे बल्कि वे ऐसे लाभदायक दष्तकारी के कामों तथा उद्योगों 
जेसे दर्जीगीरी, साबुन बनाने, कढ़ाई, डलियां बनाद, बढ़ईगीरी, लोहारी 
भोजा-बनियाइन इत्यादि बनने और रेशम के कीडछे पालने में भी देनिंग 
प्राप्त कर सकते थे। द्निंग की अवधि ३ से ६ महीने तक की थी और 
टरनिंग प्राप्त करने के बाद विस्थायित व्यक्ति उत्पादन कार्यो" में छूगा लिये 
जाते थे जिसके लिये उन्हें देनिक मजदूरी मिलती थी। 


दरणाथों शिविरों के लियें रेडियो सेटों की व्यवस्था की गई ताकि उनमें 
शहुने बालों का सनोरंजत हो और साथ ही रोजबरोज की बात़ों के संबंध 
में भी जिसमें उनकी सहायता और पुनर्वास के लिये, सरकार द्वारा की 
गयी कार्यदर्धदयां भी सब्मिलित, हैँ, उनकी दिलचस्पी बनी रहे। 


भारत सरकार के आदेशानसार विस्थापित व्यक्तियों की गणना की गई 
ओर उससे पता चलना कि प्रान्‍्त में ४,२१,३४० विस्थापित व्यक्त थें 
जिमसें से २,०१,६८७ स्त्री और २,१९,६५३ पुरुष थे। ऐसे व्यक्तियों की 
'ंख्या, जो रजिस्टर्ड थे, २९०,३१० थी, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो 
रजिस्टर्ड नहीं थे, १,३१,०३० थी। ; 

विस्थापित व्यक्तियों को, जो कहीं बसने के उद्देश्य से प्रान्त में एक जिले 
से दूसरे जिले में जाना चाहते थे, डिस्ट्रिकह सेजिस्द्रंडों हारा क्रो रेलवे 
पास दिये गये। ऐसे व्यक्तियों को, जो अन्य प्रान्तों में बसना चाहते थे, 
प्रान्‍्त के बाहुर रेल से यात्रा करने के लिये क्रेडिट नोट दिये गये । 
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( रै5९ ) 


पुनर्वास मंत्रालय (४/786079 0 ]860 90|6096707) से आदेश्ष प्राप्त 
होने पर, प्रान्तीय सरकार ने शिविरों के निवासियों को बसाने की एक बार 
फिर पूरी-पुरी कोशिश की और बहुत से शिविरों को बन्द कर दिया। 
चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों से प्रार्थना की 
गयी कि बे तोड़े जाने वाले कंम्पों में हितकारी कार्य यह समझ कर करते 
जाय॑ कि ये बसे ही कार्य हे जो वे प्रान्त के जन-साधारण के लिये करते 
है, परन्तु तोड़े गये सहायता मिबिरों (रिलीफ केष्पों) में रहने वाले विस्थापित 
व्यक्तियों को कुछ और महीनों के लिये सीमित सहायता का दिया जाना 
अत्यन्त आवश्यक था और चंकि प्रान्तीयः सरकार इस अतिरिक्‍त दायित्व 
को पूरा करने के लिये, ठीक समय पर पर्याप्त प्रबंध न कर सक्की, इसलिय 
यह मामला भारत सरकार के पास भेजा गया, जो १९४९-५० ई० के 
अन्त तक सीमित सहायता संबंधी का्थवा, यों पर होने वाले जर्च का भार 
उठ में के लिये राज़ों हो गई। 


भारत सरकार के इच्छानुसार सब कश्मीरी शरणार्थियों को मिर्जापुर 
जिले के चुनार शि से पूर्वी पंजाब के कांगड़ा जिले के जिविर कैश्प में 
भेज दिया गया और चुनार शिशविर को नवभ्बर, १९४९ ई० के प्रारध्भ में 
ही बन्द कर दिया गया। फाफामऊ शिविर को १ दिसम्बर, १९४९ ई० को 
बन्द कर दिया गया। बरेली के एम० ठी० दी० सी० बेरकों के निवासियों 
की, जिनमें से बहुत से कृषक थे और जिन्होंने कृषि-कार्य करने के सम्बन्ध 
में अपनी उत्कट इच्छा प्रगठ की थी, मेरठ गंगा खादिर कालोनी की भूमि 
में फिर से बसाने के लिये भी उपाय किये गये। इस शिविर को बन्द करते 
के लिये भी प्रयत्न किये गये। 


सहायता संबंधी कार्यवाहियों के धीरे-धीरे बन्द हो जाने से, पुनर्वास 
संबंधी योजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करना पड़ा। १९४७ ई० कौ 
ओद्योगिक जांच-पड़ताल से यह भरी भांति स्पष्ट हो गया कि शहरी 
क्षेत्रों से आने वाले अधिकतर विस्थापित व्यक्ति पृथक पृथक व्यापारों को 
करने वाले छोटे-मोटे दुकानदारों की श्रेणी के थे। यह श्वीघ्र ही ज्ञात 
हो गया कि यदि विस्थापित व्यक्तियों को समझा बुझा कर उत्पादक कार्यों 
को करने के लिये उच्चत नहीं किया जाता, तो उनके लिये किसी ऐसी 
नौकरी का इन्तजाम हो सकते की बहुत ही कम आशा है जिससे कि उन्हें 
रछाभ हो सके। 


तदनुसार, सरकार ने भारत सरकार द्वारा भूतपूर्व सेनिकों के लिये 
खोले गये व्यावसायिक द्वेनिंग केन्द्रों में विस्थापित व्यक्तियों को व्यावसायिक . 
ट्रेनिंग देने की एक योजना चाल की और उनके लिये २,००० जगहें सुरक्षित 
रख दी गई। इसके अतिरिक्त उनके लिये ३०० जगहें प्रान्त की विभिन्न 
फेक्टरियों में अपरेंटिस के रूप में ट्रेनिंग पाने के लिये रख दी गई ॥ व्याव- 
सायिक ट्रेनिंग के लिये जगहों की संख्या की बढ़ाकर जुलाई में २,५०० कर 
दिया गया और इसके अतिरिक्‍त शार्वहेन्‍्ड और ठाइपराइटिंग में महिलाओं 
को द्रेनिग देने के लिये लखनऊ के क्रिक्चियन स्कूल आफ कासर्स में ५० 
जगहें और स्वीकृत की गई । नवच्बर, १९४९ ई० के अच्त तक, ५,७३० 
व्यक्ति या तो ट्रेनिंग कर चुके थे या इन केच्द्रों में ट्रेनिंग पा रहे थे। 


शिड्िर के बाहर रहने वाली महिलाओं के लिये, सरकार ने मेरठ, 
गाजियाबाद, सहारनपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, चंदौसी, कद बनारस, बरेली, 
देहरादुन, लखनऊ, आगरा, कानपुर ओर सेरठ में १३ ट्रेनिंग एवं उत्पादन 


( १४७ ) 


कैख संगठित किये । दो आवासिक औद्योगिक बूहों (फे०डांत्कातंों 
॥7प४009] [907768) के अतिरिक्त, जिनमें से एक देहरादून में २५० 
भहिलाओं के लिये था और दूसरा इलाहाबाद में १५० महिदाओं के लिये और 
जिनका समस्त खर्ब सरकार उठाती थी, सथुरा और मेरठ के दो विधवामरों 
( ४360णछ8' 0768) को भी आंशिक रूप से वित्तीय सहायता दी 
जाती थी। इन आश्रमों (07768) में तिराश्चित विधवाओं, असहाय 
महिलाओं और बच्चों को मुक्त भोजन दिया जाता था। 


ऐसे विस्थापित विद्याथियों की, जो नवीं और दसवीं कल्नाओं में पढ़ 
रहे थे, पढ़ाई ( +प्रांप्र0० ) तथा परीक्षा-फीसें माफ कर दी गई 
और प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकें खरीदने इत्यादि के लिये ७५ ४० तक के 
सक़द अनुदान दिये गये। ऐसे विद्यार्थी भी, जो १९५० ई० तक 
मेट्रीकुलेशन परीक्षा में प्राइवेट रूप से बैठ रहे थे, कुछ शर्तों के 
अधीत परीक्षा फीस से बरी होने के छिये प्रारयंता-पत्र दे सकते थे। 
कल बच्चों के लिये प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क कर 
दी गई। 


विस्थापित व्यक्तियों के लिये नेनी (इलाहाबाद) और मोदीनगर 
(मेर ) में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के निमित्त योजनायें बनाई 
गई । सोदीनगर में भूमि, विद्यृत-शक्ति और इसारती सामाव दिये 
जाने का काम पहिले ही से भारम्भ हो गया था। नेनी की बत्ती एक 
ओद्योगिक बस्ती के रूप में शुरू की जाने वाली थी और विस्थापित उद्योग- 
पतियों के। इस बस्ती में पहिले से ही भूमि दे दी गई थी और उनसे यह आशा 
की जाती थी कि वे निकट भविष्य में ही कारखाने की इमारतें बनवाने 
का कार्य प्रारम्भ कर देंगे। 


किक ॥ 


१९४७-४८ ई० में प्रान्तीय सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के 
१,७५० परिवारों को गंगालादिर में और ८७५ परिवारों को तराई में फिर से 
बसाने के संबंध में एक योजना स्वीकृत की। नवम्बर, १९४९ ई० के 
अन्त तक गंगाखादिर में १,१६३ परिवारों को, प्रत्येक परिवार को १० एकड़ 
के हिसाब से, और तराई में ३८० परिवारों को, प्रत्यंके परिवार 
को १५ एकड़ के हिसाब से भूसि दी गई। यह आजा थी कि योजना 
पर कुल मिलाकर ४०,१३,००० र० उत्पादक ओर ८४,१७,५०० २० 
अनत्पादक व्यय होगा जिसमें से कुल अनुत्पादक व्यय का केदल ५० प्रतिशत 
और उत्पादक व्यय के संबंध में होने वाली हानि का ५० प्रतिशत भारत 
सरकार को उठाना था। हानियों का हिसाब दस बे के अन्त में लगाया जाना 
निश्चित हुआ था । 


प्रान्तीय सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के लिये भी 
सभी सम्भाव्य उपायों का पता लगाया। अधिवास, आय सीमा तथा 
दिक्षा संबंधी घोग्यताओं से संबंधित प्रतिबन्धों को ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में 
काफी ढौलाकर दिया गया और रिसेटिल्मेंट तथा एम्पलायमेंट विभाग के 
छाइरेक्टर को विस्थापित व्यक्तियों के रजिस्टर करने तथा उनमें से योग्यता 
प्ञाप्त व्यक्तियों को उपयुक्त पदों के लिये सिफारिश करने का कार्य सोंपा 
गया। इस कार्यविधि के फलस्वरूप १५ नवम्बर, १९४९ ई० तक लगभग 
2०,०६२ विस्थापित पृरुषों तथा स्त्रियों को नौकरी दिलायी गयी। 


शिविरों के 
बाहर शिक्षा 


उपनिवेशन 
औद्योगिक 
योजनायें 


उपनिवेशन 
योजना 
( ग्रामीण ) 


नोकरी 


हक्दर डोदि- 
स८ (दच्त- 
चिकित्सक ) 
बद्य तथा 
हकीम 


पृ्वी पंजाब 
में भूमि का 
दिया जाना 


न्ह्ण 


( (४८ ) 


१९४८-४९ ई० में विस्थापित डाक्टरों, दः्तचिकित्सकों, बेच्यों तथा 
हुकीसों को रा सहायता देने की एक योजना चलाई गयी और इसके 
हारा १०० एलोपेथों ( &8॥॥0709/8 ), ५० बैच्ों तथा हकीमों और ६ 
दन्तचिकिस्सकों को शराज-सहायता देने का विचार किया गया। किन्तु 
भारत सरकार मे पूर्री योजना के छिये राण-सहागया देने से इन्कार 
कर दिया औश पिलम्बर, १९४९ ई० में यह निश्चय क्रिया गया था कि 
दन्‍्तचि क्रत्संकों को, जो राज-सहायता दी जा रही थी उसे 
सभाप्त कर दिया जाथ और उन डाबहरों, वद्यों था हकीमों के अतिरिक्त 
जिन्हें पहिले ही से र/*#-सहायता सिंलठ रही हो, किसी अन्य डावदर, 
वेश या हकीम को कोई राज-सहायता न दी जाय। १९४८-४९ ई० 
में इस योजना पर होने बाला बाह्तबिफ व्यव ३८,१५७ ४० हुआ, जबकि 
१९४९-५० ४० के संशोधित तखमीनों थें ८५,००० छ०., व्यज फरने का 
विचाश था, और जिसमें से प्रान्तीय सरदार को लगभग २०,००० २० 
का व्यय स्वर्थय उठाना था। 


१९४८ ई० सें पूर्वी पंजाब की सरकार ने एक ऐसी योजना के 
संबंध में घोषणा की थी जिसके द्वारा पश्चिमी पंजाब के उत्त शश्णाथियों 
को पूर्वी पंजाब में भूमि दो जागए जिनके पास परक्चिमोी पंजाब या उत्तरी 
पश्चिमी सीणा ब्रांत में भूमि रहो हो । इस योजना के अधीन लगभग 
३,००० व्यक्तियों को छाभ पहुंचा। प्राज्तीय सरकार ने जालन्धर में 
एक लाइजन अधिकारी (॥.98008 07#007) तैनात कर दिया जिससे 
उन विस्थापित व्यक्तियों के हिलों की रक्षा की जा सके जिन्होंने संयुक्त 
प्रान्त से भूसि दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र विये थे। 


उच्च शिक्षा के संबंध में भी प्रान्तीय सरकार ने कालेजों, विश्वविद्यालयों 
तथा टेक्निकल संस्थाओं में पढ़ने बाले विस्थापित विद्याथियों तथा ट्रेनिंग 
पाने बाड़े व्यक्तओों को ऋण देले के संबंध में एक धोजना चल की। 
ऐसे ऋण पूृर्ूतया पढ़ाई पूरी करने के लिये ही दिये गये। किन्तु 
प्रथम थेणी में उत्तीर्ण और विशेष योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों और 
सेद्रीकुलेशन परीक्षा में द्वित्तीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्याथियों को जो इंजीनियरी 
या चिकित्सा पाठ्य -कऋण का अध्ययन करता चाहते थे तथा इंदर ॥,डियेट साइच्स 
परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण उन विद्याथियों को, जो इंजीनियरी कोर्स 
का अध्ययन करना चाहते थे, उच्चतर (ऐडवान्स्ड) शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये भी ऋण दिया गया। नवध्यर के अन्त तक कुल २४२ विद्यार्थियों 
को ऋण दिया गया। 


विस्थापित उच्योगपतियों, व्यवसाधियों तथा कृषकों को विभिन्न व्यापार, 
व्यवसाय, उद्योग, कृषि तथा पेशों में फिर से रूम जाने में सुविधायें देने के 
उद्देश्य से ऋण दिये गये। दिसम्बर, १९४९ ई० के अन्त तद्ष उद्योग- 
पतियों और व्यवसापियों को ६१,५२,३८८ ₹० तथा कृषकों को २,६२,२०० 
ह० के नइण दिये गयपे। 

प्रान्तीय सरकार को अधिक से अधिक केवल ५,००० 5० तके के 
ऋण देने का अधिकार था। ५,००० ह० से अधिक के ऋण भारत सरकार 
के युनर्वास॒वित्त प्रशासत (रिहेविलिटेशन फाइनेंस ऐडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा 
स्वीकृत किये जाते थे। दिसम्बर, १९४९ ई० के अन्त तक पुनर्वास क्त्ति 
प्रशासन (रिहेबिलिटेशन फाइनेंस ऐडमिनिस्ट्रेशन) हारा ३१,३९,००० रू० 
के ऋण स्वीकृत किये गये। 


्् 


रे ) 


प्रान्त के विभिन्न जिलों में शरणारथियों की व्यापारिक संस्थाओं को १,००० 
किलोवाद से अधिक बिजली दी गई। विस्थापित अनिर्माताओं (फेप़िकेटर्स ) 
तथा इंजीनियरी संस्थाओं को ६०० दहन से अधिक लोहा और इस्पात 
के अमासिक कोटे दिये गये। विस्थापित उद्योगरपतियों के पुनवास के लिये 
आगरा, लखनऊ, फतेहगढ़ और फरुंबाबाद की हिद्वाइप्ेश्न फक्टियां प्रान्तीय 
सरकार को हृस्तान्तरित कर दी जाने के संबंध मे भारत सरकार से बातचीत 
चलती रही। | 


सार्मजनिक निर्माण विभाग ने सस्ते दुकान सहित भकातों का एक 
विशेष प्रकार का डिजाइन तेयार किया। प्रान्त के विभिन्न नगरों में इस 
डिजाइन के तीन हजार आठ हो सेतालिस मकान बनाये गये। सध्य वर्ग 
के परिवारों के लिये उच्चत डिजाइन के १३४ मकान दनाये गये। धन की 
कमी के कारण इस योजना को एकरएक बन्द कर देना पढप। चिर्धल 
श्रेणी के व्यक्तियों के लिये १,००० कच्चे घर बनायो गयें। इसके अलावा 
विस्थापित व्यक्तियों के लिये कानपुर विकास बोर्ड ने १,२०० क्वार्र 
तथा इलाहाबाए इस्प्रवमेंट टृस्ट ने २५ क्वार्टर बनवायें। 


विस्थापित व्यक्तियों के लिये सकान तथा दुकान बनवाने के निर्मित 
स्थानीय निकायों को १०,३१,५०० रू० तक्ष के ऋण दिये गये। कुछ 
६,१५३ लकड़ी के स्टाल बनवाये गये जिनमें से ३,००० स्टाल सरकार द्वारा 
तथा शेष स्थानीय निकायों आदि हारा बनवाये गये । 


विस्थापित व्यक्तियों की भवन निर्मात्नरी सहकारी समितियों को १९३९ 
ई० में प्रचलित सूल्य की दर पर भूमि प्रए्त करने में सहायता दी गई 
तथा नियंत्रित दरों पर इमारती साधाव सप्लाई किया गया। ६ भवन 
निर्मात्री समितियों ( हाउसिंग सोसाइटीज़ ) के लिये लगभग २४९ एकड़ 
भूमि प्राप्त की गई। उन व्यक्तियों को जिन्हें वास्तव सें रुपये-पैसे की 
आवश्यकता थी, वित्तीय सहायता दी गई। दो सहकारी समितियों को 
२,२२९,००० ८० का ऋण दिया गया। ऐसे गेर-दशरणाथियों को, जिनके पास 
मकान बनवाने के लिये धत और भूमि थी, इस झर्त पर चियंत्रित दरों 
पर इमारती सामान प्राप्त करने में सहायता प्रदान की गई कि थे उन मकानों 
को प्रथम तीन वर्ष तक विस्थापित व्यक्तियों को किराये पर उठाये। 


लखनऊ, वेहरादून तथा इलाहाबाद में विस्थापित व्यक्तियों की नई 
बस्तियां बसाने की योजना बसाई गई और ऐसे बविस्थापित व्यक्तियों को 
जिनके पास घर बनवाने के साधन थे, १,२५७ प्लाट दिये गये। 


औद्योगिक नगर का विर्माण करने के लिये मोदी नगर, जिला मेरठ 
में २०० एकड़ भूमि प्राप्त की गई। आशा की जाती हे कि उक्त स्थाच सें 
लगभग ५,००० विस्थापित व्यक्तितयों के परिवार रह सकेंगे तथा ५० 
औद्योगिक संस्थाओं खोली जा सकेंगी। इन औद्योगिक संस्थाओं को चाहिये 
कि वे उक्त उप-सलगर ($0%78]79) में बसने बारे विस्थापित व्यक्तियों 
के लिये रोजगार की व्यवस्था करें। इस बस्ती के निर्माण का काम मेसर्से 
सोदीनतगर कस्ट्क्शन्स लिसिटेड, मोदीनगर को सौंथ दिया गया 
तथा उन्हें ३५ लाख रुपये का ऋण देने का बचन दिया गया जिसमें से 
दस->दस लाख की दो किस्तें दी जा चुकी हे। आलोच्य वर्ष में इस थोजना के 
अन्तर्गत लगभग ३५० घरों का निर्माण किया गया। परिचमी पंजाब के 
आये हुये खेल-कूद का सामान बनाने बाले विस्थापित व्यक्तियों को विशेष 


मकानों की 
व्यवस्था 


नई बल्तियां 


विल्थापित 
व्यक्तियों के 
उप-मगर 
(607970- 
877 [08 ) 


निष्कांत 
सम्पत्ति 


१९४८-- 
४९ ई० के 
बजद के 
वास्तविक 
आँफझड़े 


( १४० ) 


डिजाइन के १०० क्वार्टर विये गये ताकि प्रान्त में खेल-कूद का सामान बनाने 
के उद्योग का एक ठोस केन्द्र स्थापित हो जाय। नैनी (इलाहाबाद ) 
में विस्थापित व्यक्तियों की एक औद्योगिक बस्ती बसाने के लिये लगभग 
२५० एकड़ भूमि प्राप्त की गई है। इस क्षेत्र के विकास पर १ राख 
रुपये की धनराशि खर्चे की जा रही हें। 


च्ख्ड़ 


आलोच्य वर्ष में शामनगर (रुड़की), प्रेस नगर ( देहरादून ) और 
डेरी कंभ्प (फंजाबाद) में विश्थापित व्यक्तियों के उप-वगर बयाने के 
लिये कुछ सिलिटरी प्राजक्टों को प्रान्तीय सरकार को स्थायी रूप 
से बन करने के संबंध में भारत सरकार के साथ वार्ता चलती 
रही। 


संयक्‍त प्राव्त मे निष्कान्त सम्पत्ति कं, प्र 4 १८ अवदूबर, १९४९ ई० 
को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अध्यादेश ( आ््डिनेंस ) संख्या 
२७, स[ १९४९ ई० के अनुसार किया जाता था। निष्क्रान्त व्यक्तियों कौ 
सभ्पत्ति का प्रशासन प्राविल्शियल कस्ठोडियस को सौंपा गया था जिसकी 
सहायता के लिये हेडक्वार्टंर में एक असिस्देंट कस्टोडियत था और जिलों 
में जिला मजिस्ट्रेट थे जो अपने-अपने जिलों में डिप्टी कस्टोडियन के रूप में 
काम करते थे। न्याय संबंधी कार्य ५ डिप्टी कस्टोडियन (जुडीशि(ल) 
हारा किया जाता था जो हेडक्वार्टर में एक एडीशनल कस्टोडियन के अधीन 
काम करते थे। प्रमुख जिलों में पुरे समय काम करने बाले निष्कान्त 
सम्पत्ति के असिस्टेंट कस्टोडियन भी नियुक्त किये गये। 


सबवलमल्वादूनकमत+ >कक्‍-कप>ॉमनन+कक, कम+--कनपरकक. 
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सरकारी राजस्व तथा वित्त 

३६--केन्द्रीय राजस्व 
. संयुक्त प्रान्त में जितने व्यक्तियों पर आय-कर निर्धारित किया गया उनकी 
कुल संख्या ६४,६२९ थी और आय-कर के विभिन्न समस्त केन्द्रीय शीरषकों के 
अन्तर्गत वास्तविक बसुली ८,५९,९८,१९३ र० हुई। इससें ५,३२,० ३/९९१९ 
रुपये की सबसे बड़ी धनराशि अकेले आय कर से हो प्राप्त हुईं । इसके बाद सुपर- 
डेक्स तथा कारपोरेशन दे कस आते है, जिनकी धनराशियां ऋमश: १,०६,५५,६६५ 
रु० और ८७,३९,२५६ ० हैं। शेष धनराशियां इस प्रकार हैं;--- व्यापार राभ- 
क्र (बिजियेस प्राफिदूस टेक्स) से ५८,०२,६०० रु०, अतिरिक्त रांभ«कर 
(एक्पेस प्रफिदिस देक्स ) से ३१,३७,३७८ रू०, सरचार्ज टक्स से २९,५२,२० १ 
रू०, पूंजीकाभ-कर (कंपिटल गेन्स ठेकस) से २,५९,०८९ २० और विविध 
से ११,४८,३५० ₹०। 


३७--प्रान्त को वित्तोय स्थिति 
१९४८---४९ ई० के सूलछ बजट में राजस्व से प्राप्तियों का तलमीना ४,५८७ 
लाख ₹० और राजस्व व्यय का तखसीना ५, ०५७ राख रुपया लगाया गया था। 
हिसाब लगाने पर वास्तव में यह पता चला कि इस वर्ष का राजस्व ४,६९० 
लाख रुपया था और व्यय ४,९१८ लाख रु० था। इस प्रकार १९४८--४३ 
ई० के बजट में ४७० लाख रुपये की अनुभानित कमी के बजाय २ लाख रुपये 


५ 


रॉ 


( १४१ ) 


की बचत हुई और यदि १८९ लाख रुपये तथा १०० लाख रुपये की धनराशि 
ऋमदाः राजस्व सुरक्षित कोष और ज्मींदारी विनाश कोब को संक्रमित न की 


जाती, तो इस वर्य के अन्त में लगभग २९१ लाख रु० की वचत राजस्व 
में होती । 


१९४८-४९ ई० में राजस्व की कुछ शुद्ध धनराशि ४,९२० लाख रुपया 
थी, जिसके फलस्वरूप ३३३ लाख रुपये की वृद्धि हुई जब कि सूल तखमीना 
४,५८७ लाख रूपये का लगाया गया था । ' यह वृद्धि विभिन्न कररणों से हुई, 
पर इसका मूल कारण बिक्री कर ऐक्ट था जो इस वर्ष के मूल तखमीने तेयार 
करने के बाव लागू किया गयाथा । इस क्षर से ४९७ लाख झूपये 
राजस्व के रूप में प्राप्त हुए । इसके अतिरिक्त मनोरंजन तथा बाजी 
लगाने के करों (म्ाताश+क्राता०76 8706 60072 785०७ ) से जाय 
२२ लाख दफ्ये और शबकर उपकर ( 0688 ) से ३९ लाख रुपये 
बढ़ गई । १२ लाख रुपये की धनराशि, जिसका हिसाब मूल तखसोनों में नहीं 
लगाया गया था, झोीरे की विक्री से मुनाफे के रूप में शुगर सिलडीकरेट से प्रष्प्त 
हुई । आय-कऋर की भाज्य निधि में प्रास्तीय सरकार का हिस्सा भी १६४ 
लाख बढ़ गया, जिससे ९० राख रुपये की वह धनराषजयि सम्मिलित थी, जो उसे १ 
अप्रेल से १४ अगस्त, १९४७ ई० तक की विभाजन की अवधि के पहिले की 
निधि में से हिस्से के रूप में प्राप्त हुई थी। भारत सरकार से भी अप्रत्याशित 
आप्ति हुई जो शक्कर के उस स्टाक से अतिरिक्त मुनाफे के कारण हुई थी जिसे 
वक्‍्कर पर से कंदोल हटा लेने के फलस्वरूप १९४६-४७ में जब्त कर 
लिया गया था । शराब और देशी शराब पर अधिक लाइसेंस फीस ,और 
शुल्क (डयूदी ), बसूछ किये जाने के कारण आबकारी के अंतर्गत प्राप्तियां 
ओर अधिक हुई! और वाषिक नीलामों में इमारती रूकड़ी के अपेक्षाकृत अधिक 
दाम मिलने के फलस्वरूप बन के अन्तर्गत भी अधिक प्राप्तियां हुईं। 
दूसरी ओर यूडोत्तर विकास योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली 
शज-सहायता से ३०२ राख रुपये की कमी हो जाने के कारण असाधारण 
आप्तियों में विशेष कमी हो गई। सिंचाई से होने वाली श॒द्ध प्राष्तियों में कमी 
हुई जिसका कुछ कारण यह था कि वर्षा अच्छी हुई और कुछ कारण यह था कि 
अतिरिक्त अमला रखने और मजदूरों बढ़ जाने से कार्य-सम्पादन-व्यय से 
काफी वृद्धि हो गई । सरकारी बस स्विसों से होने वाली आय में कसी हुई 
जिसका मुख्य कारश उपयुक्त मोटर गाड़ियों का व सिलना और कारखाने 
की कार्यक्षमता का कम होना है। वास्तव में चलाई गई मर्टर गाड़ियों की 
संख्या उस संख्या से बहुत कम्त थी जिसकी प्रारम्भ में आहत को गई थी। 
कुछ फामों का यंत्रीकरण करते ओर कुछ ओऔद्योगिक योजनाओं को प्रारम्भ करने 
में बिलूम्ब होने के कारण भी वेदेरिनरी ( पशुचिकित्सा ) और उद्योग 
विभागों के अच्तर्गत प्राप्तियों में कमी हुई । 


यदि १८९ लाख और १०० लाख रुपयों की धनराशियां, जो ऋमश: राजस्व 
सुरक्षित कोष तथा जमीदारी विनाश कोष में संक्रमित कर दी गई हूं, छोड़दी 
ज्ञाय॑ तो वास्तविक व्यय ५,०५७ लाख रुपये के मूल तसभोने से ४२८ लाख रुू० 
कम होता है । असाधारण [एएप्तियों से पूरे किये जाने वाले निर्माण कायोी 
पर पूंजी को लागत के अन्तर्गत व्यय में ३४६ लाख रुपये की मुख्य कमी हुईं, जिसका 
मुख्य कारण यह थ। कि भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि वह युद्धोत्तर 
विकास योजनाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय के संबंध में ५० प्रतिशत 
तक राज-पहायता देगी। विस्थापित व्यक्तियों की सहायता करने और उन्हें 


राजस्व 
प्राप्तियां 


राजस्व ब्यथ 


घु जी व्यय 


( १४०२ ) 


फिर से बसाने में कम व्यय होगे के कारण १३३ रूख रुपये की एक दूसरी ? हरद- 
पूर्ण कमप्ती हुई। वाहन विभाग पर भी ११० रूख रुपने कम ध्यय हुए जिसका 
मुख्य कारण मोटरगाड़ियों की खरीद पर, सप्लाई की स्थिति अच्छी न होने से, क 
व्यय का होता इरॉगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए समृद्रप्र से रूष्जा 
के प्राप्त न होने, पमाइश करने की सामग्री की झागत; पंजी से ध्यय करने, और 
नायर डम को जांच-पड़ताल रोद्ष देने के कारण “गसिचाई के निर्माण कार्य” के 
तर्गंदह ८४ लाख 5फपये को एक और बड़ी कम्मी हुई । दृश्दरी ओर “कृषि” 
के अच्तमंत श्य४्ध राख हपये की वद्धि हुई जिसका मण्य कर्ण यह था कि 
“शबकर सोज तथा मजहूरों के लिए घर बनाने की व्यक्षस्थ! कोब “मे १०० 
लाख रुएये संऋणित क्षर दिये गये तथा स्टेढ हेक्टर आगेनइजेदन का बड़े पे माने 
पर विस्तार किया गया । डिस्थिबंट एकजीद्शटिद फोर का विध्लार करने, 
मोध्रगाड़ियों की विस्तृत रूप से मरम्झत होने तथर काम्स्टबल डहहु दरों के रबखे 
जाने के कारण पुलिस धर भी ६१ लाख उपये अधिक्ष व्यय हुए । कंदियों के 
भरणज-वयोषण संबंधी व्यय बढ़ जाने के कारण जेलों के ते भी ३९ छाख 
रुपये की वृद्ध हुई । 


ड्हे 


पूंजी व्यय १,५३७ रूप रुपये हुआ, जबकि भूल तखथीने में ९९१ छा 
रुपये व्यध होने का अनु बाल था, जिसमें सप्लाई योजनाओं से ४९ राख रुपये 


की शुद्ध आय की व्यवस्था को गयी थी । किपत इन योजनाओं को बशदव में 


कार्यान्वित करने के पश्थिमस्वकूप 2२९ लाख रपये के शद्ध भुगतान करन 
पड़े या! तखमीने में .2८७८ लाख उपये की बृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त विंस्था- 
घित व्यक्तियाँ के लिए घर और दहूकाज़ों के विर्भाण संबंधी व्यय को भारत 
सरकार से मिलने वाले ऋण से पुरा करने के निश्चय के कारण, म्ख्यतया १५२ 
लाख रुष्य की अतिरिक्‍त धनराशि नामें लिखी गई ॥ सागरिक सिर्माण' 
कार्य के अन्तर्गत भी व्यय में ९४ राख रुपये की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण 
यह थ। कि भारत सरकार ने यह निशच्रण किया कि वह राज्य की विकास 


'बोजनाओं पर होते वाले वास्तविक व्यय का केवल ५० प्रतिशत विलीय सहा- 
यता के रूप से देगी । इस बृद्धियों की तुलना में कुल ५८० लाख रुपये की 


कमी भी हुई, जिसका सृरुष कारण यह था कि पूंजी से किये जाते वाले कुछ 


निर्माण कार्य जिनकी पहिले से योजना तैयार हो चुकी थी या तो रोक दिये 


गये या उनकी प्रगति सन्‍्द रही 


१९४९-५० 
. को बजट ओर 
- दोेहराये तख < 
सीने 


१९४९--०० के बजद में ५,५७३ लाख रपये के राजस्व और ५,५५८ 
लाख रु० के व्यय अथवा १५ लाख रुपये की बचत का अनभान किया 


गया था। १९४८-४९ के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष, प्राप्ति और 


व्यय दोनों ही में उल्लेखनीय बृद्धि हुई ।. युद्धोचर विकास योजनाओं के 
लिए भारत सश्कार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में और अधिक धनराशि नियत 
किये जाने के कारण ही प्राप्तियों के अन्तर्गत इस बद्धि का अनु कान लगाया गया 


था। विकी-क्वर ऐक्ट (8968 795 8०%) से भी लगंभग २ करोड़ रुपये के 


अतिशिक्‍त राजस्व की आशा की जाती थी । सरकारी बस सदिस ((90प्रछ७7- 
70676 308 $9"ए70७) से और अधिक आय होने की आशा थी और साथ ही 
यह भी आशा की गयी थी कि सिंचाई की दरों पर सरचार्ज लगाने, फासों का. 
यंत्रीकरण करने तथा पंचायतों के चुनाव के संबंध में मनोनः्त-पत्रों की लिक्की के 


कारण सिचाई, पश् “चिकित्सा और विविध प्रएष्तियों के अप्तर्गत राजर्वके रूप 
में अतिरिक्त धनराशि सिलेगी। दूसरी ओर तशाबन्दी को और अधिक स्थान 
पुर छागू करने और शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं की खप्त कम हो जाने 


क्‍ ( १३१ ) 


के कारण आबकारी प्राप्तियों में कमी हो जाने की आज्ञा को गयी थी और 

युलिस शीर्षक के अन्तगंत होने वाली प्राप्तियों का कस तखभाोना लगाया गया 
था, क्योंकि यह आशा की गयी थी कि प्रान्तीय सशस्त्र कासस्टेबलरी हारा की 
गई सेवाओं के लिए भारत सरकार से वसूलियां कस होंगी । व्यय में जो 
बद्धि हुई है उत्का कारण यह है कि करोइ-करीद सरकार के सभी विभागों 
से विकास कार्यों पर अधिक व्यय हुआ हूँ और वह भी विशेष कर शिक्षा, 
कुओ, सावंजनिक निर्माण और पंचायत राज पर॥ किर भी धअवाधारण 
प्राय्तियों से किये जाने वाले तागरिक निर्माण कार्यों पर पूजी की लागत! 
शीर्षक के अन्तगंत कस व्यय होने की आशा की गई थी जिसका मुख्य कारण यह 
था कि युद्धोत्तर योजनाओं के लिए भारत सरकार जो राज-पहायता देती थी 
उसके संबंध में उसने इन योजनाओं पर होने वाले वास्तविक व्यय का केवल 
५० ग्रतिशत देने का निर्णय किया । विस्थापित व्यक्षिययों को फिर से बसाने 
के संबंध में कम व्यय होने का तखमीना लगाया गया, क्योंकि पह निर्णय किया 
गया कि इन छोगों के रहने के मकानों की व्यवस्था करने की यो जना के लिए 
बन भारत सरकौर द्वारा दिये गये ऋणग में से दिया जाये । ! 


..._ दोहराये तखमोनों में प्राप्तियां ५,६२६ लाख रु० तक और व्यय ५, ६२३ 
. लाख रुपये तक पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप मूल तखमीने कप अनुमानित १५ 


१९४९० 5 ० 
के दोहराध 


लछाज़ उयये को बचत के बजाय ३ लाख रुपये को एक छोटी सी बचत हुई ।  तखमीने 


शक प्राप्ति के अन्तर्गत बद्धि होने का मुख्य कारण यह हू कि यद्धोत्तर योज- 
नाओं के व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व सुरक्षित कोष से २६० लाख रुपये 
को धनराक्षि संक्रमित करनी पड़ी, क्योंकि भारत सरकार ने जितनी धनराशि 
वित्तीय सहायता के रूप में दी थी उससे व्यय कहीं अधिक हुआ । केन्द्रीय 
भाज्य निधि में से सरकार को जो आय-कर का हिस्सा मिलता हे उसमें भी ३ रए्‌ 
लाख हयंये को बृद्धि हुई और वन-प्राष्तियों के अन्तर्गत भी ४३ छाख रुपये की 
व॒द्धि हई, क्योंकि वन-उपज के सालाना नीलामों से अधिक धनराक्षि प्राप्त हुई । 
सिचाई की दरों में ५० प्रतिशत स्रचार्ज खरोफ १९४९ में भी लिया गया और 
इसके फलस्वरूप सिचाई प्राप्तियों थों ४३ लाख रुपये की वृद्धि हुई । इसरी 
ओर यूद्धोत्तर विकास योजनाओं के लिए केख्रीय पत्रकार जो वित्तीष सहायता 
देती थी उसकी धनराशि ५१७ लाख से घटकर ३५७ लाख रह गईं क्योंकि 
भारत सरकार ने इन योजनाओं के लिए अवेक्षाकृत कम धनराशि नियत की 
थी । अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत ३८ लाख रुपये की कमी हुई जिनका स्ख्य 
कारण यह था कि अधिक धनराशियां वापस की गयीं और पेट्रोल की बिक्री तथा 
शक्कर उप«कर से कम्त आय हुई । प्राइवेट किसानों के ट्रेक्टर घंगठन दारा 
'किये जाने वाले कामों के संबंध में भी वसूलियां कम हुईं क्योंकि यह संगठन 
टूक्टर उधार देकर प्राइवेट फार्ों का उतना काम्त न कर सका जितना कि यहिले 
इससे आज्ञा क्षी जाती थी । इसके साथ-पाथ उपनिवेशन योजनाओं के 


सिलसिले में कार्य प्रणति धौनी होने के कारण बसने बालों से कम वसूली हुई . 


जिसके फलस्वरूप कृषि के अन्तर्गत ४१ लाख रुपये की कमी हुई । इसरी 
ओर व्यय के अन्तर्गत ३२ लाख रुपये की एक अतिरिक्त घरराशि संयुक्त प्रान्तीय 
सड़क कोब को संक्ित को गयी और जमींदारी विनाश कोब के लिए धनराधि 
बसूल करने के संबंध में होने बाड़े व्यय की बाद में व्यवस्थः को गई । 
इसलिए “पाघाव्य प्रशासन के अन्तर्गत ३६ छाख रुवये की वृद्धि हुई, क्योंकि 
इस धनराशि को बूल तखमीतों में सम्शिलित नहीं किया गया था। पुलिस 
व्यय में भी ७७ लाख रुपये को वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण यह था 


कि महंगाई भत्ते को संशोधित दरों के लिए मूल तखमीनों में जो व्यवस्था 


पुजी व्यय 


ऋण लथाए 
अग्र ऋण 


क्र 


( रृश्४ ) 


की गयी थी वह अपर्याप्त निकली । प्रान्तीय रक्षक दल के लिए हथियार 
और गोला-बारूद के संबंध में देर से भुगतान करने तथा प्रान्तीय सदस्च्र 
काम्स्टेबुलरी के बदेलियनों को भंग करने में देरो होने के कारण भी पुलिस व्यय 
मे वृद्धि हुई । कृषि के अच्तगंत बृद्धि होने का कारण यह था कि अधिक अन्न' 
उपजाओ योजनाओं के संबंध में अधिक व्यय हुआ। लेखन सामग्री के स्टोरों तथा 
काशजु की खरीदारी पर, जिनकी आवश्यकता विशेष कर जमींदारी विनाश 
कार्य तथा गांव सभाओं और पंचायतों के कार्य के लिए थी, अपेक्षाकृत 
अधिक व्यय होने से लेखन सामग्री तथा छपाई के अन्तर्गत वृद्धि हुई । 
अप्रैल, १९४९ ई० से शत प्रतिशत राशनिंग आरम्भ होने के कारण असाधारण 
व्यय में बुद्धि हुई। दूसरी ओर नागरिक निर्माण-कार्य (साधारण ) तथा असा- 
धारण प्राप्तियों से पुरे किये जाने बाले विर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत परः 
होने बाला व्यय ऋमश: ३८ राख रुपया और ७७ लाख रुपया कम हो गया 
जिसका मुख्य कारण यह था कि खर्चे में कमी करने के उद्देश्य से तथा अधिक 
अन्न उपजाओ योजनाओं के लिए सामान देने के लिए निर्माण कार्यों का कार्यक्रम 
कस कर दिया गया । विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास पर 
कस व्यय होने के कारण विविध व्यय के अन्तर्गत व्यय कस हुआ। 


पूंजी-व्यय,, । मूल तखमीनों में १,६९३ लाख रुपया था, घटकर दोहराये 
तखमीनों में ९८५ लाख रुपया रह गया । मल तखभीनों में सप्लाई योजनाओं 
के कारण ७८ लाख रुपय के शुद्ध व्यय होने की व्यवस्था की गई थी, परल्तु 
इन योजनाओं के वास्तविक़ परिचालन के फलस्वरूप १८८ लाख रुपये की शुद्ध 
आय हुई और इस प्रकार व्यय में २६६ लाख रुपये की कमी हुई । इस कमी 
का सूर्य कारण यह था कि अन्न सप्लाई योजना पर होने वाले घाटों को पूरा 
करने के लिए सप्लाई योजनाओं के स्थिरीकरण कोष ( स्टेबिलाइजेशन 
फंड ) में से ३०० लाख पया, पूंजी को संक्रमित किया गया । अधिक अन्न 
उपजाओ योजनाओं के लिए सामान देने के हेतु कतिपय निर्माण कार्यों को स्थगित 
कर देने के फलस्वरूप भी जल-विद्युत्‌ तथा नागरिक निर्माण कार्थां के अन्तर्गत 
१८४ लाख रुपयों की कप्ती हुई । दोहराये तखनीनों में २९० लाख रुपग्रे की 
दूसरी बुद्धि इसलिए हुई कि औद्योगिक विकास, विद्युत योजनायें दथा दूसरे 
निर्माण कार्य के संबंध में बहुत सी योजनाओं (प्राजेवटों ) को, जिनके लिए मूल 
तखभीदों में व्यवस्था की गयी थी खर्चे में कमी करने के उद्देश्य से या तो कम 
कर दिया गया या उनको कार्थान्वित करने की प्रगति घीणी रही । इस कमियों 
की तुलना में कुछ ३३ लाख रुपये की जुद्धियाँहुई जिनका मुख्य कारण यह था 
कि खाद्यान्न महत्व की कतिपय सिचाई योजनाओं के लिए दोहराये तखमौनों 
में व्यवस्था को गयी। े 

१९४९ ई० में ४ कर हु रुपये का ऋण लेने का विचार किया गया था परन्तु 
वास्तव में कोई ऋण नहीं लिया गया । मूछ तखमीनों में ८ करोड़-रुपयों तक 
के टेजरी बिल को जारी रखने की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से वर्ष के अच्त में 
६ करोड़ पयों के बिलों के प्ंबंध में यह आशा की गयी थी कि उनका भगतान 
नहीं किया जाथगा । परन्तु बास्तव में केवल ८३६ करोड़ रुपयों के देजरी 
लिल जारी किये गये जिनमें से दर्ज के समाप्त होने से पूर्व ही सभी बिलों का 
भगतान कर दिया गया । भारत के रिजर्व बेंक से ८०० राख दपयें के 
बजाय, जियकी मल तखमीतों में व्यवस्था की गयी थो, १,६२८ लाख रुपयों 
के साधन और उपाय संबंधी जब ऋण (एा७एडछ 80०० (०७४३ 6.4 
'ए077068) लेना भी जापबपक हो मया। देजरी बिलों को अपेक्षाकृत कम 


( श(ृ४ए ) 


संख्या में जारी करने तथा बढ़े हुए व्यय के कारण ऐसा किया गया । इन 
अग्रऋणों तथा पिछले वर्ष की ९६ लाख रुपये की बकाया धनराधशि का भुगतान 
वर्ष में कर दिया गया 4 


अन्न सप्लाई करने, की योजना सीमित अंद में ही वर्ष के आरस्भ में चाल 
रही, क्योंकि सिफे उन ३० नगरों में ही निर्धन वर्ग के लोगों को खाद्यान्न सप्लाई 
करने के लिए आंशिक राशतिग थी जिनमें संयुक्त प्रात के पांच बड़े नगर 
अर्थात्‌ कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ और सात कमी वाले 
पहाड़ी वगर अर्थात्‌ मन्सुरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, लेसडाउन 
ओर पोड़ी और राज्य के पूर्वी भाग के वे जिले सम्मिलित हे जहां खाद्यान्न की 
निरन्तर कमी बनी रहती है। लेकिन चूंकि सम्पूर्ण देश में, जिसमें सं रक्त प्रास्त 
सम्मिलित है, आंशिक राशनिंग के परिणाम पूर्णतया संतोषजनक नहीं थे, इस- 
लिए सरकार को बाद में सम्पूर्ण राशनिंग पुनः चालू करनी पड़ी । इसके 
फलस्वरूप खाद्यान्न की वसूली देश में करनी पड़ी ओर उसे विदेश से भी मंगाना 
पड़ा । यह अनुमात था कि ३७,३६,६८,००० रु० की तखमीनी लागत पर 
८,२७,००० दन खाद्यान्न राज्य के भीतर और आयात करके खरीदा जायगा, 
जिसमें बोरे की कीमत, भाड़ा, वाहन, गोदाम के रखने और अन्य विविध व्यय को 
धुरा करने के लिए आनृषंगिक व्यय सम्मिलित हें । आनुषंगिक व्यय का हिसाब 
वेश में वसूल किये गये अन्न की दशा में २ रु० प्रति मन की दर से और आयात 
किये गये खाद्यान्न की दशा में २ ₹० ८ आना प्रति मन की दर से रूगाया गया । 
लेकिन यह मात लिया गया था कि उन सब धनराशियों के भूगतान का समाधान 
करना सम्भव न होगा जो इस सरकार को भारत सरकार द्वारा १९४९ ई० में 
दिये गये खाद्याज्नों की कीमत के रूप सें उसको (भारत सरकार को ) देनी थी 
और यह भी साव लिया गया था कि रूगभग ४ करोड़ के नासे का समाधान न 
हो सकेगा और उनका भुगतान अगले वर्ष करना होगा । इस प्रकार वर्ष सें 
होने वाले शुद्ध व्यय की अनुमानित धनराशि ३३,३२७,००,००० रु० (सुगर्सांक) 
थी। इसके अतिरिक्त १९४९ ई० में जिला अन्न लेखें ([)8076$ (7४7 
3.000776 ) पर व्यय क। तखमीता ८९,४५,००० २० लरूगाया गया था । 
इस प्रकार १९४९ ई० में सम्पूर्ण व्यय का कुल तखभीना ३४,२६,४५,००० ₹० 
लगाया गया था। यह भी अनुमाद था कि निर्यात लगभग १,२०,००० दन होगा। 
निर्यात की इन जिस्मेदारियों और राशनिंग के बढ़े हुए दायित्वों के कारण, 
खाद्यान्न की खरीद के लिए पहिले से अधिक धनराशि की व्यवस्था की गयी ॥ 
यह तखमीचा लगाया गया था कि जअच्च योजना लेखे में ३३,१०,००,००० रु० 
की प्राप्तियां और बसूलियां होंगी जिसमें अन्न की बिक्री से होने वाली ३३ करोड़ 
रुपये की आय और भारत सरकार से मितने बाली १ करोड़ की राज-सहायता 
तथा बोदस सम्मिलित हैं ॥ सप्लाई योजना स्थिरीकरण कोष (87]-«- 
एए 80॥8083 508 07 58007 +ऊप७०) से इस ज्ञीर्दक के अन्तर्गत 
३ करोड़ रुपये भो संक्रमित किये गये । इसलिए १९४९ ई० भे अन्च योजना 
से शुद्ध प्राप्तियां १,८३,५५,००० रु० होने की उम्मीद थी । 


अन्य महत्वपूर्ण योजनायें ये थीं--गु ड़ योजना, झीरा योजना, रेलवे सलीपर 
और ६ घन नियंत्रण योजना, खांडसारी योजना, दावेदार चीनी की योजवा और 
ससक थोजना। 


चूंकि ८ दिसम्बर, १९४७ ई० से गड़ पर से कंट्रोल हदा लिया गया था, इस- 
लिए वर्ष में इसकी खरीद नहीं की गयी । लेकिन वर्ष में कुछ लेखों के समा- 


अन्न सध्लाई 
करने की 
योजना 


अच्य योजनाये 


गुरू योजना 


शीरा योजना 


रेलवे सस्‍लीप र 
तथा ई धन 
तियंत्रण 
योजना 


खांडसारो 
योजना 


दानेदार चीनी 
की योजना 


भमक योजना 


, विनियोग लेखें 


वित्त लेखें 


( १५६ ) 


धान हुए और कुछ घनराशियां लौटाई भी गईं। इसके फलस्वरूप शुद्ध व्यय 
३,४६,००० रु० होने का अनुमान था । 


इस मृत योजना के अन्तर्गत ऐसे छोटे-मोटे लेन-देन बाकी थे जिनका समा- 
बान गत वर्ष में न हो सका था । 


कर्मचारियों पर होने वाले खर्चे ओर प्रासंगिक व्ययों" को छोड़कर रेलवे 
सलीपर तथा ईंधन नियंत्रण योजना के संबंध में, सरकार का कोई अन्य वित्त 
संबंधी सरोकार नहीं था। इसका कारण यह था कि रेलवे स्लीपरों के लिए 
धन सीधे रेलबे कोष से मिलता था। प्रारस्भ सें योजना पर ४,१४,६०० ₹० 
का शुद्ध व्यय होने का अनुमान किया गया था, परन्तु यद्वपि महंगाई तथा रहन- 
सहन व्यय के भत्तों की बढ़ी हुई दरों के कारण व्यय में कुछ वृद्धि हुई फिर भी 
इससे कहीं अधिक १,६२,००० रु० की आय उस उपरि व्यय (07ए४- 
]984 ()॥972०8 ) की बक्काया धनराशि के सिल जाने से हुई जो इमारती 
लकड़ी सप्लाई करने के संबंध में भारत सरकार के जिसमे पड़ी हुई थी, जिसके 
फलस्वरूप केवल २,५२,००० रु० का शुद्ध व्यय हुआ। 


प्रारम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि शुद्ध आय ५,२६,००० २० की 
होगी, लेकिन कुछ मिलों को खांडसारी को दानेदार चीनी में बदलने के संबंध में 
हुए व्यय का भुगतान करता था और उनसे (सिलों से ) उनको बेचे गये कुछ 
स्टाकों का सल्‍य वसूल करता था । इसलिए अनुमान रुगाया गया कि शुद्ध 
आय ९,३९,००० रु० होगी। 


इस वर्ष इस मृत योजना के अन्तर्गत पुराने हिसाबों का समाधान करना 
जारी रहा और इ सके फलस्वरूप २,५५,००० रु० की शुद्ध आय हुई। 


पिछले दो वर्षों में नमक को खरीद के लिए सरकार ने कोई धनराशि नहीं 
व्यय की । लेकिन वर्ष सें पुराने हिसाबों का समाधान किया जाता जारी रहा। 


जलवरी, १९४९ ई० में महामान्या गवर्नर सहोदया के सामने प्रस्तुते करने 

के लिए भारत के आडिटदर जनरूू ने १९४६-४७ के सरकारी विनियोग 
लेखें और १९४८ ई० की आडिद रिपोर्ट भेजी । इस प्रकाशन में प्रत्येक अनु- 
दान के लिए पृथक विनियोग लेखे के रूप में १९४६-४७ के मतदेय 
अथवा प्रभृत्त दोनों ही परीक्षित लेखे दिये गये हैं और साथ ही वे महत्वपूर्ण 
रायें भी दी गयी हें जिन्हें लेखा परीक्षा के बाद प्रकट. करना आवश्यक समझा 
गया था। इस खंड में व्यापार, निर्माण तथा छाम और हाति संबंधी सभी 
लेखों पर आडिठ अधिकारियों की विप्यणियों और चाणिज्य तथा अर्ध-वाणिजंय 
संबंधी सरकारी संस्थाओं के संबंध में रकखे गये आय-व्यय के विवरण-पत्र भी 
दिये गये हें। | 


सरकार के १९४६-४७ के वित्त-लेखे और उसको आडिद रिपोर्ट 
भहामान्या गवर्नेर महोदया के सामने प्रस्तुत करने के लिए आडिदर 
जनरल से ६ नवम्बर, १९४८ ई० को प्राप्त हुई । इस संकलन में १९४६-४७ 
के संबंध में सरकार की प्राप्तियों और भुगताबों को दिखलाया गया है और 
साथ ही इससें विभिन्न लेखों तथा जांच के लिए प्राप्त दूसरे लेखों से प्रकट होने 
वाले वित्तीय परिणामों अर्थात्‌ प्रान्तीय सरकार के राजस्व और पूंजी छेखे 
तथा सार्वजनिक ऋण और उत्तरदायित्वों और सम्पत्तियों के लेखों की रिपोर्ट 
भी दी गयी । इस संकलन द्वारा विनियोग लेखों की पूि की गई। 





( (०७ ) 


महामान्या गवर्नर महोदया की आज्ञा के अनुसार १९४६-४७ के 
विनियोग और वित्त लेखे और दोनों लेखों से संबंधित आडिठ रिपोर्थ २८ फरवरी, 
१९४९ ई० की विधान मंडल के सामने पेश की गयों। 

१९४८-४९ को सार्वधनिक लेखा ससिति (पठिलिक एकाउन्ट” कमेटी ) 
ने जो सरकार के विनियोग छेखे तथा लेखे (800007[8) ने उठाय 
गयी विभिन्‍त आपत्तियों के संबंध में प्रशासकीय विभागों द्वारा अच्युत की 
गयी स्पृष्डीकरण-टिप्पणियों पर विचार करने के उदृश्य से संधुपत प्र/म्तीय 
ज्िवाहद सभा की नियमावली के तियम ६० और ६१ के अधीन बचायी गयी 
थी, ११४६-४७ ई० के विभियोग लेखे तथा सम्बन्धित आडिट पिपोर्ड 
( हिस्ाव की जांच की रिपोर्ट ) पर मार्च, १९४९ ई० को अपनी बेठरों मे 
विचर फिय।। समिति की सिफारिशें एक रिपोर्ड में दी गयीं '. इंच पर 
विधान सभा ने १८ जनवरी, १९५० ई० को विचार किया आए उसे स्त्रोक्ता 
कर लिया। 

संयुक्त प्रास्तीय वेतन सनिति ने जिन वेतद-ऋर्षां के लिये सद्ध पोज्ष की 


थी उन्हें लाग करने का काल इस वर्ष कगभग पुरर झर दिया गया। 
विभागों के कुछ चृर्ण-«पुरुष अध्यक्षों के वेतनऋम पुनः दुहराये गये अ 
१,५०० ४० मालिक लिथाररित बेतन के स्थान पर १,५००--५०-- १,६०० ७ 
माशक्िक, २,७०००-५०-- १,७०० रु० साप्तिक, १,७००--०७००--२,० ०० २० 
मासिक और १,८००--५०--२,००० र० भासिक के वेदन-कम सियत 


किये गये । 

कम बेतन पाने बाले सरकारी कर्मचारियों के मरगई भरी हे 
वृद्धि की गर्या और दुह्राये गये (१९४७ ई०) बेदनकऋषों मे ४०५ ४० 
तक वेतन पाने वाले धरकारी कर्मचारियों को पहुली मार, (५४९ ई० से 
निम्भाकित बढ़ी हुई दरों पर झरु गाई भत्ता टिया गया -- 





वेतन सहंगाई भत्ता 
५० ₹० छध्ठ न नल. १०रु० 3 
५९१ रु० से १००० तक .,« ०० २० रूछ 
१०१ ० से १५० ० तक .,« ०० दरे० रू० 
१५० रुू० से ४५० रु० तक »«.. ० रु० 
ड५१ रु०से ४८४रू० तक ** »« सीख्न्त समाधान 
(70972773&/ 
80[055738775 ) 


मन मलिक शिरलिर मे हक कमीज अमन व बा लक की मम मर जल अर 223 

इस सरकारी कर्मचारियों को १ झा, १९४९ ई० से रहुर-स्ह न 
व्यय के भरते के बदले किसी प्रकार का भी वेयक्तिक वेतन सिलना बग्द हो गया 
सिवाय उस वेयक्त्कि वेतन के जो पहली मार्च, १९४९ ई० को उत्हे मिल्‍लमे 
वाले वेतन तथा महुंगईई भरते और २८ फरवरी, १९४९ ई० को मिलने ब'ले 
ब्रेतत और महंगाई भत्ते के बीच के अन्तर को, यदि कोई हो, दूर करने के 
लिये दिया जाता था । 

उपय्‌ कत बढ़ी हुई दरों पर महंगाई भत्ता सरकारी नौकरी करने वाली उन 
विवाहिता महिलाओं को भी पहली मार्च, १९४९ ई० से दिया गया जिन्हे 
दुहराये गये (१९४७ ई०) वेतनकरमों में ४५० रु० तक सासिक' वेतन मिलता 
आाओऔर ऐसा करने में इस बात का कोई विचार नहीं किया बया कि एसी फिसी 
विवाहिता महिला का पति भव सरकारी नौकर है या नहीं। 


सावजनिक 
लेखा समिति 
(प्व्ल्कि 
एकाउन्द स 
कमेदी ) 


वेतन का हु 7- 
राया जपदा 


+ 


हर 


महंगाई भला 


/ज 


सुअत्तर 
घरकारी 
कमृसारी 


प्राष्तियां और 
व्प्र्य 


कमियां और 
बकापए 


ऋुल राजस्व 


ख़्य्त्‌ 
दैश्लकी शराब 


भांग, गा च् 
आदि 


यह लिईजय किया गया कि किसी मुअतच्तल सरकारी कर्मचारी को 
पहली दिसम्व॒र, १९४९ ई० से उस हद तक ओर उन शर्तो' के अधीन, लेता 
कि मुअचल करने बाला अधिकारी निदेश दे, महंगाई भत्ता! या रहव-सहुन 
का भत्ता, जो भी सम्बन्धित मामले से उपयक्षत हो, दिया जाय, किन्‍्त प्रतिकत्थ 
यह है कि भत्ते की धनराशि उस धनशशि-से अधिक न हो जो उसे मिली 
होती यदि बह जाघे ओसत बेतन पर या आधे औसत असली (रबस्टेन्टिय] 
वेतन पर छठ्ठ पर रहा होता । 


शे८-- स्टा म्प 


स्टास्प महसूलों से और कोर्ट फीस एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त होने बाले 
राजस्व पर भाल बोर्ड के स्टाम्प विभाग का निमंत्रण थ।। वर्ष के दौरान मे छः 
इच्सपेह्टरों ने काम किया और प्रत्येक इन्सपेक्टर का यह कत्तंव्य था कि 
वह प्रति मास २० दित और छुल मिलाकर १ बर्ष मे २३० दिन दौरा क्षरे । 


स्टास्प से कुछ प्राप्तियां १९४०-४८ में २,१९,०९,१४९ रु० 
से बढ़हर १९४८-४९ में २,३४,७५,८८० ₹० हो गयीं। आय पे 
१५,६६,७३१ रु० की यह बुद्धि मुण्यतया १९४८-४९ में छोर्टफीस के 
भय को बिक्री मे वृद्धि हो जाने के कारण हुईं। 


कल व्यध १९४७-४८ में ७५,७२,४१९२ 


रु० से बढ़कर १९४८-४९ 
थे ६,७४,०८३ रुू० हो गया अर्थात्‌ १,०१,६७१ 


रु० की ब॒द्धि हुई । 


है 
ध्ृ (4 नी कर 0 ला मे तय ७ ७००० सणानक रू है। तकथ ः रिललजी स्प्श्द्ू न्ध 80 
हु बुद्धि दपी शीयको देबक्र “#स्टाश्पों की बिक्री फे सम्बन्ध से बह्दा 
24 हज तो लक पका: पु हिहता सी सपा ४ 547 थक दे नि ढे। या आस के 
ओर ब्यपद, आापएवकी मर धदशशियाँ, “हादुल डियो से सप्लाई किये 
जब मं अपन 7००; ॥+ ढक ' 


पे हृटास्वो को जीएत और ५वाधाण्य पर्षदेशण की राणतां फे अन्तर्गत हुई । 
यह बंदेह अब थी जदा रहा कि पर्षाग्त स्टाम्ए ने जऊुगादे से स्टाम्प राषरव में 
की कमी रहे! जोर इस बुराई को दुर करने के प्रस्ताव विचाराधीन भे। 
गवन या जाल पाजी दे किसी भी मामकझे की वर्ष में कोई रिपोर्ट नहीं भाई। 


न्तपेक्टरों ने (४८-४९ से कुछ १,७६,शर३४ र० की कमियां 


बताई और १,३९,६६३ रु० की रकस बकाया रही, जबकि १९४७-४८ 
में ये रकमें ऋणश: १,१९,९४८ र० और ९९, ७०९ ₹० थीं। 


न्यू 

ट 
*ई 

्र ई भ्र्ू 

न 


भर 
्क 


३६--अ्राबकारी 


आबकारी का सम्पुर्ण राजस्व १९४८ ई० में ६७७८१ लाख रु० 
से घट कर १९४९ ई० में ६३०. २१ लाख रुपया ही गया अर्थात्‌ ७० 
प्रतिशत की कनी हुई। इसका मुख्य कारण एक तो सत्य निषेध का दो और 
जिलों अर्थात्‌ फरेहपुर और रायबरेली में लागू किया जाना था और दूसरा 
प्रतिदःयात्मक उयायों की काम में छाया जाता था । 


देशी शराब की खपत १९४८ ई० में ९,८७,०८६ एल० पी० गेलन 
सेघटकर १९४९ ई० में ९,३३,४८४ एल० पी० गेलन रह गई, यानी ५४ 
प्रतिचत की कपम्ती हुईै। इस कसी का कारण भी यह था कि समझ निषेध ओर 
जगह भो लागू किया गया तथा अन्य अतिवन्धात्मकू उपाय कास से रे गय। 


गांज्ञे की खपत १९४८ ई० में २२,०७० -+ सेर से घंठकर १९४९ ई० मे 
११,२९२ सेर हो गई अर्थात्‌ ४८९८ प्रतिशत की कर्ता हुई | यह कभी इसलिये 


( ५६ ) 
हुई कि भब-निबेध योजना का और अधिक विस्तार किया गधा। अम्य प्रतिबत्था- 
स्मक उपाय काम में लागे गये जौर वेतपालम (लब्ास) दथा अहमदनगर 
के गांज को जिसमें नशेदाजों को पसरइ मे थीं। दूसरी ओर भांग की खपत १९४८ 
ई०से १,४१,७९२ सेरसे कुछ बढ़झ़र १९४९ ई० से १,४३२,०७७ सेर 
हो गई या दू तरे शादी मे केवल ०९ प्रतिक्षत शी वृद्धि हुई। णह बद्धि इसलिये 
हुई कि गांजा पीने वाले भांग पीने लगे । 


. अफोम को खपत १९४८ ई०'सें १७,९५८ १/४ सेर से घदकर १९४५९ ई० 
में १६,२८४ सेर हो गई बर्यात्‌ ९३ प्रतिशत की कम्ती हुईैं। ये और जिलों 
में मद मिषेत लागू किये जाने तथा अस्य प्रतिबन्धात्यक्ष उपायों को काम में छाते 
के कारण यह करी हुई । 


ताड़ी से प्राप्त होने बाला कुल राजस्व १९४८ ई० में २००२२ लाख रं० 
से बढ़कर १९४९ ई० में २०:४१ लाख रु० हो गया । इसमे से ६९४९ ई० 
म्‌ ५*४८ लाव ९० ऊाइवेंस फीस से प्राप्त हुपे, जबकि १९४८ ई० थे ५*६६ 
लाख र० प्राप्त हुवे. ये ओर शेष १४-९३ लाख रुपया (१९४९ ई० भें) पेड़ 
के कर से प्राप्त हुए जब कि १९४८ ई० थे १४-०६ लाख २० प्राप्त हुये थे । 
पहिले में जो ३२ अतिशत को ऊमी हुई हु बह मध-मिपेध के और जगहों मे 
लागू किये जाने के झल्स्वरूप हुई ओर दूसरे भें जो २'५ प्रतिशत की वद्धि 
हुई वह इसलिये हुई कि पेड़ों" के कर के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अच्छी तरह 
से नियंत्रण किया गया । 


एक्साइज डेंजरस डुब्स ऐच्ड ओपिक्म छुंदर्टों के अन्तर्गत १९४९ ई० हे 
कलेंडर वर्ष में चठाये गये कुछ मुक़दमों को संख्या ११,२९१ थो जबकि गत 
वर्ष १०,५५२ सुझदगे चलाये गये थे । दाजायज तौर से शराब खींचने दे 
२,८३७ और नाजायज तौर से शराव रखने दे २,०८५ मायले पदड गये जबादि 
शत बर्च ऋनरा; २,६१९७ और २,०८५ सामले पकड़े गये थे । हरा आदि के 
लाइसेंसदारर द्वारा लाइसेंस की शर्त तोड़े जाने के ९७३ संगीन और १,०५७ 
साम लो मामलों पर कार्यवाही की गई । इस प्रक्षार गत वर्ष की तृलना में 
७९३ मासडे और अधिक हुए जथवा इनसे ७ प्रतिशत को बुद्धि हुई । 


दो ओर जिलों अर्थात्‌ फतेहपुर और रायबरेली में तथा हरद्वार और 
बुल्दाबन के नगरों में भो मद्च-निषेध लागू किये जावे के कारण नाजायज 
तौर पर शशाब बनाने तथा आवकारी सम्बन्धी अन्य अपराधों में वृद्धि हुई । 
देहरादून जिले में भी जहू प्रबन्ध राज्य को ओर से होता है, नाजायण तौर ने 
खीचें जाने वाले शराब की जात्रा में वृद्धि हुई। यद्यपि जनमत संगनिदेध के 
पक्ष में था हिए भी जानतोर से जदता आबकारी के अपराधों के प्रति उदासीन ही 
रही और बहुत से मामलों मे आबकारी के अपराधियों को स्थानोय लोगों से 
सेजीपुृर्ण सम्बन्ध होने के करण उनकी सहानुयूलि प्राप्त थी। बहां तक कि 
यह संदेह किया जाता था कि चुखियां, चोकोदार और प्रभावशाली जर्म-दार 
भो आबकारी के अपरावों को चइसपोशी कर देते थे ओर अपराधियों को अपने 
यहां शरण भो देते थे। तो भी यह आशा की जाती थी कि गांव यंचायतों तथा 
प्रान्तीय रक्षक दल के सहयोग ले कुछ काल में ऐसे अपराधों को रोकना 
सम्भव हो सक्ेया ओर यह कि सद्य-निबेध का जोर-शोर से प्रचार करन तथा 
अपराधियों को कड़ा दं3 देते से जबता को इस बात का ज्ञान कराने में जन्त मे 
संहृचता मिद्केयी हे वहु नाजाथनम भादक दस्तुओं के-सेवत ले परहेज कई ३ 


अफीम 


नाड़ी से 
राजस्व 


३हकारी 
सम्बन्धी 
झंपरशधि 


पावर 
अलफोहल 


मध्य एशिया से चरस का आयात पहिले ही से रुक गया था किन्तु इस 
प्रान्त में चरस थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हिमालय के पहाड़ों और भेपाल से आती 
रही । वर्ष में १६ ऐसे मामले पकड़े गये जिनमें २७ सेर चरत जब्त की गई । 


नेपाल और भारतीय रा्यों से भांग से तेयार की गई मादक बस्तुओं के 
अवध आयात में पर्याप्त बुद्धि हुई और दर्ष भें ऐसे ३,०४५ मासले पकड़े 
गये जब कि पिछले वर्ष २,३४९ मामले पकड़े गये थे। आलोच्य बर्च में 
निषिद्ध वस्तु भी काफो सात्रा में जब्त की गई । 


चोरी से अफीम छाबे-ले जान के अपरा्ों में भी बद्धि हुई--दर्य में २,४५१ 
पामले पकठे गये जबकि पिछले वर्थ २,०३० मामले पकड़ गये थे । इसी प्रकार 
आबकारी के लाइसेन्सदारों के विरुद्ध प्राप्त रिपोर्टों की संस्या में भी वृद्धि हुई 
और उत्तकी संख्या गत वर्ष के १९४ से बढ़कर १९४९ ई० में १९९ हो गई । 
कलकतला और आसाम में, जहां अफीम का पूर्ण निषेध छा था, 
चोरी से अफीम का व्यापार करने वालों के लिये अपना व्यापार चलाने के 
लिए एक अच्छा मौका प्राप्त हो गया और इस बात का भारी संदेह 
उत्वस्त हो गधा कि सरकारी अफीम को चोरी से प्र'त्त के बाहर भेजा जा रहा 
है। इसरी ओर सबथ्य भारत और शजपुताना को रियासतों तथा स्वयं प्रान्त 
के पोस्ते की खेती दाले क्षेत्रों से अफीम अवेध रूप से नशाबग्दी के जिलों में 
ले जाई जाने छूगो । 


इस वर्ष कोकीन का अवेध व्यापार प्रायः बन्द सा रहा जिसका प्रमुख 
कारण यह था कि इस मादक वत्तु की कप्ती थी और आलोच्य दर्ष में चोरी 
से कोकीन का व्यापार करने बालों के केवल १० साधारण मासले पकड़े गये, 
जबकि गत वर्ष ऐसे दो मामले पकड़ गये थे । 


... घावर अलकोहल डिस्टिलरियों के उत्पादन की क्षमता ५६ लाख गैलब 
प्रति वर्ष से बढ़कर ६२ लाख गेलन प्रति वर्ष हो गई और इस वर्ष में 
पावर अलूकोहल तथा हल्की स्पिरिटों का कुल वास्तवूकु उत्पादन 
ऋमढाः ३०,७३,७६३*९ बी० जी० और १,११,८८८"१ बो० जी० रहा। 
मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, काठगोदाम, नैनीताल, इलाहाबाद: 


 फजाबाद और देहरादून के “मिश्रण डि गे? को भट्ठटियों (डिस्टिलरियों) 


हारा पेदोल के साथ मिलाने के लिये पावर अल्कोहल सप्लाई किया गया। 
भारी मोटरगाड़ियों को चलाने के लिये मेरठ, देहरादून, मुजप्रफरनगर, सहारमपुर; 
बरेली, म॒रादाबाद, बनारस, शाहुजह॑पुर, बुलन्ददाहुर और गोरखपुर जिलों 
के कुछ रिटल पम्पों द्वारा बिक्री के लिये विशुद्ध रूप में ( 88760 7९४6 ) भी 
पावर अल्कोहुलू सप्लाई किया गया। इसके अछाबा पावर अल्कोहल अगस्त के 
सहीने से दिल्‍ली प्रान्त को भी ईधत के रूप में उपयोग के लिये सप्लाई किया 
गया । 


इस वर्ष पेट्रोल के साथ मिलाने और विज्वद्ध (नीट ) रूप सें उपयोग करने 


के लिये ऋमशः १५,८१,०४४ बी० जी० और १४,९०५,९९९१ बी० जी० 


पावर अल्कोहल प्रान्त में सप्लाई किया गया और १,४३,२५३ बी० जी० दिल्‍ली 
को मोटर के ई धन के रूप सें उपयोग करने के लिये सप्लाई किया गया। पेट्रोल 
पावर अल्कोहल सिश्रण योजना फैजाबाद, इलाहाबाद और देहराइन जिलों 
में ऋमठ* ३ अप्रैल, १७ अप्रैलऔर १० सितम्बर, १९४९ ई० से लागू की गई। 


च्ध्स 


६ १६१ ) 


वतेंमान नो पावर अल्कोहल की भ ट्रयों के अतिरिवत नवम्बर के प्रथम 
झप्तःह से बरेली जिले के बहेड़ी वाम्मक स्थान में एक नई घटठी (डिस्टिलरी ) 
ने अहकीहल का उत्पादन शुरू कर दिया । 


पावर अल्काहुल की भद्ियों (डिस्टिलरीज) के लिये कोयला और सीरे 
की सप्लाई के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं रही यद्यपि सेसर्स बरारो कोर 
कम्पनी में श्रम सम्बन्धी कठिताइयां पदा हाने के कारण भट्टिठयों के लिये 
वेन्जीन की कमी हो गई । किन्तु डाइरेक्टर जनरल आफ दि आईडिबेन्स 
फक्टरी, किक और भेधसे इंडियन आइरन ऐंण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, 
बनेपुर के जरिये वेन्जीन की सप्लाई का प्रबन्ध कर दिया गया। 


४०--विक्तो-कर 


विक्नो-कऋर से, जो १ अप्रेल, १९४८ ई० से संयक्‍त प्राग्त में छाग किया गया 
था, वित्तीय वर्ष १९४८-४९ में ४२९३ लाख रपये का शद् राजस्व प्राप्त 
हुआ, जिलम वापिस को हुई धतराहि और छठ सम्मिलित नहीं हु और 
अप्रछ, १९४९ ई० से ३१ दिसम्बर, १९४९ ई० की अवधि में पिछले वर्ष की ६४ 
लाख रुपये की वापस की हई घनराशि और छट का भगतान कर देने के बाद 
विज्ञी-कर से ४२० राख रुपया प्राप्त हुआ । 


विक्रो>ऋर ऐक्ट के लागू किये जाने के सम्बन्ध में कछ और रिययतें की 
शर्यीं और इससे दिन प्रतिदिन के उपयोग को कुछ और दस्तुओं को जिनमें 
झाक-भाजी के बीज, कापियां और सींग की कंघियां और कंघे सम्मिलित 
हूँ, बिलकुल मुक्त कर दिया गया । पाकिस्तान से आये हुये विस्थ।पित व्यक्तियों 
की और अधिक सहायता करने के उद्दृ/य से उनके बनाये हुये खेल के सामान 
भी विक्री-कर से मकत कर दिय गय । जूठ के सामानों पर से कर १ अवतबर, 
९४९ ई० से इस उहेश्य से हुठा लिया गया कि बंगाल के जूठ उद्योग की तृरूना 
में धू० पी० के जुट उद्योग द्वारा उठाई गई हानि का आंशिक रूप से संतुलन 
हो जाय और कपड़ के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहुन देने के छिये बाहर भे ॥ 
जाने वाला कपड़ा १ दिसम्बर, १९४९ ई० से इस कर से मुक्त कर दिया गया । 
इन कुल सुक्षितयों के अतिरिक्त विभिन्‍न वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रति १०० रु० 
के कर पर ४ आना से ८ आना की छट और दो गई और ऐक्ट को कार्योन्वित 
करने के ढंग को सरल बनाने के विचार से शक्कर पर लगा हुआ कर रुपये में 
३ पाई से घटाकर २ पाई कर दिया गया और निर्यात पर की जाने वाली 
७० प्रतिशत की छठ बन्द कर दी गई । 


कट को पहुले से अच्छी तरह कार्यान्वित करने के उद्देदय से कई कार्यवाहियां 
भी की गई । प्रथमतः न्‍्यायाधिकारिवर्ग ( तेंग्रतालंक्ष'ए ) अलग कर 
दिया गया और हाई कोर के नियंत्रण में रख दिया गया। रेंजों (.0972208 ) 
की संख्या तीन से बढ़कर ४ कर दी गई और सकिलों की संख्या २२ से 
बढ़ाकर ४० कर दी गई । विक्री-कर अधिकारियों की कर-निर्धारण 
आज्ञाओं के विरुद्ध की गई अपीलों को सलने के लिय प्रत्येक रख मे एक जज 
नियक्त किया गया और इस प्रकार ४ ज॑ज नियुक्त किये रखे । विक्री-कर 
अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर ६१ कर दी गई जिससे १ जगह मुख्य कार्यालय 
की भी सम्मिलित है और उनकी सहायता करने के लिये ६० सहायक 
विक्नी-कर अधिकारों (88867 $&४68 7७5 070878 ) निवुक्त किये 
गये । इंस्पेक्टर के पद का नाम बदल कर सहायक विक्री-कर अधिक्षारी 
कर दिया गया । 


विक्रो>्कर 
सें रियायतलें 


ऐक्ट का 
कॉर्यान्वित 
किया जाना 


अहामारिय 
और पेले 


सलेशरिया 


काऊ़ः आजार 


कै 


. गंडसाऊा 
(घंचा ) 


जअलसा-बच्चा] 
फेर्द्र 


पौष्विक 
पदार्थ 
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धपधच्याय ८ 


चुददापामरलमयरनेशुावाकंपा८यात 


जन- स्वास्थ्य, पशु-पालत तेथा मत्यय-पालन 
ड१-जन-स्वा स्थ्य 


हुरहार, अयोध्या, घिज पुर और वृच्दाबन के तीर्थस्थानों पर संक्रामक 
रोमो के अस्पतालो का प्रान्तीयकरण किया गगा और कुछ स्थातों में जिला 
अस्पतालों तथा ओषधालयों के स,थ पृथक ब्लाको का निर्माण-कार्य 
पुरा हो गया था और कछ स्थानों मे चालू था। अयोध्या के सावन शला 
मेले, मोंडा जिले के देवीपाटन मेले तथा गठबाल जिले के बदशीनाथ और 
केदारवाथ की तोथ्थेयात्रा के अबसर पर भेलों और उत्सवों मे जाने के पूर्व 
हैजए निरोधक दी हे लगाने की शर्ते छागू की गई। परिणास्त संवोषमनक 
निकडे, क्योंकि इस अवसरों मे से किसी में भी हे जे की कोई बीमारी नही हुई । 


उपलिवेगत ( कोडीनाइजशन ) बोजना के सम्बन्ध मे कब्दोल 
यूनिदी ने तेजीयाल, तराई, ग॑ ( लारिर जिला मेरठ और शांसी जे ललितपुर 
क्षेत्र भे अपनो का्वाहियों को जरा रबध्था ओह मलेशिया की डीमारी के, 
का फरके उन क्षेत्र, में जहां अत्यधिक सलरि+ होता है उपनिवेशन कार्य 
को सपलता) रं योग दिया। जूब, १९४९ ई० से इ(उथन रे र्च फ़न्‍्छ एसोरिए इन 
के यहुयोग वे साथ धुस्यवणर 5 दबीव जरर खोज फे लि एक और प£ लेरिया 
यूनिद नंगीताल तशरई क काश पु क्षेत्र  कायस रे पथ हथ। ब्य के पध्य से 
एक ओर दूपरी कब्ट्रील (रोकथ।१) और लिपामाद्ररा व (प्रदर्शय) टीमदुसरें 
ही ढंग पर छ.पूबीत्र ओर रोफथ सम करते के निश्चित पिध्य हवास्थ्य संघ 
(कल्ड हेश्थ अगे वाइजेशन | के सत्य ग 5 नैनीताल के ग़दरपुर क्षेत्र मे झायम 
की गई । इए दोनो ही बू निठों पर होने बाले व्यय का बहुत बड़ा भाग प्रॉत्रीय सर- 
कर ने उठाया। कच्ट्रोल उ॒लिों ने हरदा जल लिश्वत्‌ निर्माण कार्यों के लिये 
बनाई जाने बाली द बारतों के संबंध मे तथा बिजनोर जिऐ पे भो कार्य किया ॥ 


वर्ष में ११ काला आज हेल्‍थ (स्वास्थ्य ) यूनिट कार्य कर रहे थे। 
बहुत से गांवों के जांच को गए और आश्लौर से की जाने बारी परीक्षाओं के 
बाद जो लोग काला गाजर से पीड़ित पाये गये उनका हुछझाज किया गया। 


हरादुन घाटी के जौनसार भावर क्षेत्र में ण्ह बीमारी बएुत हीती है और 
उस क्षेत्र भे खत होने व.ले नमक के जरिये सामू हुक रूप से अध्योडीन देखे 
की जो योजना! १९४८ ई० में चाल की गई थी उसके नतीजों की प्रतीक्षा की 
जा रही है । 


इन केच्दों से देशी दाइयों को परिष्कत धात्री कार्य की दनिंग दी गई। 
प्रत्येक केख में ऐसी पांच दाइयों को दुनिंग देने की व्यवस्था की गई थी और 
प्रत्यक ट्रेनिंग पाने वाली बाई को १५-२० रु० प्रति सास का छात्रवेतन दिया 
गया । हे 


जन-स्वास्थ्य विभाग में हाल ही में खोले गये पोष्टिक पदार्थ सम्बन्धी उप 


विभाग (व्यूदिशन सेक्शन) ने ३० परिवारों की योजना संबन्धी जांच फी। 
विभिरत क्षेत्रों में २१८६ स्कली लड़कों की पौष्टिक पढाथ सम्बन्धी दशा की 
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परीक्षा की । मलाई बरफ (आइसक्रीम) तथा खाने की अन्य वस्तुओं की शुद्धता 


के संबन्ध में जांच की, भोजन तथा पौष्टिक पदार्थ पर २० छोटे-छोटे लेख और 


पुस्तिकाये (पंस्फलेट ) प्रकाशित की, प्रदर्शिनियां आयोजित कीं और समाज और 
जनहित संबन्धी विभिन्न कार्यकर्ताओं ( सोशियरू ऐड वेलफेयर वर्कुसं ) को 
व्ययख्यान दिये। 


खाद्य-पदार्थों में सिलाबट करने की बुराई को दूर करने के संबंध में काफी 
काम बढ़े गया और विश्लेषण के रहिए लगभग २०,००० नमूने प्राप्त हुए जबकि 


पिछले वर्ष लगभग १६,००० ममूने प्राप्त हुए थे। ३८ प्रतिशत नमवों में. 


मिलावट पाई गई। इस बुराई को रोकने के निश्चित विधान मंडल में शद्ध 
खाद्य-पदाथ विधेयक (प्योर फूड बिल) पेश किया गेया और एक प्रवर समिति 
(सेलेक्ट कमेटी ) के सुपुद किया गया जिसकी रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है । 


द्व 
इधर सरकार सरसों के तेल में मिलावद के रूप में आग्रोमोत मेक्सोकाना 


(भरभन्‍डा) के तेल का प्रयोग व्यापषकरूप से होने के कारण बहुत चिर्तित 
रहो । इस मिलावट के कारण उन क्षेत्रों में भी सहामारी के रूप में जल 
की बीमारी (डा्सी) फलने लगी जहा थहु बतेमारी पहले कभी यहीं हुआ करती 
थी ॥ तदबुसार तेलों और सिलों के तेलों के स्टाकों के ऊपर अधिक मियंत्रण 

रखने के मिश्चित तथा खाद्य-पद्ार्थों को उचित ढंग से स्टोर बारने के लिये 
आदेश जारी किये गये-। । ः 

ओवबधि बंबन्घी ऐक्ट (डुग्स ऐव्ट) को 
बाली अजयजियों की शुद्धता पर नियंत्रत (क 
ओबधियों और वबापोलाजिकल्स को तेयार क 
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स्थुनिसिषेलिदियों के कड़ा-क्रकझ्द से कृषि संबन्धी मिलका खाद (कम्पोस्ट) 
बनाने की योजना १९४३ ६० में चाल की गईं थी और सब से यह काफी 
बढ़ गई और १९४९ ई० के अन्त में २,४४,६६७ दन मिलवा खाद (कम्पोस्ट 
तैयार हुई जबकि १९४५ ई० के अन्त से ५३,३२० टन मिलया खाद (कम्पेस्ट ) 
तैयार हुई थी। यह कार्य १८३ शहरी और अद्धं-शहरी केर्द्ों मे हो रहा था 
और अन्त उत्पादन के हित में इसे और प्रगाढ़ रूप से करने का विचार किया 
गया । किसानों की ओर से इस किस्म की सिलवा खाद (कम्पोस्ट) 


खा च्-पदार्थ 
में भिलावद 


ओऔव धि+- 
नियंत्रण 


कर्म साररियों 
के लिये 
सरकारी 
घोौमा 


कृषि. संबन्‍्धी 
चब्िलिया खाद 
(कस्पोर्द ) 


चिकित्सा 
संबंधी 
सहायता 


अस्पतालों में 
सुधार 


गांवों मे 
चिकित्सा 
सम्बन्धी 
सहायता 
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के प्रयोग करने के सम्बन्ध में आरध्भ में जो सकोच था वह शीघ्ता ने दूर 
होता गया, द्योकि वे खाद के तौर पर इसके घ्हरव फो मह छूस करने लगे थे । 
भूमि यातायात के सरते और शीघृगाणी साक्षों की बची तथः मेहतरों के पुराने 


अधिकारों के दारण शीघ प्रमति हुने में छुछ रुकाप्ट हुई अर इन रुकावरहों 
को हुए करने के लिए प्रथुय फिये आते रहे । 


४२--चिकित्सा 
(क) एडोपैथी 
जन-प्वास्थ्य तथा चिकित्सा संबंधी पुनरसंगठन समिति ( फ5७॥०७ 
पु ०७४४9 &00 ४०१68) +6070 ७7990707 (077770566 ) की 
रियोर्ट घर फिर विचार किया गया और उसकी सिफारिशों में से 
निभ्तांकित इस बर्ष कार्यान्वित की गयीं :-- 
(१) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के औषधालयों के वैद्यों और हकीमों 
को कुछ दनिग देकर महा्मारी की रोकथाम के काम में रूगावा; 
(२) गस्भौर झूप से रोगग्रस्त व्यक्तियों के लाने ले जाने के लिये २० 
और अस्पताल नोट रगाड़ियों (6770097068 ) की व्यवस्था करना; और 


(३), जिला तथा ग्रास्‍्थय ओऔबयालयों के लिये परामर्दात्री 
समितियां नियुक्त कश्ना। किन्तु आथिक कठिनाई तथ।! आवश्यक कर्म- 
चारिद्ग और सामग्री के अभाव के कारण दूसरी सिफारिशों पर विचार 
करने का प्रश्न कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया। 


इसारती साप्तान का उपयोग गल्‍ला वसुल्ती के संबंध में किये जाने के 
कारण यद्यपि कई नये अस्पतालों की निर्माण योजनाओं में काठ-छांठ करनी 
पड़ी, फिर भी महात्मा गांधी सेमोरियल सेडिकल कालेज, लखनऊ तथा 
नेनीताल, बरेली, सेरठ और गोरखपुर के जिला अस्पतालों के सुधार तथा 
विस्तार का का्य और कानपुर के नसेंज ट्रेनिंग श्कूल तथा रायबरेली 
के जिला अस्पतालों संबंधी नये निर्माण का कार्य और कम्पाउच्डरों तथा 
संबंधित कम्ृचारियों के क्वार्टरों और अस्पताडी ( एम्बुलेन्स ) मोटर- 
गाड़ियों के लिये मैरेजों के बनाने का काम हो रहा था। अस्पतालों को 
आधुतिक ढंग पर साज-सामान से” सुसज्जित करने के विचार से वर्ष 
१९४९-५० में ८ लाख ० के सूल्य का सामान संगाया जा चुका था और 
यह आशा की जाती थी कि साल खत्म होने से पहले ८ छाख र० की कीमत 
का और सामान आ जायगा। सरकोर की देख-रेख में आगरा! स्थित 
गव्न मेंट इंडीजीन्स ड्रग फैक्टरी में कोई ३० प्रकार के टिन्चर और 
स्प्रि. तेयार करते के प्रइन पर भी विचार किया जा रहा था। इन 
वस्तुओं को बाजार से खरीदने में जो खर्च हो रहा थर उससें इस योजना 
के कारण कुछ बचत होते की सम्भावना थी। ३४ स्थानों पर सब-चार्ज 
की जगहें कायम करके जिला अस्पतालों के कर्मचारियों की संख्या और 
बढ़ा दी गे! 


१९४८-४९ ई० में जो १०० नये प्राम्य औ धालय खोले गये थे उनके 
अतिर्कित ५० और झौबधालय १९४९-५० ई० में खोलने की व्यवस्था 
की गयी । ये अस्पताल धीरे-धीरे खोल दिये गये । सरकार ने जिला 'बोडों 
से ३ प्रास्थ ओऔषधालयों का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया और पाकिस्तान 
से आये हुये विस्थापित डाक्टरी पेशे बालों को सहायता देने के बिश्ले! 


(5 


उद्देश्य से राजसहायता प्राप्त २१ नयी यूमिदें खोली गयीं। 


( २६४ ) 


सरकार देख-रेख से चलने वाले जनामा अस्पतालों को कुल संख्या 
१९४६ ई० के जब्त में ९४ थो। ऐसी १७ चिकित्सा संस्थाओं को, 
जिल्‍से डफरिन अस्पताल भी सम्बिलित है, सरकार ने अपने अधिकार 
ह ले लिया तथा ९ और जनाता अस्पतालों एवं औषधालयों के प्रान्तीय- 
करण का प्रश्न दिचाराधील था। उन मोजूदा अस्पतालों में से कई एक में, 
जिनसे निकट-भविष्य में महिला विभाग (फछ0776778 ज्ञा70289) 
खोलना सम्भव नहीं था, योग्यता प्राप्त शिडवाइफें भी नियुक्त की गयीं। 

गेर-सरकारी जताना अस्पतालों के रखरखाव के लिये सब मिलाकर 
१,१७,८१३ ० के सहायक अनुदान की स्वीकृति 3 गयी। हाउस अफररों 
की १५ जबहें, जिनका नियत वेतन १०० रु० मासिक था, पी० एस० एस० 
(सेकेन्ड) के नियमानुकूल पद में परिणत कर दी गयीं और छात्रवत्तियां 
देने की योजना को, जो कुछ वर्ष पहले आरम्भ हो चुकी थी, चाल रक्खा गया 
ताकि महिला डाक्टर पहले से अधिक संख्या में मिलती रहें। लखनऊ 
और आपरा के मेडिकल कालेजों में छात्राओं को ६०-६० रु० मासिक 
की २० छात्रवृत्तियाँ दी जा रही थीं। महिला कम्पाउन्डर और सिडवाइफें 
यहले की भांति बहुत कम संख्या में उपलब्ध थीं और यद्यपि द्ेमनिंग लेने 
बाली सहिला कस्पाउन्डरों के लिये १० छात्रवत्तियां--अ्रत्येक ४२ रु० ८ आचा 
सासिक को उपलब्ध थीं, फिर भी उम्मीदवारों के न मिलने के कारण 
इनमें से एक भी छात्रवृत्ति न दी जा सकी। इसके अतिरिक्त छोटे 
झाम्य यूनियों की आवश्यकताओं को पुरा करने के विचार से मिड्वाइफों 
तथा कम्पाउन्डरों को एक साथ ट्रेनिंग देने की जो, संयुक्त योजना चलायी 
गयी थी उसके अधीन ५५ रू० मासिक की २ वर्ष तक दी जाने वाली ३ 
छात्रव॒त्तियों में से केवल एक ही छात्रवृत्ति दी जा सकी। 

नर्सों के मौजदा ६ द्रेनिंग सेन्टर पहले की भांति चाल थे, किन्तु यद्यपि 
उससें प्रति वर्ष ट्रेनिंग के लिये १७५ उस्मीदवरि भर्ती किये जा सकते थे, फिर भी 
उपयुक्त उस्समीदवारों के न मिलने के कारण इस वर्ष लूगभग १६२ उम्मीदवार 
ही भर्ती किये गयं। इस योजना के अन्तर्गत कुल ३ वर्ष की देनिग को व्यवस्था 
की गयी थी और यत्नपि उनकी कत्तंव्यों के सुचारु रूप से पालन करने के 
हेत॒ दरेनिंग की यह न्यूनतम अवधि थी, फिर भी अस्पतालों को तात्कालिक 
आवश्यकताओं को पुरा करने के लिये एक एसे किस्म की नर्सों को,जो के बल दिल- 
प्रतिदिन का काम करने के लिये हों, इससे संक्षिप्त पादयक्रम में ट्रेनिय देते 
के प्रदनन पर भी विचार किया गया। तदनुसार असिस्टेन्ट नसों को केवल १८ 
सहीने के पाठ्यक्रम में ट्रेनिंग देने की योजना तेयार की गयी, जिसे 
कार्यान्वित करना था । ह 

प्रान्त में १६ कुष्ठ रोग चिकित्सालय थे, और चूंकि इनसें से अधिकांग 
को अपने रखरखाव के लिये कर्म चारिवर्गग साज-सामान तथा पहले से 
अधिक रुपयों की जरूरत थी, इसलिये सरकार ने आमतौर पर साज-सामान 
के लिये उन्हें १९४८-४९ के अंतिम काल में ३ लाख रु० का इकमुदठ 
अनुदान दिया। यह उस अनुदान के अतिरिक्त था, जो इन संस्थाओं को 
प्रति वर्ष लगभग १॥ राख रु० के हिसाब से घाषिक अनुदान के रूप सें 
दिया जा रहा था। अल्मोडा और देवरिया जिलों में १९४९-५० से 
कुष्ठ-निरोधक कार्य के तिभित्त कुष्ठ रोग संबंधी दो सचल यूलिटों के लिये भी 
स्वीकृति दी गयी। ५ 

भोवाली स्थित किंग एडवर्ड सप्तम दयवरक्‍लोसिस सेवादोरियम के, 
जिसे सरकार ने १९४८ ई० में अपने अधिकार में ले लिया था, शासन 
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( १६६ ) 


प्रबन्ध के स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ । इस संस्था के शिकित्सा, परिचारकों 
तथा कर्मचारिवर्ग की संख्या भी बड़ा दी गया, बिजली को रोशनी को सुविध 
बढ़ा दी गई और परैनोशोरियम में पानी सप्लाई को बढ़ाने का प्रबन्ध किया 
जा रहा था। द क्‍ द 

प्रान्त में बढ़ते हुपे क्षयरोग को रोकने के उपायों के संबंध में सलाह 
देने के लिये सरकार ने एक समिति नियकक्‍त की थी, जिसने यह सिफारिश 
की कि ग्रत्येक जिला अस्यताल में एक क्षयरोग वार्ड तथा असाध्य रोगों के 
लिये कुछ संतीडोरियम और एक आश्रयनह की स्थापना को जाथय। इन 
घमिफारिशों को, जैते-जेसे इमारती सामान तथा धन उपलब्ध होता जाय, 
कार्यानिवित करने का विचार किया जाय 


सितमस्वर, १९४९ ई० में प्रनाइइछड सेशन्स चिह्डेन इमरजेंसी फंड? के 
सहयोग से रूखनऊ और कानपुर नगरों में एक बहुत बड़े पैमाने पर बी० 
सी० जी० के ठीके लगाने के लिये तीन दीसें ( (89708 ) बनाई. गई थीं 
और बाद में छः और दीप आगरा, इलाहबाव और बरेली नगरों के लिये 
बनाई गई । इस किस्म के ढठीके के छिये अच्छी खाली भांग थी और 
विज्येषक्र कानपुर में, जहां छोगों को अच्य स्थानों की अयेक्ष! क्षयरोग अधिक 
होता है । 
दक्षिणी घिर्जापुर में इृधों अंल्यताल में रतिज रोग संबंधी बा का 
पुरा हो गया था और वनिकट-भविष्य में देहराहुन की घाठी मे जौनसार 
बावर में दो चिक्त्शा बलीमिकों के खोलने का प्रध्ताय किया शथा था, 


0७९. ७ (९० 


। 
 ब्थों  रतिज शेग से पीड़ित लोग बहुंद सेधिक संस्या में पेय जाते 


॥। ५ १४३+ जंच्यताल, लखसऊ थे पर० एझ्क 
वो अवतानिक खिक्षित्स आअधिकाशियों ये रतिज 
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१९४८ ईं० में आंख का एक बेक प्रयोगएसक रूप से खोला गया था, फिहके ि 
दें 


ठत किया जा रहा था। द 
| ण क्षेत्रों के अ ख के शोगियों की खचिदित्सा &ः जे हद 
ः। हे ॒ खे सबघद। इचशकत्सा सह के हि 
शाविरी में बहुत से रोगियों का मोतियाबिंद का आपरेद 
23 ने इस पा के लिये. सब भिल कार, जज ु०,०० कम 
अनू दान दिया था उससे गरीब रोशियों को मुफ्त चने दिये गये डे 
कै - आई अस्यताल की बाबिक अधुदान दिंथा जाता 
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रहा और सीोताधर के आंख अस्पताल को और अधिरिक्त  अस्पतालर 


इसारत बअबनाब लथा! सउज मोल लेने के लिये 0,००० ४० कौः 
इकसट्र ध्ताराशि अमदान के रूप में दी गई । |. रा 
.. लखनऊ मेडिकल कालेज में ५० मेडिकल लाइसेंशियेटों के. अतिरिवंत 
१२५ ओर सर््याथियां को शिक्षा देने का जो प्रबन्ध किया गंधा था वह वष 
भर चलता रहा औ ह। लेज में दंत शल्य चिकित्सा का एक विशिष्ट पाठव- 


.. ऋम भी चालू किया गया। आगझ्त मेडिकल कालेज के एक क्ेवचरर को 


उचों के रोगों में देनिंग प्राध्त करने के लिये विदेश भेजा गया और यू ० 
घो० मेडिकल ' स्िस के एक अधिकारी को चर्म तथा रतिज रोगी 


में दोनिंग प्राप्त करने के लिये विदेश भेजा गयाों। सस्तिष्क सम्बस्धी रोगों 
में देनिंय प्राप्त करने के लिये एक अन्य सीनियर अफसर को विदेश भेजा 


(| १६७ ) 


गधा। प्रान्तीय मेडिकल सर्तिश्त के दो अफसरों को क्षय रोग से देनिग प्राप्त 
करने के लिये प्रान्त के बाहर भेजा गया। अस्पताल सम्बन्धी प्रशासन में 
ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिये एक सीनियर अफसर को संयुक्त राष्ट्र तथा 
संयुक्त राज अमेरिका में भेजा गया। 5 


प्रान्त मे अस्पतालों तथा! औषधालय के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सामान 
पिछले वर्ष तक कलकत्ता स्थित गवर्नभेट मेडिकल स्टोर्स डिपो से मंगाये जाते 
थे; किन्तु इस प्रबन्ध से सामाच की सप्लाई में बड़ी देरी हो जाया करतीं 
शी और १९४८ ई० में संबक्‍त पग्रान्तीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सॉवसेज 
के डाइरेक्टर की सोधी देख-भाल से लखनऊ 'े एक केन्द्रीय डिपो खोला 
गधा। इस डियो ते सामान क्रय सम्बन्धी सामान्य तियमों का पालन करते 
हुए बर्ष में कुटीर उद्योगों के डाइरेक्टर के हारा सब प्रकार के चिकित्सा 
सम्बन्धी सामानों तथा ओजारों को सप्लाई करने का प्रबन्ध किया और इस 
प्रकार इत सामानों को प्राप्त करने मे पहुले जो बहुत समय ऊगता था वह 
अब काफी कम हो गया हे। १९४९-५० से रलूखसऊ के केन्द्रीय डिपो 
अपने पास दो लाख रुपये के सल्य का सामान इसलिये रदखा था कि 
अध्यावश्यकता पड़पे पर वह इस साभाव को दे दे और इस योजना के अच्तगत 
स्वीकृत घिभिन्न फर्यो ने भी ३९ लाख रुपया से अधिक मल्य का सामान 
सप्लाई किया । 

(ख) देशों औपधियां' 

(पतस्बर के अन्त तक आयबेदिफ तथावनानी चिकित्त्ा प्ड्वात विभाग देशी 

आपपयालय के चीफ इंस्पेश्टर के प्रशासकीट निमंत्रण रे एहा ओर उसके बाह यह 


*वैभाण चिकित्ता और स्वास्थ्य सेवाओं (अध्वेद) दे प्रतियंदालक (डिप्टी 
वाइरेइ्टर ) के जधीन क्र हिए) गया । बर्ताव ३३२ देशी अध्यवालूयों 


ने ग्रामीण क्षेत्रों मे बड़ा उ 
दुर मे भागों मे चिकित्सा सहायता की 
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०४ ६ 
प्रेटे -छो दे गांवों 
किया गया । 
ओषधालय! के निरीक्षण लसिले मे १० आयुर्वे.देक जोर यूना्ं 
स्पेक्ट्शो ने विल्तत दौरा किप्प अर इस अं! 
उन्होंने चेडों और हक्कीमों पर लियरित 
झोर दिया और रोगियों के निदाब तथा किद्वित्ता और उचित ढंग 
छपालय के कागजात रखने के सुूष्बन्ध मे उपयव्द आदेश दिये। इंस्पेक 
ने औषधालयों के उपयक्त स्थानों मे रकखे जाने की व्यवस्था भी की । सरका 
हु।रा लखनऊ में स्थापित आयर्वेदिक और यूनावी औषधियों को राज्ट को 


फाससी ने आयवबेंदिक और यनानी औवधियां तेयार करना शरझू किया 


१५०६६ बैच और २६५ हकीम बोर्ड आफ इन्डियनव मेडिसिन, यू० पी० 
हार! रजिस्दड हुए तथा इसने ११ आयुर्वेदिक तथा हे यूनानी कालेजों 
को २४,१०० ४० के सहायक अचुदान दिये और विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा 
चलाये जाने वाले आयर्वेदिक और यनात्री औषधालयों को बोर्ड ने 

/२८० 5० की धनराशि और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा 
करने वालों को १९,१५० ₹० की एक और धनराशि सहायक अनुदान के 
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सेन्द्रल मेडि- 
कल स्टोर 


निरीक्षण 
आदि 


सहायक 
अनुदान 


भा 


विशेषज्ञ 
समिति 


पश्चुनचिकित्सा 
संबन्धी सह।* 
थता 


( श्ृण ) 


रूप में बांटीं। दतं घाव आयुर्वेदिक ठथा यूनानी कालेजों को 5नके रसचित रख- 
रखाव के लिए सरकार ने १,१६,००० 5० का सहायक अनुदान और लखनऊ 
विश्वविद्यालय को भी एक आपुर्वेटिक कालेज, स्थापित करने के लिये उच्यक्त 
अनुदान दिये जाने की स्वीश लि दी । 

सरकार हारा नियुक्त एक ध्थिषतत राजिति में आयुवेध्िक अर पणावी 
कालेजों के एुनस्पंशठन के सम्बन्ध में कार्य शुरू बि.घा आओ. वह प्रप्तकी 
शिक्षा संस्थाओं में दाने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 


3३--पशु-पालन 

पशु-पालन सम्बन्ध बिंविष कार्य नीचे लिखे शीषकों में बांदे गयेः-- 

(१) पशु चिकित्सा संबन्धी सहायता की व्यवस्था, (२) बायोलाजिद्ल 
चीजों का तैयार किया जाता, (३) पशुधन और पद्ुधन से तैयार की जाने 
वाली चीजें, (४) प्रचार मेले और प्रदर्दोन, (५) व्यवितयों की ट्रेनिंग और 
(६) सहायक अनुदान । इच्षों से प्रत्येक शीर्षक के अभ्तर्गत जो प्रगति हुई 
उसका विवरण निम्नलिखित हैः-+- 

६ नये पशु चिकित्सा के अस्पताल खोले गये। इस प्रकार इन अस्पतालों 
की संख्या २०६ से बढ़कर २१२ हो गई, जबकि पिछले वर्ष इन अस्पतालों की 
संद्या २०६थी। इन अस्पतालें के अन्दर रहकर तथा इनके बाहर रहकर 
इलाज किये जाने वाले मवेशियों की संख्या ८,६४,५१९ थी और १,०६,८५५ 
मवेशियों के लिये दवायें दी गयीं जो बसतुतः अस्पतालों में नहीं लाये गये । 


स्टाकमतों के कार्य का निरीक्षण करने और उन्हें आवश्यक सलाह 
देने के लिये तथा छत की बीमारी फेलने से रोकने के काये में सहायता देने 
और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालन संबन्धी विकास कार्यो के कार्य- 
क्रम को पुरा करने के लिये इन अस्पतालों के इंचार्ज वेटेरिचरी असिस्‍्टेंह सर्जनों 
ते गांवों का भी दौरा किया । 


रोग-निरोधक चिकित्सा (?270790908०॥४0० 7फ७७४0०7॥) -- 
हस राज्य के कुछ भागों में जबर्दस्त बाढ़ आने के फलस्वरूप बहुत सी पहु- 
संबंधी छुत की बीमारियां बहुत जोर-शोर से फेल गईं, जिस्हें रोकने के लिए अत्य- 
घिक प्रयत्न करने पर भी ४१,२२३ सवेशियों को जाने गई जबकि १९४७-४८ 
ई० में केवल १७,२४६ मवेशी ही मरे थे । कुल १५,५०,२५९ भमवेशियों को 
विभिन्न छुत की बीसारियों की सुइयां लगायी गयीं और इनसें से केवल ११२ 


मवेशी ही मरे जिसका कारण शायद यह थ कि सुई लगाये जाने के समय वे रोग- 
ग्रस्त हो चुके थे । 


गेट टिस्यू बैक्सिन ( मज्जा ऊत्ति मखूरी छल )>-बाबोलाजिकल 
प्राइवट सेक्शन, लखनऊ में तेयार किया गया। डिसीकेडेट गोठ टिस्यू वाइरस 
(शोषित मज्जा ऊत्ति विषाणु ) वाहकों के हाथ जिला सदर मसुकासों को स्टोर 
करते के लिए इस उद्देश्य से भेजा गया और वे अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को 
अधिक तत्परता एवं कुशछूता के साथ पूरा कर सकें। चरमंसार (8079) और 
बेक्सीन स्टोर करने के लिए जिला सदर मुकामों के अस्पतालों को शीत संग्रहण ' 
(कोल्ड स्टोरेज ) संबंधी उपयुक्त सुविधायें भी प्रदान की गईं। 


चल-पश्ु-चिकित्सा के युतिट--एक चल-पशु-चिकित्सा के यूनिट के 
संगठन के लिए एक छारी का नीचे का ढाँचा (0098898) खरीदा गया 
और लारी बनवाने और उसे आवश्यक सज्जा चर्मसार ( बेक्सीन ) तथा जअत्य 


( १६६ ) 


साज 30 से सुसज्जित करने के संबंध में कार्यवाही की गयी, जिससे द्रके 
प्राभोण क्षेत्रों में भी पद्ु-चिकित्सा संबंधी सहायता पहुंचाई जा सक्ते ! 


लखनऊ में बादशाह बाग स्थित बायोलाजिकल प्राडक (स सेक्शन ने रिन्‍्डर-- 
पेस्ड गोद दिस्यू बाइरस की ११,१६,७०० मात्रायें ओर उच० एस० वेक्सीन 
की ९,३८,०५० मात्रायें तेयार की और इन्हें क्षेत्र थे काम करने वाले असले को 
सप्लाई किया । इसके अतिरिक्त क्षेत्र क्चारि-उर्ग की जरूरत पुरी करने 
के रिए भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान-शाल से अन्य विभिन्न प्रकार की 
(बक्सीन) और चमसार ( सेरा ) बहुत अधिक मात्रा में संगाये गये । 
बादशाह बाग सें ओर अधिक भूमि प्राप्त की गयी ओर बायोलाजिकल प्राडकक्‍्ट्स 
सेक्शन का प्रचार करने के लिए इमारतें बनायी गई' ताकि कम खर्च पर अर 
अधिक कुशलता के साथ प्ान्त की सम्पूर्ण मांग भरी कर सकने के लिए पर्याष्त 
सात्रा में जेविक उत्पादन (बायोलाजिकल प्राडक्ट्स) तैयार किये जग सफें। 

मवेशिये। को नसलकशौ--उ बुक्त प्र एहोय पहर पहन युनस्संगठन समिति 
की सिफारिश के अनुसार पवे शियां और धेज़ों को नस्‍्ले निवत करने की प्रणाली 
अपनायी गया।। तदतुसार सरकार ने देशी मवेशियों की नस्ल शुबएने के किए 
जेसा कि होता आया हूँ, ३० रु० प्रति सांड के हिसाब से ४५८ सांड और 
१०५ भेसा संड सप्लाई किये। ३१ जाचं को इस प्रत्स में कुछ ४,५५७ सांड 
ओर १,०४० भष्ता सांडों से नसलकद्यी का काम लिया जा रहा था। 


नस्लकशी के लिए अलली नस्ल के आँड--विभिन्न नस्‍लों के पुश्तेनी 
नस्लकशी के सांडों की अपेक्षित संख्या बनाये रखने के उद्देश्य से बाबूगढ़ (मेरठ ) . 
माधुरी कुंड (मथुरा), भरारी (झांसी), मंझरा (लखीमपुर), हेमयुर (नैनीताल) 
और मथुरा के मवेशियों की नस्लकशी के सरकारी फार्सो' मे रखने के लिए इस वर्ष 
बनियादी स्टाक बनाने के वास्ते और अधिक मदेशी खरीदे गये, जबकि गंगा 
तरायी के सवेशी बनारस जिले में अराजीलाइन फार्म (373 27778 कैद्ापत ) 
के लिए खरीदे जा रहे थे। इसके बाद ७१५ हरियाना गाये, १४६ साहीबाल 
गायें और ६७५ मुर्रा भसें मवेशियों को खरीद की योजना के अन्तर्गत खरीद 
गई और पशुधन की नसस्‍्लकज्ञी के फार्मो में रखी गयीं। सथघुरा, मेरठ और 
बरेली जिलों की कुछ गोशालूओं को असली नस्ल की हरियाना गायें भी इस 
बर्त के साथ सप्लाई की गयीं कि वे नसलकदी के लिए असली नस्ल के सांड 
सस्ती दर पर और अधिक संख्या में देने के साथ-साथ सरकार को बछड़े- 
बछेड़ियां बाजार की कौमत के दो-तिहाई मूल्य पर सप्लाई करेंगः। इस प्रकार 
यह आशा की गयी कि विभागीय फार्मों में रकखे गये तथा गोशाल्ांओं को 
सप्लाई किये गये सांडों से यथासमय इस प्रात्त में अपेक्षित संख्या में नस्‍्लकशणी 
के साँड उपलब्ध हो जाय॑गे। 
देश के विभाजन के फलस्वरूप जिन क्षेत्रों में साहीवाल और सिन्धी नस्ल के 
मवेश्ी पाये जाते थे वे पाकिस्तान में चले गये और इसका परिणाम यह हुआ कि 
ये उपयेणी ससस्‍्लें भारतीय संघ में रब हो गयों। इसलिए संयुक्षत प्र:स्त 
में नसलकदी के काम के लिए इन दोनों नस्लों में से अत्यक्ष नस्ल के मवेशियों 
का एक अच्छा गहला तेयार करने के लिए बेंती कंटिरक फार्म, जिला 
प्रतापगढ़ के सालिक को, अपने अच्छी साहीवाल_ नस्ल के गल्‍ले को बढ़ाने 
और उसका भलीभांति भरण-पोषण करने के लिए १९४८-४९ में 
१८,००० रु० और १९४९-५० म ७४,००० रु० की राज-सहायता दी 
गयी । प्रान्‍्त के उत क्षेत्रों से, जहां के लिए साहीवाह नस्ल के मवेशी तिग्रत 
नहीं किये गये, इस नस्ल के सभी मवेधियों को इकदृठा करने का भी प्रबंध 


बायोल[-« 
जिकल 
प्राइकद्स 


पशु-धन 
तथा पशु- 
धन से 
तेयार की 
जाने वाली 
चीजे 


किया गया और एक विशेषज्ञ की देखरेख में उपयुक्त चुनी हुई 
नसलकशी के लिए तथा उसे बढ़ाने के संबंध में सरकार के पास जितने भी 
जेलों के साहीवाल भवेशी थे उन्हें धरकारी डेरी फार्म (इग्घशाला ) भहृक 
में रक्‍खा गया ओर जेलों दो इन साहीवाल सवेशियों की जगह भर्रा भें 
सप्लाई की गयीं। इसके अतिरिक्त हरियाना क्षेत्र में जो स्‌ .हीवाल मपेशी 
गुरुकुल कांगढ़ी (हुहार ) ओर कानपुर के गोशालाअः में है! , उनके संबंध में 
यह प्रस्ताव किया गया कि हुरियाता गायों के बदले में इन भजेशियों का सरकार 
हे ले और भरण-पोषण के लिए उन्हें वहुक फार्स में रख दे +। 


हि 


पह प्रबंध किया गया दल श॒प्नोकह्च रल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद में, जहां 
असली सिथी सवेशियों का गलल्‍ला रकखा गया था, प्रति दिन प्रतिद्वांड एक रुपया 
की दर से सरकाए के लिए सिन्दों सांड के बछड़े तेणार फजि्रे जय । सरकार 
के पास को सिन्धी शवेशियों का भलल्‍ला था, उत्ते सवेशियों की नत्लकशी के 
फार्म माधुरी कूंड ओर डेरी प्रदर्शन फार्म, मथुरा में रक्खा जया, जहं से थे उ्त 
पशुधव फार्स को भेजे जाने बाले थे, जिसे पृनस्संश्डन समिति की सिफारिश के 
अनुसार प्राग्त के किसी पहाड़ी जि ने स्थापित करने का प्रस्ताव था। 


संयुदत प्रान्द में केनकथा मबेशी के असली नस्ल का कोई गहला नहीं था और 
देश भर मे केदल राजा साहब अजयगढ़ के पास ही अच्छी नस्ल के मवेशियों का 
गल्‍ला था । इस ५रे गहलके को, जिसमें ९२ गायें , १३ बछड़े, ३९ बछिया 
और ४ सांड थे, खरीद लिया गया ओर शज्ञांसी जिल्ले में भरारी सरकारी मवेज्ञी 
काम में उसको रखा गया जिससे कि गल्‍ले से तेथार फिये गये केवरूया सांडों 
को बुन्देलसंड प्रदेश में वितरित किया जा सके जेसा फ्ि पुमस्यंगठन समिति ने 
सम्मति दो थी । 

भवेशियों की मस्लकशी के विभिन्न सरफारी फामों के लिये चुनी हुई गंगा- 
तेरी (शाहबादी ) पवार और जैरीगढ़ की गायें तथा भदवारी और दतराई 
की भेंदों का मूल ( 007 08009 ) स्टाक खरीदने का कार्यक्रम भी 
हाथ में लिया गया। 


पशु-धन लम्बन्धों विकास, फकिलान आश्रम, जिला सहारमपुर-- 
सहारतवुर जिले में किसान आश्षम के आसपास आठ गांबों में पशुधत संबंधी 
विकास योजना के अन्तर्गत, ८ नस्लकशी के सांड, आठ चने हुए गांवों को 
सप्लाई किये जाने वाले थे, जब कि गत वर्ष चार ही सप्लाई किये गये थे। 
नसलकणी के काम के लिए भद्रपुर, बद्धारी, तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर के 
गांवों को भी दो सांड सप्लाई किये गये। ु 

मेरठ जिले में समवेशी संबन्धो विकाछ--मेरठ जिले के छुछ चुने 
हुए प्रमुख गांवों के लिये सबेशी विकास योज्वा के अन्तर्गत १६ विकास 
ब्लाकों में, ७७ चने हुए गांवों के एक सीमित क्षेत्र थें नस्लकशी के लिये जितने 
अतली नस्ल के सांडों की ज़रूरत थी, वे सप्लाई किये गये और नाकारा सांड़ों को 
बधिया किया गया ताकि उक्त क्षेत्र में आगे चल कर उद्नत” किस्म के 
बछड़े-बछियां हो सकें । इस प्रकार अप्तडी नस्झ की २५० हरियाना गाय 
तकाबी और नगद रुपये पर सप्लाई करने के अतिरिक्त चुने हुए क्षेत्र मे. 
असली नस्ल के १३६ सांड़ों से कास लिया जा रहा था। 


छाता में मवेशों लश्बन्धों सुधार योजनप--इस योजना की, जो छाता 

जिला मभथ्रा-खें कार्योन्वित की जा रही थी, कृषि-संबंधी खोज की भारतीय 
परिषद्‌ और प्राज्तीय सरकार दोनों ही ने ५०-५० ब्रतिशत के 
 झाधार पर वित्तपोषित किया । इस योजना के अस्तर्गत,, भसलों 


( १७१ ) 


नस्ल के सांड़, रजिस्ट्री की गयी गायों के विभिन्न स्थानीय गल्तों को दिये गये 
और प्रत्यक सांडू को एक विशेष गहले के साथ ही चरने के लिये भेजा गया 
ओर इस बात का लेखा रक्खा गया कि उसने प्रतिदिन कितनी गायें गाभिन की । 
यह योजना बहुत लाभवायञ्ञ सिद्ध हुई, क्योंकि उक्त योजना के अनुसार जो नस्ल 
( 97०2०» ) पैदा हुई उसके दृध की मात्रा में उल्लेडनीय बड्धि 
हुई । इस योजना के अन्तर्गत ६ सांड़ों से काम लिया जा रहा था झौर उन्होंने 


बर्ष नें लगभग ३५० यायों को गाभिन किया । 


कृजिप गर्भावान-- चार केन्दों में अर्थात्‌ लखनऊ, बरेली, सेरठ और 
वबरिया में, कृत्रिम रूप से गाभिव करने का कास किया गया और इदावा 
जिले में गाजीपुर तथा महेवा में दो और केचछ खोले गये । 


सरकार के सियंत्रण में दो डेरी फार्म थे अर्थात्‌ सेंदुल डेटी फार्म, अर्लीगड 


१लेन्द्रेड डेरी फाम, पहूं/गढ़--अल्ीगढ़ 'र एडदर्ड कवेन्द्से 
डेरी फाल को सरकार ने चालू कारोबार के रूप में ८,७५,००० र० 
पर भतपुर्द छुडबडे कदवेन्द्;स लिमिटेड १९४८-४९ में खरीद लिया 
और उसका नाम फ़िर से गव्नमेंट सेंदल डेरी फार्म, अलीगढ़ सकखा 
शा । फार्म के पास एक नवीनतम डेरी हैँ और उड़े पास इस 
देश में सबसे बडा ओर उत्तम चुभरबाढ़ा ( फांटएशए ) है। 


8 हक हि 


पर 


जिस सरय इस फार्भ को खरीदा गया था, इससें देजड ४२ पतेशियों का भरण- 
पोषण हुं।छा था और स्थानीय खपत के लिए यहां ३ सन दूध हरेता था, लेकिन 
इसके वाद फार्स में कई मर्रा भेसोें और हरियाना गायों के जा जाने से, डेरी हें 
लगभग १७ जग दूध होने लगा और ८०० से लेकर १,००० पौड तर मक्खन 
प्रति दिन तेयार किया जाने लगा । इसी प्रकार फारस में फेती की जाने बाली 
जमीन भी ६० एकड़ से ३१० एकड़ तक बडा दी गयी और यह आशा की जाती 
थी कि डेरी के मवेशियों , बकरियों इत्यादि के भरण-पोषण के लिए 
जितने जारे तथा पौष्टिक चारे की ज़रूरत होगी, उसे पूरा करने के 
लिए फार्म बुत शीघ्र इनका उत्पादन कर सकेगा । सेंट्रल डेरी 
फार्म, अलीगढ़ में तेयार की गयी वस्तुओं को बेचने के लिए कई डिपो 
का संगठन पहिले ही किया जा चुका था और नेनीताल तथा रांची 
के अतिरिक्त दूसरे जिलों में जैसे अलीगढ़, दिल्‍ली, कलकत्ता, लखनऊ , कानपुर 
और इलाहाबाद में दूसरे डिये का संगठन किया जा रहा था । छा के पास 
विभिन्न स्थादों पर २१ सब्खन निकालने के कारखाने भी थे ओर मक्खन के 
अतिरिदत फार्म में प्रतितास १० रन शुद्ध घो का उत्पादन होता था तथा केवल 
बैकन फैददरी मे प्रत्ति साल लगभग ४४,८९२ पोंड सुअर के मांतच से तेय्यर 
की जाने बाली चीज़ें बनती थीं। 

२--मद्र के डेरो फामे, लखनऊ--उखनऊ में इंधाड हि गायों को 
संख्या गतवर्ष ३८१ से बढ़ कर ५९६ हो गई ओर घतवए्ष के 
अ्तिदिव १५ झूम की पछुलना में इस वर्द प्रतिदित ६० सतत दूध 
से बनो हुई चीज़ें तैयार की जाती थीं. और इस प्रकार दूध का जाउत प्रतिदिन 
५० सन और भसकखत का ५० पौंड था । डेरी के पास वर्ष के अन्त मे ४३० 


(ख) डेरी 
उद्योग 


गायें और ४८४ भेसें थों और उसका दूध बहुत अच्छा होने तथा अपेक्षाकृत 
सस्ता होने के कारण उसकी मांग भी बहुत बढ़ गयी । उपभोक्ताओं की सत्य 
भे बहुत अधिक बद्धि होने के कारण , दूध देने के लिए और चार इक गाड़ियां 
खरीदी गयीं और शहर के उन क्षेत्रों में जहां ठ को हारा दध पहुंचाना आमतौर से 
सम्भव नहीं था, हृध के ५१ डियो खोले गये । सप्लाई होने के उूर्ब ही सारा 
इध सलिघिवा साफ किया जाता था। 

गोशाला दि कर ये। तना--जनव री, १९४७ ई० हें ग शाह्नाओं 
के छुधाए के लिए एक योजना चालू की गयी जिससे प्रान्त भर के सभी 
गंशालाओं को उपयुक्त सहायता तथा .उचितरूष से उनका पथ- 
दर्शन फरके उतकी कार्य-प्रणाली में सुधार किया जा सके। इन 
स्थाओं को शीघ्र से शीघ्र उपयोगी” और छाभप्रद यूनिें बनाने के लिए 
इस बर्णे सरकार ने एक पंचवर्जीय योजना स्वीकृत री और निर्षाण-कार्य आरम्भ 
किया । गोशारा विकाल अफसर ने प्रत्येक शोशाला की दशा का भली- 
भांति अध्ययन किया और इस संश्याओं के प्रबन्धकों से चैशवितक संपर्क 
स्थापित किया । इससे उन्हें उक्त संस्थाओं की कठिनाहयों को हु करने 
और न्याजसंगत मांगों को पुरा करने में पर्याप्त सहायता मिल्ली । 


इन संस्थाओं को आपस में सं .द्ध करने के उद्देश्य से, मई १९४७ ई० में 
गोशालाओं और पिन्जरपोलों का एक प्राविशियल फेड्रेशन भी बनाया गया 
था। इस फेडरेशन को सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त था और उसमे 
सरकार को सीधे और अपने उन प्रतिनिधियों हारा, जो विभिन्न जिला 
विकास बोर्डो में थे, सामान्य या पशुओं और विशेषरूप से शोशालाओं 
को उन्नत करने को विभिन्न समस्याओं के विषय में सम्मति दी। 
गोशालाओं के प्रादेशिक और जिला फेडरेशन बरेली, देहराइन, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर, भथुरा और आगरा में थे। इसके अलावा कुछ ऐसी 
गोशालायें ओर पिन्जरपोल भी थे, जिनके पास अपने पल्ुओं के लिए 
चारा उगाने क विम्ित्त कोई भूमि नहीं थी और चूंकि सुधार की तब तक कोई 
संभावना नहीं थी जब तक कि इन संस्थाओं के पास अपने पशुओं के लिए 
चारा पंदा करने के निमित्त पर्याप्त सुविधायें न हो जाय॑, इसलिए सरकार से 
कुछ गोशालाओं के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए आदेदा जासे किये 
और छुछ दूसरी गोझालाओं के संबंध में भी विचार किया जा रहा था। 


प्रान्त में गोशाला पशु-प्रजनन केन्द्र (+&प8]9]9 (/9४]७--].76 ०्वांपछ 
(/0॥0/07098) और अधिक संख्या में खोले जाने के लिए ३० २० प्रति सांड के हिसाब 
से लाममात्र धनराशि देने पर गोशालाओं को चुने हुए सांड सप्लाई किये गये । 
इन संस्थाओं को १०० से अधिक सांड सप्लाई किये गये, जिसका उद्देश्य अन्तिम रूप 
से यह था कि समीपवर्तो क्षेत्रों में वितरण के लिए अच्छी नस्ल के सांड़पैदा किये 
ज.यं और उक्त संस्थायें अपने पश्ुओं की नस्ल भी सुधार लें। जिन गोशालाओं 
को चारा पंदा करने की सुविधायें थीं, उनको भी आधे मुल्य पर प्रत्येक गोशाला 
को औसतन २० गायों के हिसाब से--अच्छी नस्ल की दूध देने बाली गायें सप्लाई 
की गयीं, ताकि दृध का उत्पादन बढ़े और अच्छे नस्ल के सांझ और बैल और 
अधिक संख्या में पेदा किये जा सकें । 


बुडढे और बेकार पशु--बुड़ढ़े और बेकार पशुओं के लिए कस्सेस्ट्रेशन 
कंम्प खोलना अत्यन्त आवश्यक था ही परन्तु कुछ शहरों में पशु-वध पर रोक लग 
जाने के कारंण, इसका महत्व और भी बढ़ गया। इसलिए, सर्वप्रथम, गोश्ा- 
ल्‍काओं के उपलब्ध साधनों से ढछाभ उठाया गया और विभिन्न जगहों में 


5332, 


( ७३ 2) 


चार कस्सेत्शन केस्प खोले गये--यानी मेरठ जिले में गहमक्तेदवर में, 
पीलीबीत जिले में भारपाचपेरा में, जालोन जिले में इमिलिया में और देहरादून 
छदिके में ऋषीकेश के पशालोक मे 


रहा ऋग्यू-+- १९४८-४९ ई० में ऋषमती भीरा बहन के विवंत्र>म और 
पथ्प्रदशन छः देहराइन जिले मैं ऋषीक्षेण के परशलोक में हरदार, 
देहराहल और ऋषीकेश क्षेत्रों की इथ न देने बाडी गायों के लिए एक सरकारी 
रक्षा केन्द्र खोला गया । उस केम्प में लगभग १२५५ पत्र थे और तथ न देने 
वाली गायों के मश्लिकों से, प्रत्येक गाय के लिए १२ रु» प्रति मात के ट्विसाव से 
ख्च लिया जाता था, लखनऊ की दूध न देने वाली गायों के लिए काऊ रोस्टल 
( (०क्ष 20806 ) नामक एक सरकारी रक्षए केक लखनऊ में कार्य कर 
रहा था ओर इस केख्न में गायों की संख्या लगभग ६० थी । इत केन्द्र में 
रक्‍खी हुई दूध न देने दाली गायों के मालिकों से प्रत्येक्ष गाय के लिए १५ ६० 
प्रतिमास के हिसाब से खर्च लिया जाता था । इनके अतिरिक्त मेरठ, हु 5 
और गाजियाबाद हाहरों की दूध ते देने वाली गायों के लिए एक रक्षा केन्द्र 
श्रीकृष्ण गोशाला, गाजियाबाद जिला मेरठ में खोला ल्‍या। इस केन्द्र में गायों 
के मालिकों से प्रत्येक दूध न देने वाली गायों के लिए १५ ₹० प्रति मास के हिसाब 
से खर्च लिया जाता थ!। इस केच्ध में ऐसी गायों की संख्या लगभग ५० थी । 
कानपुर गोशाला सोसाइटी और बरेली गोशाला सोसाइटी ते भी केवरू 
मसान्न के अनुपालन खर्च पर स्थानीय दूध न देने वाली गायों को अपने यह 
रखना स्वीकार किया । 


गे। सेवक ट्रू लिंग कक्षा (90 5०ए७७ -छ7777 82 (988) 
मथरा में जहाँ कि काफी गोत्ालायें हैं और जहां ट्रेनिंग पाने बालों को पु- 
चिकित्सा विज्ञान और पश्ु पालन कालेज ((/0॥026 07 ४४६६7४१७॥ 5 
806006. छत जैग्ाशकं स्राड0०कातवाए) में व्याख्यान चुनने और 
उक्त कालेज के सुसज्जित ठृग्धशाला और फार्म में सक्रयात्मक अनुसंधष्त 
करने के लिए सुविधाओं मी प्राप्त हैं, एक गोसेवक देनिय कक्षा आरंभ 
की गई । 

गोशाला विकास पोजना के तेपार होने के एक रपि 
इंटीज्ञ ऐव्ट के अन्तर्गत केबल ५६ गोशालायें ८ :,:८७ 
ऐसी गोशालाओं के पथ-प्रदर्शन के लिए, जो रजिल्दर्ड नहीं हु क संविधान 
का पांडुलेख तयार किया गया और ३० ऋाद गोशालाओं को उनके अच्छे प्रबंध 
और भियंत्रण की व्यवस्था! करने के लिए रजिस्टर्ड फिया गया । बहुत सी 
गोशाजाओं ने मिलवा खाद ( कस्पोस्ट सेन्योर ) तेयार करन्त शूरू किया 
और जमीन की उर्वेरक शक्ति बढ़ागे के लिए उसको अपने फर मे हं। 
इस्तेमाल किया । गोशालाओं को अन्य सुविधायें भी दी गयीं, जेंसे नियंत्रित 
भाव पर इसारती साधाट, पशुओं के लिए भोजन, चारा आदि आर लेक्निकल 
सज्माने तथा पणु-जिकित्सा संबंधी सहायता भी निःशुल्क ढी गयी। एक गोशाला 
विधेदक पर भी सरक्षार तत्परता से विचार कर रही थी। 


हैँ 


#५ 


थीं ।+ इसलिए 


७, 


हे आफ सोशा-- 
हू 


१ | || १(६ 
५१६५ 


गांवों के गरीब गड़ेरियों की आर्थिक दहा सुधारने के उद्दंश्प से झथुरा जिले 
में भड़ों की नसलकशी (प्रजनन ) करने की एक योजना चलादी गई। मथुरा 
जिले में सादाबाद के एक यूमनिद के अतिरिक्त, जिससे ५० असली बीकालनेरी 
मादा भेड़ और एक अच्छी नस्ल का बीकान री नर भेड़ (सेढ़ा) था, यह योजना 
प्रारम्भ सें ४ यूनिटों में चाल की गयी, जो सीरपुर, सेदनियां, धनगौली और 
बीजलपुर गांवों में थी और जिनमें से प्रत्येक यूनिठद में ५० स्थानीय मादा 
भेड़ें ओर बीकानेरी नस्ल का एक नर भेड़ (मेढ़ी) था। प्रत्येक बीकानेरी 


भेड़ों की 
नः्ल ही 


बकरी की 
नस्लकशी 


४ (जू5ठ ० 


सादा भेड़ के मृत्य का आधा भाग सरकार को देना था और शेंष आधा भाग 
संबंधित नस्लकशी करने वाले को देना था ।॥ फिर भी पांचों बीकानेरी भेढे 
सरकारी खर्चे पर मुफ्त सप्लाई किये गये। 

इलाहाबाद जिले में फुलई के सांड -मेढ़ केत्न में वर्ष के आरम्भ में २६ मेढ़े 
थे और व के दौरान में १३ अतिरिक्त सेढ़े सप्लाई किये गये । फिर भी दीसी 
नासक बीसार। के फेलने के कारण, जो कि परोपजीबी कीटाणुओं के कारण 
होती है, २६ मेढ़े मर गये और प्रजनन काये के लिए केवल १३ सेढ़े रह गये।इन 
बीकानेरी भेढ़ों से पांचवीं पीढ़ी मे जो भेड़े पेदा हुईं उनका ऊन परिम,ण और 
फ़िल्म दोनों ही में देशी भेड़ों की अपेक्षा अधिक अच्छा मिकला । जिस 
क्षेत्र भे सरकारी सांड-मेढ़ों से काम लिया जाता हु उसमें १५० देशी नर भेमनों 
को बधिया किया गया । 


फतेहपुर जिले में रतनपुर में एक नया सांड़-मेढ़ केन्द्र उसी आधार पर खोला 
गया, जिस आधार पर इलाहाबाद जिले में फुलई में खोला गया था । गोरख- 
पुर जिले में भूलावां में भी इसी प्रकार का एक केन्द्र संगठित किया जा रहा था 
आर बाड़े इत्यादि बन जाने पर वहां मेढ़े भेजे जाने वाले थे । 


जौनसार-भावर परणने से मेढ़ों को नस्लकशो--साल के शुरू 
में रामपुर-बसेर किस्म के ३७ मेढ़े थे और जोदा खाने के मौसम 
(टपिग सोजन ) में, जो कि अप्रेल से शुरू हुआ और नवम्बर तक रहा, 
उन भेड़ों से, जिन्हें सरकारी सेढ़ों से जोड़ा खिलाया गया था, ४९२ बच्चे पेदा 
हुए और जो बच्चे पंदा हुए वे शारीरिक गठन और ऊन उत्पादन की द्ष्ठि से 


बहुत अच्छे थे । उनका ऊत चमकीला और भुलायम था और उसके रेश पतले 
थे। 


प्वेरिनों भेड़ बगोें नश्छककशी का केन्द्र--आस्ट्रेलिया की मेरितों 
भेड़ की, जिससे दुनिया भर में सबसे अधिक और अच्छे किस्म का 
ऊन निकलता है, नसली बनावट के बारे में यह सिद्ध हो चुका है 
कि उसमें भारत की प्रसिद्ध बीकामनेरी भेड़ों का रुधिर पाया जाता है । इस 
प्रकार भारत की सामग्री से आस्ट्रेलिया काफी उन्नति कर गया हें. लेकिन भारत 
की भेड़ों में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है । यहां की देशी भेड़ों की आस्ट्रे- 
लिया की भेरिनों भेड़ों से कोई तुलना नहीं की जा सकती और उनके पालने 
वालों को उनसे बहुत कम लाभ होता है, फिर भी मरिनों मेढ़े उपलब्ध हो जाने 
से अब पहाड़ी प्रदेशों में , जहां चरागाहु की सुविधायें हैं और अपेक्षाकृत 
ठंढ़ी जलवायु है, भारतीय पेढ़ों को विशुद्ध नस्ल के मेरिनों मेढ़ों से जोड़ा खिला कर 
उन ही नस्ल बढ़ाना सम्भव हो गया है और इस प्रकार उनके ऊन की सात्रा ओर 
किस्म सें तेजी से उन्नति की जा सकती हु। तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने 
बम्बई सरकार की सहायता से, जिसके भड़ विकास अधिका ही अमेरिका गये हुए 
थे, अमेरिका से कुछ मेरिनों सेढ़े मंगवाने का प्रबन्ध किया । ये मेढ़े किसी ऐसे 
उययुक्त पहाड़ी केन्द्र में रकक्‍्ले जायेंगे, जहां कि इस उद्योग के लिए उपयुक्त 
जलबायू ओर वातावरण हो और ऊन का उद्योग आमतौर से होता हो । 
देशी भेड़ों और मेरिनों सेढ़ों से जो स्थानीय मेढ़े तेयार होंगे उन्हें इस केन्द्र से 
देशी भेड़ों की ततल बढ़ाने के लिए अन्य गांवों में बांटे जाने का विचार है । 

इंटाग जिले में जमुनापारी बकरी पालने का काम वर्ष भर होता रहा । 
८५ बकरियां और चक्ररनगर क्षेत्र के २९ बकरों के लिए राज सहायता 
ही गयो और वे नसस्‍लकशी के प्रयोजन के लिए सांड-घर में रखे गये। 
इस योजना के अन्तर्गत बकरी पालने वालों को ३,९०० रु० बांदा गया ) 


छोड़ों ओर 
खच्चरा की 
ऋस्लक जी 


सुअरों की 
नस्लकश्ी 


( १७५ ) 


बाबूगढ़, भरारी, आटा, अलीगढ़ और माधुरी कूंड फार्मो' में शुद्ध जम॒नापारी 
नस्ल की बकरियां, और पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कालेज, मथुरा 
उत्तर प्रदेश में शुद्ध बारबरी नस्ल को बकरियां रक्खी गई ताकि उन्नत नस्ल के 
बकरे तेयार किये जाय॑ और: उन्हें गांवों में नसलकशी के प्रयोजन के निमित्त, 
वितरित किये जायं! आलोच्य वर्ष में वस्लकशी के लिए गांवों में ऐसे 
४५ बकरे बांठे गये। 


पद्दाडों मे अंगोरा बकरियों की नस्ल क़शो--भारत में मोहेर उद्योग 
के विकास के लिए पूर्वी पंजाब में देशो बरूरियों से जोड़ा खिलाकर 
पंजाबी किस्म की अंग्रोरो बकरी पैदा करने की योजना के सिल- 
सिले भे भारतीय कृषि खोज परिषद्‌ (इंडियत कौंसिल आफ एमग्रीकल्चरलू 
रिसर्च ) ५०:५० के आधार पर वित्तीय सहायता दे रही थी । इस योजन 
का काम, सरकारों पशुधन फार्म हिसार में हो रहा था, जहां उत्साहवर्थक 
परिगाप्त प्राप्त हुए । फिर भी यह देखा गया कि मेदानी बकरियों में अंगोरा 
किस्म की बकरियों से प्रवाढ़ हूप से नह्लकशी कराने पर बाद बाली पोढ़ियों की 
बकरियों का तौल और कद घट गया इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि 
इत प्रयोगों को उन पहाड़ी स्थानों में किया जाय, जहां का वातावरण और जरू- 
वाय्‌ उतके लिए अपेक्षाकृत अच्छा हो । देश विभाजन के फरूस्वरूप पूर्वो 
पंजाब की सरकार किसी भी पहाड़ी स्थान में अंगोरा बकरी की नपघ्छकशी के 
लिए उपयृक्‍्त सुविधायें देने में असमर्थ रही, इसलिए भारतीय कृषि खोज परि- 
घद (इंडियन कॉंसिल आफ एप्रीकल्चरल रिसर्च ) ने इस योजना को उस्री 
आधार पर वित्तीय सहायता देकर उत्तर प्रदेश में आरम्भ करने का प्रस्ताव किया । 
उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में मोहेर उद्योग के विकास की अधिक सम्भावना 
होने के कारण सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया क्योंकि ये बकरियां 
बाल वाली थीं और अंगोरा बकरों से उनका जोड़ा खिलाने से अपेक्षाकृत शी द्य 
और अच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना थी । इसके फलस्वरूप हिसार 
में जो बकरियां थीं उन्हें उत्तर प्रदेश में स्वानान्तरित कर दिया गया । इसी 
बीच, इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरलू रिसर्च हारा अमेरिका में खरीदे 
गये शुद्ध नस्ल के ४ अंगोरा बंकरे हवाई जहाज द्वारा भारत लाये गये और 
उनके लिए उपयुक्त पहाड़ी स्थान चुने जाने तक्ष अल्मोड़ा जिले में रानीखेत 
के पशु-चिकित्सा अस्पताल में अस्थायी रूप से रखे गये। - 

१९४८-४९ ई० में एक अतिरिक्‍त घुड़सांड और ३ सांड-गध्धे खरीदे गये । 
इस प्रकार सांड-घर में रखे गये घुड़-सांड और सांड-गधों की कुल संख्या प्रान्त में 
ऋमगशः ६२ और ७ थी जब कि पिछले साल उनकी संख्या क्रमशः ६९ और ८ थी। 

देश का विभाजन हो जाने के फलस्वरूप भारत सरकार ने संयुक्त प्रान्त 
के पच्छिमी जिलों में घोड़े और खच्चरों की नत्लकशी की क्रियाओं को फिर से 
जारी करने का निईइचय किया । इस प्रयोजन के लिये उतने मेरठ, सुत् रफर- 
नगर, अलीगढ़ तथा बुलन्दशहर के चार चुने हुये जिलों को छांदा, जहां पहिले 
ही से घृड़-सांड़ रखे गये थे । इसलिये प्रान्तीय घुड़-सांड इन कर जिलों से 
हुदा दिये गये और उन्हें घोड़ों की नसलकशी सस्बन्धी क्रियाओं के लिये 
सहारनपुर, बिजनौर, सथुरा, आगरा, एठा, इटठावा ओर मेनपुरी के आस- 
पास के जिलों में रख दिया गया ।॥ 

सुअरों की नसलकशी का उद्योग संयुक्त प्रान्त में आमतोर से हरिजनों 

के हाथ में था। उस्तत नस्ल अर्थात्‌ृ-मिडिल द्वाइट याईशायर के सांड-सुभरों 
की मांग धीरे-धीरे बढ़ती गई । इप सांग को पूरा करने के लिये एग्रीकल्चरक 


स्‌गियों की 
नस्लकशी 


प्रचार, मेले 
तथा 
प्रदशिनियां 


कर्मचारियों 
की द्ेनिंग 


इन्स्टीटयूट, सैनी, इलाहाबाद के साथ १ ० प्रति पाउन्ड के हिसाब से जीवित 
सुअर के वजन के अनुसार, जिसके लिये पेकिंग, ढुलाई, भाड़ा आदि अलूग 
से देना पड़ दा था. सुअर-सांडों को सरकार को सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया । 
बाद से यह प्रबन्ध असन्तोषजनक और भहंगा साबित हुआ ॥ इसलिये इस 
ठिनाई को दूर करन के लिये बाबूगढ़ (मेरठ) ओर भदरुक ( लखनऊ में सुजरा 
के सरकारी फार्म स्थापित फ्िये गये, जहा सुज रों की नस्लकशी का कार्य वेज्ञानिक 
आधार पर शरू किया गया ! बाढ में सरकार के मसेपसे एडवर्ड कवेन्टर 
लिमिडेट, अलीग ; का कारोबार खरीद छेगे पर बाबगए और 'परदशुक के सुभरों 
को केन्द्रीय डेरी फार्म, अलीगढ़ भेज दिया गेया। फकिनन्‍्त्‌ बाठवन की सुविधायें 
न होने से वर्ष झे जुअरों की नसलकशी का कार्य करने वालों को केवल २० 
सा :-सुआर १० रु० प्रति सुअर अंगदान के रूप में है. कर सप्लाई किये जा सके। 
१९४७-४८ ई० के उत्तराद्ध में मुर्गी पान विकास योजना को फिर से 
संगठित किया गया और इ सके अनुसार सरकार ने आजमगढ़, गॉडा, फेजाबाद, 
स्‌ रादाबाद, सझरा, नगला, भरारी, बायूगढ़, मथुरा तथा सेन्टु्ल पोह्टी फार्स 
लखनऊ में स्थित केवछ मगियों की नस्लकश्ी क्रे १० फार्सो को रखा। यद्यपि 
फार्सों में नस्‍लकशी का काम पहले की अपेक्षा अब और अधिक बड़े पेसाने पर होने 
लगा, लेकिन पशधन के ५ नस्‍्लकशी के फामों का नियंत्रण स्टेट सिकेनाइज्ड 
फार्मो के डिप्टी डाइरेक्टर के हाथ में चले जाने से भरारी (झांसी), बाबग१३ 
(मेरठ) और मझरा (लखीमपुर-खीरी) में मुर्गी-पालन के फार्सों की जो यूनिे 
भी उन्हीं के नियंत्रण से रख दी गई ॥ इस भकार भथरा के मुर्गी 
पालन फार्म का नियंत्रण संयक्‍त प्रान्त के पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन 
कालेज, सथरा के प्रिसिपल के हाथ में चला गया। इन फार्मो ने अच्छी प्रगति 
की । इसके साथ ही साथ गेर सरकारी मुर्गी पालन फार्मो को भी प्रोत्साहन 
दिया गया और मिशन पोल्डी फासे, एटा तथा एग्रीकल्चरल इन्स्टीदयट, 
ननी को अन्‌ दान दिये गये। म॒गियों को होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण रखने 
के लिये कर्म चारिवर्ग ने मगियों को आमतौर पर जो छत की बीमारियां हो जाती 
है, उन्हें रोकने के लिये सरकारी तथा गेर-सरकारी पोल्दी फार्सो में उनके सुइयां 
लगाई। दर्ण में कल २३,३०९ परिन्दों के विभिन्‍न बीमारियों से बचाने के 


लिय सुइयां लगाई ग 
स्टांकसेन के ग्रेड के एक कर्मचारी ने प्रत्येक पश् पालन सकिल से सम्बन्धित 
डिप्टी डाइरेब्टर के अधीन प्रचार कार्य की देखभाल की। प्रचार सामग्री से 
सज्जित प्रधार गाड़ियों (४७॥8) को प्रभुख मेलों में ले जाया गया, जहां 
पेम्फलेद बांदे गये और लेब्टर्न स्‍लाइडों की मदद से ५४-दःलप के विभिन्‍न 
पहुलओं पर व्यार्यान दिये गये । इसके अतिरिक्त जिला प्रादेशिक तथा 
प्रान्तीय प्रदर्शिनियां भी की गईं जहां ससलकशी का कार्य करने वाले गे र-सरकारी' 
व्यक्तियों को नकद धवराधि तथा चीजों के रूप में पुरस्कार दिये गये ताकि इस 
कार्य में उनकी दिलचस्पी और उत्साह बढ़ने के साथ-साथ उनमें प्रतियोगिता 
की भावना पेदा हो । 
स्टाकमेनों की ट्रेनिंग के लिये १९४८-४९ में छः-छःभ हीने की अवधि 
की दो कक्षायें खोली गई और उत वर्ष १४० उम्मीदवारों को दनिग दी गयी 
तथा उन्हें स्टाकमंन के पद पर नियुक्त किया गया। प्रतापणढ़ के बेती फार्म से 
इस साल एक तीसरी कक्षा आरम्भ की गई । एक वेटेरिनरी असिस्टेंठ सर्जेल 
को आस्ट्रेलिया में भेड़ पालने के सम्बन्ध में उन्नत द्ेनिंग प्राप्त करने के लिये 
अध्ययन-छूट्टी भी दी गयी, जो कि वर्ष के भीतर ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करके 
यहां वापस आ गये । एक और अफसर को मुर्गी-पालन के सम्बन्ध में विदेश 


( १७७ ) 


में उच्च ट्‌ निग प्राप्त करने के लिये अध्ययन-छुद॒टी दी गई । पहिले की ही तरह 

ह डियन वेट रिनरी रिसर्च इन्सटीटयूट में टू तिग प्राप्त करने के लिये दो विभा- 
गीय उम्मीदवार भेजे गये, जिनसे से एक को पोस्ट प्रेजुएड देलिंग के लिये 
ओर दूसरे को पशु-पालन सम्बन्धी उन्‍्तत ट्रेतिंग परने के लिये भेजा गया । 


सरकार द्वारा ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये गये, 
जिनके पास पशुपालत के विकास कार्य करने के लिये आवश्यक झुविधायें थीं. और 
जिन्हें इस कार्य में अनुभव हो गया था। इस मद में १९४८-४९ में 
२७,८०० २० व्यय हुआ। इस प्रयोजन के लिये १९४९-५० में ३,१२,३०० रु ० 
को धनरादधे रखा गई थी, जिसे विभिन्‍न संस्थाओं में, जेसे इलाहाबाद 
एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट, नेनी, साहिवाल के देल ब्रीडिग फार्म, बेंती (प्रतापगढ़ ) . 
सिद्यन पोल्डी फास, एटा, गेर-सरकारी डेरी तथा गौज्ालायें, अखिल भः्टतीय 
पत्ष्‌ प्रदशिनी सम्षिति तथा जिला बोर्डों को घुड़-सांड आदि के १रण-पोषण के 
लिये दिया गया । 

४४--प्रत्त्य-पालन 

सत्स्य-पालन विकास योजनाओं सें और उन्नति हुई । इनमें से सबसे 
सहत्वपूर्ण योजना 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन” के सिलसिले मे तालाबों में 
मछली पालने के सम्बन्ध में बनाई गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर 
के अन्त तक ३२ जिलों में बहुत से तालाबों में मछली पालने का कार्य किया 
गया। ५७३ तालाबों को मार्च, १९५० ई० में उनके पहिले के अधिकारियों 
को सोंप दिये जाने के पूर्व नीलाम कर दिया गया । इनसे से अधिकतर 
तालाब गे र-सरकारी थे और भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत हस्तगत कर लिये 
गये थे ओर इनमें १९४४-४५ से भसछली पालने का काम झुरू किया 
गया था । इन तालाबों में से २९४ तालाबों की मछलियां मारी गयीं और इसमें 
से १९४९ ई० के अन्त तक ७, ६९४ मत २७ सेर साढ़े १३ छठांक सछलियां 
निकलीं जिसका हिसाब छूगाने पर औसतन प्रति एकड़ पानी में २४ सन से 
अधिक मछलियां आती हे । ये पोखर ऐसे थे, जिनमे पहिले सब किस्मों की 
मसछलियां औश्वतन केबल १० सेर के लंगभग मिलती थीं। इलाहाबाद, रूखतऊ 
और बरेली के ३ सकिलों के अलावा वर्ष में एक चौथा सकिल कायम किया गया, 
जिसमें कानपुर, उन्‍नाव, हरदोई सीतापुर और रूखीमपुर के जिले सम्मिलित थे । 


मिरर कार्य की रूम्बाई, जिन्हें जुलाई, १९४७ ई० सें पालन-आरम्भ किया 
गया था, १ फूट से अधिक हो गयी और जब यह आजा की जाने रूसी कि 
वे कुछ ही दिनों में अग्डे देता शुरू कर देंगी तो उन्हें मछली पालने के पहिले से 
बड़े एक बृत्ताकार तालाब सें भेज दिया गया, जो कि भुवाली हेच री में बनवाया 
गया था और जिससें मछली पालने के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था 
कर दी गयी थी । अंडों से निकलने वाले उन हजारों छोटे-छोटे बच्चों के लिये 
पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के हेतु रानीखेत, हवालबाग, बेजनाथ और 
गालदम में उनके पालने के लिये पोखर ('पप्रा'8७"ए ?0748) बनाये 
गये । बाद में तवस्ब॒र में २४० “मिरर कार्ट" सछलिय: भुवाली हेचरी को 
वहां के सिरर कार्पी की तसलकशी के स्टाक को बड़ाने के लिये और भेज्ञी गम, । 
इनको हवाई जहाज से न भेजकर साधारण दीन के बर्तंत में बरफ रखकर रेल 
और सड़क द्वारा भेजा गया और ये भारत में चार दिन तक २,००० मोल तक 
ले जाये जाने के बाद भी गंतव्य स्थान पर पहुंच गई और एक भी मछली 
नहीं मरी । दारजिलिंग महासीर को शिकार के प्रयोजन के लिये कुमायूं 
'में ले जाने का जो प्रस्ताव था उसे पूर्वों पाकिस्तान से होकर आने सें वाहुन 
'सम्बन्धी कठिनाइयों के होने से कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका । 


सहायक 
अनुदाद 


तालाब में 
मसछली पालने 
को (॥'७॥7 
४४0९२ 92) 
योजना 


क्माय्‌ मत्स्य 
पालन योजन 


( १७८ ) 


नोक्चिया कुमायूं की बड़ी-बड़ी झीलों में सछली पालने के कार्य की उन्नति के 

ताल योजना लिये पहिले पहल नौकुचिया ताल के विकास के लिये एक योजना स्वीकृत' 
हुईं। इसमें मछवे नवय दकों तथा वेभागिक उम्मीदवारों के लिये एक देनिग 
इंस्टीट्यूट की व्यवस्था भी की गई थी । 


करेला झील लखनऊ की जनता के लिये मछली तथा शिकार की व्यवस्था करने के 
योजना. उद्देश्य से मत्स्य-पालन के विकास के हेतु करेला झील चुनी गयो, जो रूखनऊ 
के पास है और सबसे बड़ी ऐसी झील है, जिसमें सदा काफी पानी रहुता है । पानी 
को काफी गहराई तक बनाये रखने के लिये ३, ४६० २० १० आ० की लागत से 
एक बांध बनवाया गया और झील के अनावश्यक पानी के निकास के लिये एक 
उपयुक्त जल सा्ग (80999 ) बना दिया गया । लेकिन सेवार अत्यधिक 
'होने से पुरे तालाब में जाल लगाना जोर तालाब से प्रिडेसस मछलियां (दूसरी 
मछलियों को खाने वाली मछलियां) निकालना सम्भव नहीं हो सका; किन्तु 
यह कठिनाई ८ इंच या इससे अधिक लम्बी १,३९५ मछलियां (672००१॥28 ) 
तालाब में छोड़कर, दूर कर दी गईं, क्योंकि इस आकार की छोटी-छोटी मछलियों 
(772०728) को 'प्रिडेसस मछली नहीं खाती हैं। समीपवर्तो गांव के 
एक पोखर में आवश्यक आकार की छोटी-छोटी मछलियां पाली गयीं, 
जिन्हें बाद में उक्त तालाब में स्थानान्तरित कर दिया गया । तालाब की 
वनस्पति, कमल, पानी में पेदा होने बाले फूलदार पौधे (ज़&6/ ॥980707 ) 
ओर अन्य प्रकार की सेवार भजद्रों द्वारा साफ कराई जा रही थी । 


सिर्जापपर॒ _ चू कि तालाबों में छोड़ो गई मछलियां समान रूप से नहीं बढ़ीं और कुछ सूरतों 

मछली फार्स में उनकी बाढ़ रुक गई या वे जीवित भी नहों रह सकों, इरालिये इस प्रकार को 
विषमताओं के कारणों को मालूम करने तथा उनके निराकरण के लिये नियंत्रित 
तालाओों में प्रयोग करना आवश्यक' समझा गया, जिसके फरूस्वरूप- मिजपुर 
के पास के टांडा प्रषपात के समीप, जहाँ कि काफी पानी की सप्लाई तथा सस्‍्तों 
जमीन दोनों ही उपलब्ध थे, फार्म खोलने के लिये एक नक्शा तेयार किया 
गया ।, 


क्षोज (रिसर्च) लखनऊ की खोज प्रयोगशाला (॥00860707 |,8&0078&07079) को 
हटाकर एक बड़ी इमारत में रखा गया, जहां पहिले से अधिक जगह थी ओर वर्ष 
में इस प्रयोगशाला के लिये अतिरिक्त सज्जा भेजने का आडेर दिया गया 
प्रयोगशाला में घत्स्य- पालन के विकास से सम्बन्ध रखने बाली व्यावहारिक 
महत्व की तीन प्रमुख समस्याओं की जांच की जा रही थी--उदाहरणार्थ (१) 
पोखरों के पन्नी और भूसि के विभिन्‍न भौतिक और र.सायनिक गुणों का 
मछलियों पर प्रभाव, (२) उन तालाबों में, (. नम सछलियां छोड़ी गई हों, ऐसे 
जलजीबों की किसमें और उनकी तादाद, जिन्हें कि मछलियां खाती हैं और 
इस प्रकार जिससे उनकी बाढ़ पर असर पड़ता है और (३) नदियों में पकड़ी 
गई सछलियों (0900/68) के आंकड़ों का संकलन तथा उनकी जांच करना 
ताकि यह निर्धारित हो सके कि वर्ष-प्रतिवर्ष उनमें बिना पाली हुई सछलियों का 
स्टाक (08प7:0! 8000२) कितना हो जाता है और तालाबों में छोड़ी गई 
छोटी-छोटी मछलियों (72०707728) का आकार कसा रहता हैं। 
जिससे विभिन्‍न दशाओं में उनकी बाहू की प्रगति निश्चित हो सके । 


( १७६ ) 


सअंच्यत्धथ 3 





. शिक्षा ओर कलायें 


४७५--शिक्षा 


प्रारम्भिक शिक्षा प्रसार योजना के अधीन जो १९४७ ई० में इस उद्देश्य 
से चलाई गई थी कि ६ से ११ वर्ष की अवस्था के सभी बच्चों को ५ साल की 
अवधि में अनिवायं शिक्षा दी जाय, १९४८ ई० के अन्त तक कूल ५८ लाख में 
से लगभग १५ लाख बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षर दी जा रही थी । इसलिये शेष 
४३ छाख बच्चों की शिक्षा के लिये व्यवस्था करनी पड़ी । बर्ष के अन्तर्गत 
'इस उद्देश्य से 5,२१८ नये राजकीय प्रारम्भिक स्कूछ खोले गये और इस प्रकार 
एसे सब स्कूलों की संख्या बढ़कर ११,१४० हो गई अर्थात्‌ २२,००० सकल 
खोलने का जो लक्ष्य था उसके आध से कुछ अधिक स्कूल खुल गय।.... 


सक्कड (90998) नाम के सचल ट्रेनिंग सकल योजना में, जो १९४७ ई० 
में चालू की गई थी, अच्छी प्रगति हुई और अध्यापकों के अधिक संख्या में उपलब्ध 
होने के कारण इन दलों की संख्या भी बढ़ कर ४९ हो गई अर्थात्‌ प्रत्येक जिले 
के लिये एक स्क्क ड हो गया भरत्येक सक्के ड में एक बेसिक दू निग-प्राप्त ग्रेजुएट 
और दो ऐसे व्यक्ति रखे गये जिनके पास एच० टी० सी० की औ : पी० दी० के 
खेल-कूद, कला और कौशल की विशेष योग्यतायें थीं। ये स्क्रोंड राजकीय 
प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों को दो वर्ष की द निग देते थे और इ सके बाद 
उनको शिक्षा विभाग द्वारा ली जाने बाली एच० टी० सी० की परीक्षा 
से बेठना पड़ता था । 


क़् 


१९४९ ई० में माध्यमिक शिक्षा के युनप्संगठनत का दूसरा वर्ष आरध्भ 
हुआ और विभिन्‍न वर्गों और विषयों में स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का 
कार्य समाप्त हुआ । उच्चतर साध्यमिक स्कूलों की संख्या लगभग ९२५ 
थी और ५,००,००० 5० इकमुटठ की धतराति इन स्कूलों को पुनस्संगठन कार्य 
के लिये अन दान के रूप में दी गई । 


रचनात्मक वर्ग के अध्यापकों के देनिंग कालेज ( (07897"76#ए६ : 


पृ७७०४०:७४ पफ्छाएंए॥2 (00020 ) के औद्योगिक रसायन शास्त्र उप- 
विभाग में फल संरक्षण पर भी अनुसंघान-कार्ये किया गया । कुम्भकर्म 
( ००/७०४7०४ ) उपविभाग द्वारा उत्पादित वस्तुओं में भी अत्यधिक वृद्धि 
हुई। ६५ संस्थाओं में ऋभोतर कक्षायें ( ००॥र्एकई00 0७8888 ) 


शक 


प्रारम्भिक 
शिक्षा 


सचल 

दनिग सकल 
(१[09./6 
([7'877708 
50998 8) 


माध्यमिक 
शिक्षा 


प्रांतीय 
शिक्षा दल 
(९००8) 


नेशनल 
क्डेट कोर 


( १८० ) 


रूगती थीं और बरेली में लड़कों के सी० टी० कालेज को लड़ कियों के सी० दी० 
कालेज में परिवर्तित कर दिया गया । 


तीन निजी संस्थाओं में जे ० टी ० सी० का कोर्स और दो में एल० ठी० का 
कोर्स भी पढ़ाया जाता था । 


सरकार ने पिछले वर्ष जूनियर स्कूलों में सामान्य ज्ञान का विषय चाल 
करने की योजना आरम्भ कर दी थी और इस प्रयोजन के लिये इनमें लगभग 
२२५ स्कूलों को २,२५,००० ० का अनुदान भी दिया गया था। इनसे स्कूलों 
को फर्नोचर मोल लेने के लिये इस वर्ष १,२५,००० रु० का अनुदान भी दिया 
गया था। 


अप्रेल, १९४८ ई० में सरकार ने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विद्यर्पथियों 
को अनिवार्य रूप से मौलिक सेनिक शिक्षा देने के लिये अनिवार्य सेनिक शिक्षा 
योजना चालू की थी और इस योजना को चाल करने के लिये पहले वर्ष सेरठ, 
आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, फेजाबाद, 
बनारस और इलाहाबाद को चुना गया था। १९४९० में इस योजना के अंतर्गत 
सेनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुछ संख्या लगभग १७,००० 
तक पहुंच गई । इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्‍न 
नगरों से लिये गये ऊगभग १६७ अध्यापकों को फंजाबाद में और रूगभग 
२२ और अध्यापकों को स्थानीय रूप से पी० ए० सी० के केन्द्रों में शिक्षा दी 
गई। इस प्रकार प्रान्त में शिक्षा प्राप्त अध्यापकों की कुल पंख्या बढ़कर लगभग 
४०० हो गई। पिछले बच्चे (अर्थात्‌ १९४८-४९ ) कंडेटों ने (१) शारीरिक 
शिक्षा की (२) बिना हथियारों के और हथियारों सहित डिछ की, (३ ) प्जेट्स 
संबन्धी ड्लि की और (४) उत्सवों के अवसरों पर की जाने वाली डिल की शिक्षा 
प्राप्त की और इस वर्ष उन्हें नक्शा समझने, कम्पास को प्रयोग में लाने और बन्दूक 
चलाने क भी शिक्षा दी गई । इस वर्ष यह योजना आंशिक रूप से चार 
और नगरों में अर्थात्‌ देहरादून, नेनीताल, अल्मोड़ा और मिर्जापुर में लागू 
की गई और इस पर व्यय किये जाने के लिये ५,३६,१०० रु० की धनराशि 
स्वीकृत की गई थी । 


भारत सरकार की नेशनल कैडेट कोर योजना इस प्रान्त में पुरानों 
यूनीवर्सिटी दे निग कोर के स्थान पर जुलाई, १९४८ ई० में चालू कौ गई 
थी। यह कोर दो डिबीजनों में विभाजित किया गया था । सीनियर डिबीजर्न 
डिग्नी कालेजों के विद्याथी' कैडेटों के लिये और जूनियर डिवीजन कक्षा ९ औ 
१० के विद्याथी कंडेट के लिये थ[। इन दोनों डिवीजनों में भर्ती स्वेच्छः से 
हीती थी और इस वर्ष उनमें भर्ती होने वालों की संख्या यह थी--सीमियर 
डिवीजन कंपनियों की कूल संख्या १९, केडटों की कुल संख्या २,९६४, 
जूनियर डिबीजन टू पई की कुल संख्या ४४, विद्याथियों की कूल संख्या 
३,९६०। सीनियर डिवीजन यूलिटें, जिनमें भर्ती हिये गये व्यक्तितयों की संख्या 
प्रत्येक यूनिट के सामने दी गई है, निम्नलिखित स्थानों पर खोली गई ;-- 

(१) इलाहाबाद ४ कम्पनियां, (२) आगरा ३ क्म्पतियां, (३) बरेली २ 

कम्पनियां (एक बरेली में और एक अलीगढ़ में) (४) लखनऊ २ कम्पत्तियाँ, 

(५) बनारस ४ कस्पनियां, (६) कानपुर ३ कम्पनियाँ और (७) मेरठ 

१ कभ्पनी । - 

इस संपूर्ण थोजना की देख-रेख करने के लिये एक लेजों आफिसर 
था और इस वर्ष सीनियर तथा जूनियर दोनों डिबीजनों के लिये सम्मिलित 
रूप से ७,९३,४०० रुपये की व्यवस्था की गई थी। 


( १८१ ) 


दिसम्बर, १९४४ ई० से शारीरिक संवर्धन परिषद्‌ (क,सिल आफ फिजिकल 
कल्चर ), उत्तर प्रदेश, युद्धषों तथा स्त्रियों दोनों ही के स्वास्थ्य-सुधार के लिये 
योजना तेयार कर रही थी और इस वर्ष १४ जिलों में इस काम की देख-रेख 
डिस्ट्क्ट सुपरिस्टेग्डेन्द करते थे और शोष प्रात्त में इस कार्यक्रम को शारीरिक 
संवर्धन (फिजिकल कल्चर) की तदर्थ जिला कमेटियां चलाती थीं। परिषद्‌ द्वारा 
४५६ अखाड़ों, १६० कलबों और ११४ लोकल बो्डों को सहायता दी गई । 
शारीरिक संवर्धन सप्ताह तथा कीड़ा.दिवस (स्पोर्ट्स डे) के जलसे इस विचार 
से बड़ छोकश्रिय सिद्ध हुये कि इस प्रकार के संगठित खेलकद का प्रचार 
ग्रामीण-क्षेत्रों में भी किया जा सका । है 


गृह विज्ञान कालेज में हाई स्कूल परीक्षा पास लड़कियों की भर्तों जुलाई, 
१९४८ ई० में आरम्भ हुई थी और सर्टिफिकेह आफ द निन के लिये पहिले 
जत्थे को १९५० ई- में पास होना था। गृह विज्ञान की विभिन्‍न शाखाओं में 
कालेज ने ३ महीने का प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिक्र शर कोर्स ) चलाया और 
मोन्ठसरी ढंग से ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षकों की देखरेश्व में ३ से ६ वर्ष तक के बच्चों 
के लिये एक डे मरसरी की भी व्यवस्था की । 

कांसटक्टिव द निग कालेज ने , जो पिछले वर्ष खोला गया था, ऐसे भावी 
शिक्षकों की ट्‌ मिंग की व्यवस्था! की जिससे उन्हें शिक्षा! विभाग के एल० ढ० 
ओर सी० टी० के डिप्लोमा मिल सकें । यह दे निग विशेष तथा निवलित 
शिक्षाप्रद और वाणिज्य संबन्धी दोनों ही थी और इसमें इन विषयों की ट लिंग 
सम्मिलित थी--क्षि, चीनी निद्कछ्षके बरतन बनाना, औद्योगिक रसायन शास्त्र, 
जिल्दसाजी, बुनाई तथा कताई, धातु के काम बताना और लकड़ी की वस्तु 
बनाना । कालेज के कृषि विभाग ने “अधिक अन्त उपजाओ कार्य को बड़े 
उत्साहु से आरम्भ किया और औद्योगिक रसायन शास्त्र विभाग ने तेल, साबुन 
और श्र्‌ गार की वस्त्‌यें बनाने के अतिरिक्त फलों को सुरक्षित रखने बाली वस्तु हों 
के उत्पादन पर विशेषरूप से जोर दिया। 


मनोविज्ञान विभाग (ब्यूरो आफ साइहोलोजोी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 
ने स्कूलों के छात्रों के लिये विभिन्‍न वर्गों के मौज़िक प्रश्ञाव और बोग्यता-प्राप्ति 
परीक्षण (ग्रुप वरबल इन्द जिजेन्स और अठेन्मेन्ट टेस्टस ) की योजना बनायी 
और उसे प्रमाणित किया और शिक्षितों तथश अशिक्षितों दोनों ही के 
लिये एक ““इंडिविजअल परफार नस देस्ट आफ ६इच्ठे लिजेन्स” की योजना बनाई । 
इस “यूरो ने विद्यार्थियों को शिक्षा, व्यवसाय और निजी कार्यों में नियमित रूप से 
सनोविज्ञान संबन्धी शिक्षा प्रदान की । 

सेन्ट्ल पेडागाजिकल (शिक्षण ) इंस्टीट्यूट का विज्येष कार्य जूनियर हाई 
स्कूलों के लिये ए्दयक्रमों का पाठय विषय (सिलेबस) तयार करना था 
और उनको बैेषथिक आधार पर तेयार करने में यथासम्भ व ध्यान दिया गया था। 
इनको तैयार करते समय विदय, शिक्षकों के विचार, छात्रों की दचि और अहुचि 
के सम्बन्ध में की गई जांच-प 'ताल के परिणाम बच्चों के मस्तिष्कों तथा वृद्धि 
संबंधी देव का सनोविज्ञान संबंधी आधार और एक खास उम्र में उसके सम्मान 
का पूरा-पुरा विचार किया गया था । 


विश्वविद्यालयों और डिय्रो कालेजों में विद्याथियों की संख्या बहती ही रही 
चुंकि विज्ञान के पाउयक्रम के लिये विद्याथों विशेषरूप से अधिक संख्या में भर्तो 
होना चाहते थे इसलिये सरकार ने इलाहाबाद तथा रूखनऊ के विश्वविद्यालय 
को अतिरिक्‍त अनुदान दिया जिससे वे अपनी विज्ञान की कक्षाओं में और 
अधिक संख्या में विद्याथियों को भर्ती कर सकें । विश्वविद्यालयों और 


शारीरिक 
संवर्धन 
परिषद 
(कॉंसिल 
आफ फिजि- 
कल कल्चर ) 


कालेज आफ 
होम साइन्स 
(गृह विज्ञास 
कालेज ) 


कांस्ट्क्टिव 
टू निग कालेज 


मनोविज्ञान 
विभाग 
(ब्यूरो आफ 
साइको- 
लोजी) 


सेंस्ट्ल पेडा- 
नाजिकल 
इंस्टी व्यू 5 


यूनिवर्सिदी 
एज्केशन 
(विश्व- 
विद्यालय की 
दिक्षा) 


डिग्री कालेजों को उनके पुस्तकालयों एवं प्रयोग शालाओं को स्थिति सुधारत 
तथा अतिरिक्त इमारतें बनाने के लिये भी पर्याप्त अनुदान दिये गये। एक 
बड़ी संख्या में कालेजों को आगरा विश्व-विद्यालय से सम्बद्ग होने की स्वीकृति 
दी गई । 


प्रौढ्ठ शिक्षा प्रान्त में १,३४२ सरकारी और ८०५ राज सहायता प्राप्त स्कूछ थे और 
ह वर्ष में ७६,८२५ व्यक्ति साक्षर बनाये गये । सरकारी पुस्तकालयों और वाच-. 
नालयों की संख्या ऋमशः १,०४० और ३,६०० थी। १९४९ ई० में लगभग 
१२९, १४, २४६ पुस्तकें लोगों को पढ़ने के लिये दी गई! और रलुग़रभग २५,५३, ५१२ 
लोग वाचनालयों में गये । इसके अतिरिक्त बैभागिक अफसरों के प्रयोग के लिये 
तथ ग्रामीण पुस्तकालयों को पुस्तकें सप्लाई करने के लिये केन्द्रीय पुस्तकालपों 
के रूप में मुख्यालय (हेडक्वार्ट्स ) इलाहाबाद में ३,१२९ पुस्तकें रक्खी गई । 
वर्ष में जो सबसे बड़े प्रोत्साहन की बात हुई वह यह थी कि भारत सरकार ने 
सामाजिक शिक्षा कार्य के लिये ११,५९,२३१ रु० का अनुदान दिया। सामाजिक 
शिक्षा पर सिद्धांत कमेटी की रिपोर्ट स्वीकृत की गई और इस कमेटी द्वार सिफा- 
रिद्य की गई पुनः संगठित योजदा शीघ्र ही कार्यान्वित की जाने वाली थी। 


स्त्री-शिक्ष| सत्री-शिक्षा में लगातार प्रगति होती रही और लड़कियों के सरकारी हाई 
स्कूलों की संख्या बढ़कर ३३ हो गई, जिमसें से पांच इंटरमीडियेट ह्टेन्डर्ड के 
थे। बरेली का पुरुषों का सी ० टी० ट्रेनिंग कालेज बदलकर स्त्रियों के छिये 
ट्रेनिंग कालेज कर दिया गया, जिससें इंटरमीडियट पास उभ्मीदवारों को एक 
वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है । ९१ लड़कियां एल० दीं० परीक्षा में बेठों 
जिसमें ७४ पास हुई. और १०८ लड़कियां सी० टी० परीक्षा में बेठीं, जिसमें ८८ 
पास हुईं। जुलाई, १९४९ ई० से तेरह सरकारी मसार्मूल स्कूल और ३ 
सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूलों को लड़कियों के लिये विशेष किस्म के नाम स्कूलों के रूप 
में बदल दिया गया। हरवोई में हाल ही में खोले गये सरकारी प्राइमरी स्कूलों 
के अध्यापकों को एक बार में ६ महीने की द्रे,नग देने के लिये एक सकल खोला 
गया ओर दूसरा बुलन्दशहर सें खोला गया जहाँ पी० टी: सी० अध्यापक 
एच० दी ० सी० प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं और तीसरे स्कूल में, जो 
इलाहाबाद में खोला गया, अध्यापकों को नरसंरी स्कूलों के तरीहें पर दे विंग 
दी गई। न्‍ 

हिन्दी और उद' से,शरनों के एक में मिला दिये जाने और कुछ स्कूछ 

हायर सेकन्डरी स्कूलों में बदल दिये जाने के फलस्वरूप जूनियर हाई स्कलों की 
संख्या घट गई। लड़कियों और लड़कों के पाठ्यक्रम में हिन्दुस्तानी ओर 
एंकलो-.हिन्दुस्ताती का अन्तर समाप्त कर दिया गया। 


पिछले वर्ष प्राइमरी स्कूलों की संख्या १,८६९ थी, जो बढ़कर इस बर्ष 
२,१४३ हो यई। प्राइमरी स्कलों के लिये द्रनिंग प्रएप्त अध्यापिकाओं की माँग 
को पूरा करने के लिये लड़कियों के ५ सरकारी नार्मल स्कूलों में थोड़ी अवधि 
के बेसिक रिफ्र शर कोर्सो' की व्यवस्था जारी रक्‍खी गई। 


अनुसूचित अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों, जिनमें मोमिन अन्सार जाति 
जातियां और सम्मिलित हैं, के लिये शिक्षा प्रसार योजना की प्रगति संतोषजनक रही। 
: पिछड़ी हुई पिछले वर्ष की तुरूना में उनके लड़कों की स्कूलों की संख्या बढ़कर १५४ से 
जातियां १७९ हो गई। लड़कियों के स्कूलों की संख्या ५६ से ६७ हो गई। रात्रि 
पाठशालाओं की संख्या ४३ से ४८ हो गई। पुस्तकालयों की संख्या २९ से 

४४ हो गई और पिछड़ी हुई जातियों के होस्टलों की संख्या २८ से ३० हो 

गई । छात्र-वृत्तियों की संख्या बढ़ाने तथा पाठ्य पुस्तकें आदि मुत्त देने के 


( (८३ ) 


लिये इस वर्ष पिछड़ी हुई जातियों के संस्थाओं के अनुदान में १,११,६८० रू० 
की वृद्धि की गईं। पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को प्राइमरी कक्षाओं 


से विश्वविद्यालयों तक शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रव॒त्तियां देकर प्रोत्साहित . 


किया गया और उनके लिये जो नियत धनराजि थी उसे ९२,३०४ र० के एक 
अतिरिक्त अनुदान हारा बढ़ाकर १, “९,४१४ ३० कर दिया गया। इसी 
प्रकार मोमित अन्सार मुस्लिम विद्याथियों को छात्रवृत्तियां तथा अस्य शिक्षा 
संबन्धी सुविधाये देकर प्रोत्साहित करने के लिये १९४८-४९ की ४३,८०० रू० 
की नियत धनराशि में १९४९-५० में ३७,६०० २० की वृद्धि कर दी गई। 
आदिवासियों को शिक्षा के लिये सरकार ने जो मिजपिर में योजना १९४७- 
४८ में आरबश्भ की थी बहु इस वर्ष और आागे बढ़ाई गई। उनको शिक्षा 
के लिये बजट में २०,००० झू० की नियत धनराशि विशेष रूप से अलग रख दी 
गई और सर्देट्स आफ इंडिया सोसाइटी ने उत्के लिये १९४९-५० ई० में १० 
ओर नये स्कूल खोले । 


विश्वविद्यालय अनुदान समिति (यूनिर्वातिटी ग्रान्टस कमेटी) डा० हृदयनाथ 
कूजरू की अध्यक्षता में कार्य करती रही और उसने प्रान्त के विध्वविद्यालयों में 
शिक्षा के सुधार के निमित्त सरकार के समक्ष कई महत्वपृर्ण सिफारिशों प्रस्तुत की । 


वेज्ञानिक खोज समिति (साइन्टिफिक रिसर्च कमेटी) डा० के० एस० 
कष्णानन्द की अध्यक्षता में कार्य करती रही और प्रान्त के विश्वविद्यालयों 
तथा उन संस्थाओं हारा, जो विश्वविद्यालय नहीं थों, वेज्ञाविक खोज कार्य किये 
जाने के निस्ित्त ७१,००० 5० की धनराशि इसके अधिकार में रख दी गई। 
खोज कार्य करने वाले विभिन्नविद्यारथियों (रिसर्च स्कालसे) हरा प्रस्तुत की 
गई खोज योजनाओं (रिसर्च प्रोजेक्ट्स) पर विचार करने के परचात्‌ समिति 
ने विव्वविद्यालय अनुदान समिति (यूनिवर्सिटी ग्रान्द्स कमेटी) हवरा सरकार 
से इस बात की सिफारिश की कि ६६ योजनाओं के लिये अनुदान दिये जाये 
ओर स्वयं इसने उन संस्थाओं द्वारा, जो विश्वविद्यालय नहीं थीं, प्रस्तुत की गई 
२५ योजनाओं के लिये अनुदान स्वीकृत किये। वेज्ञानिक खोज के सस्बन्ध 
'में समिति ने प्रान्त के प्रमुख उद्योगपतियों का सहयोग प्राप्त किया और 
अपनी देख-रेख में कार्यान्यित करने के लिये योजनाएं मांग; । 

वभाग की कार्यवाही से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर शिक्षा-सम्बन्धी 
फिल्मों को तेयार करने का कार्य भी इस वर्ष आरम्भ किया गया और १६ 
फिल्में तेयार की गई जिनसे से प्रत्येक फिल्म ४,६०० फीट हूम्बी थी। 

“शिक्षा नामक शिक्षा सम्बन्धी त्रेमासिक पत्रिका ने, जो पहले पहुल १ जुलाई, 
१९४८ ई० को प्रकाशित हुई थी, सरकार की शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के 
विषय में जवता को सूचना देने का कार्य किया। इसकी पतियां विदेशों में 
स्थित समस्त भारतीय दूतावासों को तथा सारे भारत के राज्यपालों (गवर्नरों), 
संचालकों (डाइरेक्टरों) और ग्राहकों को दी गई । 

समाज-सेवा के कैडेटों की दूसरी दोली की ट्रेनिंग, जो १९४८ ई० 
के सितम्बर में आरम्भ हुई थी, मई १९४९ ई० में पूरी हो गई और 
तीस़री टोली की ट्रेनिंग जुलाई, १९४९ ई० में आरम्भ हुई। इस वर्ष कंडेटों 
की संख्या केवल १०६ रही जबकि गत वर्ष उनकी संख्या ३५० रही। 
प्लैद्न के ऋ्म से कैडेटों को मुरादाबाद जिले के जाहेसपुर, चुनार के किले 
तथा कानपुर जिले के खिरसा के सहायक शिविरों में भेजा गया। शिविरों 
का निरीक्षण करने के लिये एक इन्स्पेक्‍्शन बोर्ड बनाया गया और 
सकी सिफारिश पर केडेंटों के लिये भोजन का भत्ता बढ़ा दिया गया और 


पा 


है. 


विश्वविद्यालय 
अनुदान 
समिति 


वेज्ञानिक 
खोज 


शिक्षा 
सम्बन्धी 
फिल्में 


शिक्षा 


समाज-सेवा 
की ट्रेनिंग 


और अधिक 


शिक्षा प्रदान 
करने (फरदर 
ए ज्यूकेशन ) 
की धोजना 


आन्तोी व संप्र- 
हालय, 
लखनऊ 


( १८४ ) 


विशेष कर इस बात के आदेश: दिये गये कि उनके प्रातःकाल के नाइते में दूध 
भी सम्मिलित किया जाय। 

भर्तो आदि के व्यय को पूरा करने के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों को सहायता 
देने के नमित और अधिक शिक्षा प्रदान करने (फरदर एज्यूकशन ) की योजना 
के अन्तर्गत और अधिक शिक्षा प्रदा ; करने के सम्बन्ध सें चुनाव बोर्ड (फरदर 
एज्यकेशन सेलेक्शन बोर्ड) के जेरयमेतर के अधिकार में १०,००० ६० की 
धनराशि रक्‍्खी गई, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत उपयकक्‍्त व्यक्तियों को 
वित्तीय सहायता भी मिलती रही। 


४६--१६४६ सें साहित्यिक प्रकाशन 

गत वर्ष ७९० पुश्तकों की तुलना में १९४९ ई० में कुल १,०१० पुस्तकें 

प्राप्त हुई' और इस प्रकार इन पुस्तकों की संख्या में २२० की वृद्धि हुई है। 

इसमें से ७३६ पुस्तकें हिन्दी की, ९३ कई भाषाओं में लिखी हुई (00|ए०!०५) 

७८ अंग्रेजी की, ३० संस्कृत की, ३३ उर्दू की, २६ अरबी की, ५ नेपाली की, 

३ बंगला की, ३ गढ़वाली की, २ गुजराती भाषा की पुस्तकें थीं और एक पुस्तक 
रोमन लिपि में थी। 


१९४८ ई० की तरह आहलोच्य वर्ष सें भी हिन्दी की पुस्तकें सबसे अधिक 
थीं। सभी प्रकार के विषयों में से पद्च की पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक 
अर्थात्‌ २५३ थी । अन्य कुछ महत्वपूर्ण विययों पर पुस्तकें इस प्रकार थीं:-- 
भाषा १७५, धर्म 2८०, गल्प ७७, गणित ४८, चिकित्सा २७, जीवनी २५, नाठक 
तथा कानून प्रत्येक में २१ पुस्तकें , नागरिक शास्त्र २०, भूगोल १४, इतिहास 
१३, गणित ज्योतिष तथा फलित ज्योतिष ११ और दहोंन ७॥ बारह विषयों पर 
१० से कस थुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । निम्नलिखित दिषयों पर कोई भी पुस्तक 
प्रकाशित नहीं हुई थी :-- 

भानवशास्त्र । 

पुरातत्व । 

वाणिज्य । 

इस्मीनिरयरिंग । 

उद्योग तथा युद्ध । 


७४७--कला ओर विज्ञान 


प्रान्तीय संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के संग्रह में १९० प्राचीन वस्तु एं और 
प्राप्त किये जाने से वृद्धि हुई । इसमें पत्थर पर खुदी हुईं मृतियां, पकी हुई मिट॒टी 
की कलाकृतियां (8807'% 000099 )3 सीरू और सीलिग, कांच की गुड़ियायें और 
इसरे कम कीमती पत्थर सस्सिलित हैं, जो बनारस, सथुरा कोसाम तथा प्रान्त के 
अन्य प्राचीन स्थानों से उपलब्ध हुए । दूसरी ओर मुद्रा शाखा के मुद्रा कैबिनेट 
में ४२४ विभिन्न प्रकार की सुद्राओं की वृद्धि हुई, जिनमें छिंदी हुई सुद्गायें 
(पंच माकर्ड ), कुशाण, गुप्त, मुगल तथा आधुनिक काल की मुद्रायें भी सम्सि- 
लित हैं। इनमें से कई दुर्लभ मुद्राएं थों और उनसे बहुत से अज्ञात ठकसालों 
का पता लगा । मानव-शास्त्र-विभाग सें गगेश और अम्बिका को पीतल की 
मूर्तियां बढ़ाई गईं जो नेफली कला को व्यक्त करती हेँ। 


लगभग ५०० प्राचीन वस्तुओं का एक प्रतिनिधि संग्रह भी इस विभाग के 
लिए खरीदा गया जिसमें तिब्बत ओर मानसरोवर के प्रदेशों से संगृहोत 
अध्सीभत अवशेष (60888 ), जड़ी-बूटियां, हस्तलेख इत्यादि सम्मिलित थे । 


हैं। जाए 


कला विभाग की चित्रशाहा में भी विभिन्न शैलियों की कई प्रतिनिधि 
चित्रों की अभिवृद्धि की गई। नेपाली और तिब्बती कला को व्यक्त करने वाली 
३२ रेशमी पताकायें भी बढ़ाई गई। 

संग्रहालय में ७२ बस्तु्यें और बढ़ाई गई जिनमें अधिकतर मरलियां , पकी 
हुई मिटटी की कलाहतियां तथा ८१ सुद्राएं सम्मिलित थीं । प्रदशेव वस्तुएं 
काल के अनुसार शीशा रूणी हुई विभित्र अल्मारियों ( 5800 0७888 ) 
में रखी गयी थीं और भधुरा में प्रमुख स्थानों पर संग्रहालय के प्रति जनता में 
दिलचस्पी पैदा करने के लिए बड़े-बड़े बोर्ड हिन्दी में रूगवा दिये गये। 

फब्छिक छाइब्र टी, इलाहाबाइ--बर्ष में छाइज्रेरी में बढ़ाई गई परस्तकों 
की कुल संख्या ३९० थी, जिससें से २४२ पुस्तकें खरीदी गयीं और शेष दान के 
रूप में आप्त हुई । पढ़ने के लिए पुस्तक ले जाने बालों की रूंख्या १,५०२ 
थी ओर जिन विषयों की अधिकांश पुस्तकें पढ़ी गई' वे लोकप्रियता के अनुसार 
इस प्रकार हेंः--हिन्दी, बंगला, इतिहास, समाजशास्त्र, उपन्यास, कहानियां आदि 
ओर दर्शन शास्त्र। 

अमोरुद्दील्ा पहिज्ञक लाःब रो, लखन ऊ--पिक्टोरियल (सचित्र ) न्यूज 
सेक्शन, कोटवारा, आठ कलेक्शन तथा यूनेस्कोीं डिपएजिठरी लाइब्रेरी में वृद्धि को 
गई। वर्ष में छाइड्रेरी (पुस्तकालय) में बढ़ाई गई पुल्तकों की संख्या १,००३ 
थी और पढ़ने के लिए पुस्तक ले जाने बालों की संख्या १,३९१ थी। 


छेट--सूचना तथा धर्यापत 


एक ओर जनता को सरकार को नीतियों, कार्यक्रों तथा जनता कौ 
स्थिति सुधारने की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कराकर तथा दूसरी ओर 
सरकार को उसकी नीतियों तथा कार्यवाहियों के संबंध में जनता की प्रतिक्रिया 
की सूखना देकर सूचना डाइरेक्टोरेट ने जन-भ्िय सरकार तथः जनता में मिकद 
सम्पर्क बताये रकखा । इसके अतिरिदत सुचना स्थायी समिति की १२ फर-- 
बरी, १९४९ ई० की बेठक में किये गये लिश्चप के अनुसार न केवल सरकार 
के विशिज्य विभागों हारा की गयी कार्यवाहियों के संबंध में ही जनता को जान-- 
कारी प्राप्त कराने का प्रयत्त किया गया, अत्कि उसको यह बताने की कोशिश 
भी की गई कि सरकार ने जनता को अच्छे सागरिक्त बनाने के हे वया-क्या 
कार्य किये तथा वह और क्या-क्या करने जा रही है । इस हेतु सकती प्र्चा-त 
साधनों अर्थात्‌ प्रेस विज्ञप्तियों, पएस्तिवा 4, बेभागिक, सामशिक-पत्र, न्यूज़ लेट्स, 
(संदाद-पत्र) फिल्‍म, फोटो-चिध तथा रेडियों का उपयोग किया गया। इस 
प्रकार के प्रस्यापन कार्य के लिए रेडियो के प्रयोग पर विश्येष ज़ोर दिया गया । 


पहिले प्रस्यापन साहित्य- - पत्र-पत्रिकाओें (ज्वहय), युस्तिकायें (पेम्फलेट), 
पर्चे (लीफलेट) इत्यादि--मुष्त बांदे जात थे । परन्तु अनुभव से यह 
पता चला कि निःशुल्फ बांठा गया प्रस्यापन साहित्य सदा ही उन व्यक्षितियों 
के हाथ में नहीं पहुंच था जो उसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकते थे या 
उससें दिलचस्पी रखते थे । अतः इस उद्देश्य से कि प्रस्यापत साहित्य ऐसे 
लोगों के हाथ में न जाय जो कि उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, सूचना को स्थायी 
समिति की सिफारिश के अनुसार यह निश्चय किया गया कि सूचना डाइरेक्टोरेट 
की पाक्षिक पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों का सूल्य नियत किया जाय और 
उनका सुफ्त वितरण जहां तक सम्भव हो, कसम कर दिया जाय। पत्न- 
पत्रिकाओं (जर्नेह्स) को भाषा भी सररू बनाई गई जिससे सब लोग उसे 
अच्छी तरह समझ सकें । प्रख्थापन साहित्य को कीसत रखने तथा उसकी 


पुरातत्व सं प्र- 
हालथ, मधुरा 


लक] 


पड्लछिक 
लाइब्रेरी 

सावजनिक 
पुस्तकालय) 


हि ्. 


शत्न-पन्निकायें 
(जनेल ) 


पुस्तिकायें 

(पेसफलेट ) 
तथा अन्य 
साहित्य 


प्रेस 
विज्ञप्तियां 


सं वाद-पतन्र 
(९९ए४ 
3660678) 


फोटो हारा 
भ्रस्यापन 


भाषा सरल करने के निश्चय को कार्यान्वित करने के हेतु सुचना डायेरेक्टोरेह 
में व्यापारिक ढंग पर पब्लिकेशन ब्यूरों खोला गया। 


वेभागिक पत्रिकायें अर्थात्‌ समाचार ( हिंदी ), यू० पी० इंफा्मेशन 
(अंग्रेजी) तथा इत्तलाआत ( उदूं ), जोकि अब समूल्य प्रकाशनों के 
रूप सें प्रकाशित होते हे, पहिले को भांति बराबर प्रकाशित होते रहे। 
प्रत्येक पखवारे में इन तीनों पत्रिकाओं को कुछ सिलकार लगभग 
२०,००० प्रतियां छपती थीं और वर्ष के अन्त में खरीदने बाले ग्राहकों को 
संख्या लगभग २,३०० थी । अन्य लोगों के अतिरिक्‍त युक्त प्रान्तीय विधान 
सभा फे सदस्पों, विधान परिषद्‌ के सदस्यों, तथा युक्त प्रान्त से चने गधे संसद के 
सदस्यों, बेभागिक अध्यक्षों, एस्तकालयों, समाचार-पत्नों, जरखिल भारतीय 
कांग्रेस की कार्यकारी समिति फे सदस्यों, केन्द्रीय तथा प्रान्तीष सरक्षारों, विश्व-- 
विद्यालयों तथा जिला नगर कांग्रेस कमेटियों को भी इन पत्निकाओं की 
प्रतियां मुक्त बांदी गई ताकि वे सरकार की कार्मेवाहियों और कार्ये -क्रमों की 
जानकारी प्राप्त कर सकें। इन पत्रिकाओं के पांच विशेर्षाक अर्थात्‌ जमींवारी 
विनाश , स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, भूमिधारी तथा रिपड्लिक् विशेषांक 
निकाले गये ओर वे बहुत जन-प्रिय सिद्ध हुए। 

ग्राम सुधार विभाग का मासिक पत्र, जो किसानों के लिए प्रकाशित किया 
जा रहा था और जिसका प्रकाशन कार्य अब सुचना विभाग को सोच दिया गया 
है, एक अच्छे और समूल7 प्रकाशन के रूप में नथायुग्” नाम से प्रकाशित 
होने लगा। 


१९४९ ई० में गल्‍ला वसूली, सफाई तथा प्राथमिक चिकित्सा, खेती, 
हमारा भोजन, नशाबंदी, गांव आबादी ऐक्ट, अधिक अश्न उपजाओ आन्‍्दोलव, 
गान्धी जयंती तथा जमींदारी विनाश आदि जेसे विभिन्न विकयों घर २७ 
पुस्तिकायें ( प्रेम्फ्लेट्स ) ६ पर्व (लीफलेट्स) तथा २ पोस्टर निकाले 
गये। इनसें से १० पुस्तिकाएं (पेस्फडेड्स) समूल्य और शेष अपूल्य थीं। 

सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों और अन्य संबंधित विषयों, जिनमें 
सरकार हारा नियकक्‍त की गयी विभिन्न सम्तितियों द्वारा की गई जांचों के 
परिणाम भी सम्मिलित है, के संबंध में समध-समय पर समाचार-पत्रों तथा 
समाचार एजेन्सियों को प्लेस विज्ञप्तियां जारी की गईँ। २५ विशेष लेखों; 
आल इंडिया रेडियो हात प्रसःरित बहुत से भाषणों और माननीय मंत्रियों 
के बहुत से संदेशों के अतिरिकत वर्ष में ७४५ ऐसे प्रेत नोट भी जारी 
किये गये। | 


इस वर्ष अप्रेल के महीने से एक नया काम यह प्रारभ्भ किया गयव। कि समत्त 
समाचार-पत्रों ओर समाचार एजेन्सियों को हर सप्लाहु विभिन्न सरकारी 
विभागों की कार्यवाहियों का विवरण एक साप्ताहिक संवाद-पत्र के रूप में प्रति 
सोमवार को प्रकाशनार्थ दिया जाने गा । समाचार-पत्रों ने इन संवाद “पत्रों 
का अच्छा स्वागत किया और कुछ सम्राचार-पन्नों ने तो उन्हें बिना किसी 
काट-छांट के सम्पूर्ण ही प्रकाशित किया। 


फोटो द्वारा प्रख्यापत की योजना के अन्तर्गत डाइरेक्टोरेट के फोटोग्राफिक 
सेक्शन (फोटोचितन्न उप-विभाग ) ने महत्वपूर्ण घटनाओं और समारोहों के 
फोटो खींचे और विस्तृत प्रस्यापत के लिए समाचार-पत्रों को दिये । वर्ष 
में कुल मिलाकर ऐसे १०,८७४ फोटो चित्र समाचार-पत्नों को वितरित किये 
गय । फोटो का उपयोग डाइरेक्टोरेह की सचित्र पुस्तिकाओं और बाउचरों 
सम भी किया गया। ; 


( १८७ ) 


ग्रामोण जयता के लाभ के लिए प्रत्येक सांयकाल हिपतारा पंचायत घर 


तामक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए लखनऊ स्टेशन से सम्बद्ध थोड़े से कर्म- 
चारियों 6/रा आल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन के साथ सम्पके पूर्व॑चत्‌ 
जारी रक्लखा गया । इसके अतिरिक्‍त प्रान्तीय महत्व के समाचारों के सार भी 
प्रत्येक सायंकाल आल इंडिया रेडियो को दिये गये, और समय-समय पर स्थानीय 
रेडियो स्टेशन से महत्वपूर्ण विषयों पर भाषण प्रसारित करने का प्रबंध भी किया 
गया । सूचना विभाग की स्थायी समिति का यह निर्णय कार्यान्वित किया 
गया कि रेडियो प्रस्यायत कार्यक्रम सें पर्याप्त शैक्षिक महत्व होना चाहिए 
और ऐसी भाषा उयुक्त की जानी चाहिए जो न केवल पूर्वों जिलों के मिबासी 
ही समझ सकें बल्कि पुरे राज्य के निवासी समझ सक्नें। 

डायरेक्टोरेट के पास ६८९ रेडयो सेट थे और उन्रकी मरम्भत और अधि- 
हठापन का कार्य भी उसी के जिस्मले थार । सरकार की जन-श्रवण योजना 
(कम्यूनिदी लिसेनिंग स्‍्कीस ) के अन्तर्गत लखनऊ, रायबरेली और बाराबंकी 
में बहुत से सेट लगाये गये और इनमें से कुछ सेट सार्वेजनिक संस्थाओं को प्रति 
सेट पीछे २०० २० जमा करने पर इस विशेष प्रकार के प्रत्यापन-साथन को 
लोकप्रिय बनाने के लिए उधार दिये गयें। 

लोगों को कश्मीर समस्या की जानकारी कराने के उद्देश्य से, राज्य के 
सभी पांच विश्वविद्यालयों से यह प्रार्यता की गधी- थ कि वे काइमीर विषय पर 
एक लेख प्रतियोगिता का आयोजन करें और योग्यता के अनुसार तीन सर्वोत्तम 
लेखों के लिए ऋमशः १००२०, ७५ रु० और ५० रु० के मूल्य के तीन 
पुरस्कार प्रदान करें । बाद में कश्मीर संबंधी प्रस्थापन कार्य के सिलसिले में 
इन लेखों का उपयोग पत्रिकाओं, बहुत-सी पुस्तिकाओं, पोस्ठरों और अन्य 
साहित्यिक प्रकाशनों में किया गया। 

प्रयोगात्मक आधार पर प्रान्त के दस बड़े-बड़े तगरों में जो माइक्रोफोल 
स्टेशन खोले गये थे, वे सब के सब दिसम्बर, १९४९ ई० तक तोड़ दिये गये, क्‍योंकि 
अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि उससे कोई लाभदायक काम नहीं हुआ और जनता 
को जितना लाभ उनसे पहुंचता चाहिए था वास्तव में उतना उन्हें नहीं पहुंचा ॥ 

फील्ड पब्लीसिटी यूनिट, जिनकी संख्या १९४८ ई० में केवल २५ थी , 
१९४९ ई० में बढ़ाकर ५० कर दी गयी--एक डायरेक्टोरेट के मुख्यालय (हेड- 
क्वार्टर ) पर और वहरो-गढ़वाल और रामपुर के दो नये जिलों को छोड़कर 
एक उ+ प्रत्येक जिले में । इन यूनिटों ने सरकार के विकास-क्रार्यो के प्रचार 
के अलावा जमींदारी विनाश कोब ओर मद्य-निबंध के आलन्दोलन में भी 
सहायता की। वर्ष में फील्ड पढ्छिसिदी अफसरों के कैड के स्थान पर घटाये हुए 
वेतन-कऋम में डिस्ट्विट इन्ड्ारें गब अफसरों का एक तथा कंडर बनाया गया। 

प्रत्येक जिले में फीड प ब्छसिदी स्कीम (कार्यक्षेत्र प्रत्यायत योजना) के प्रसार 

तथा फील्ड पब्लिसिठी यूनिट की स्थापता को आवद्यकता के साथ-साथ यह भी 
प्रतीत हुआ कि कानपुर, आगरा, बतारस, इलाहाबाद और लखवऊ नचरों के 
विस्तार, जनसंख्या तथा राजनोतिक जागृति को देखते हुए यह आवश्यक हैं कि 
उनमें प्रर्यापत के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किये ज यं, क्योंकि इसके लिए 
जिला इन्फा्मशन अफसर को, जिसे एक समूचे जिले के तत्सम्वन्धी कास की 
देखभाल करनी पड़ती है, मु/इकल से समय महू प ता ह॥ इसलिए उपयुक्त पांच 
नगरों में से प्रत्येक में इस वर्ष एक एक अतिरिक्त जिला इंफार्मंशव अफसर भी 
नियुक्त किये गये । - 

इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों के प्रल्यापन कार्यो" में सामंजस्थ 
स्थापित करने तथा जनता में प्रद्यापन साहित्य बांदने में सहायता देने के 


$ 


रेडियो हारा 
प्रद्यापन 


काइ्पीर संबंधी 
प्रद्यापन 


माइ क्रोफोच 
स्टेशन 


फीहड प्रर्याप 
(पढ्लिलिदी ) 


प्रद्याशित 
ख्पात्ार।) 
की जांच 


संयुवत प्रांतीय 
समाचार- 
पत्र परा- 
मरह्ं दात्ी 
समिति 
सभाचा र-पत्चों 
के विरूए 
करवाई 


मृल्य और 
रहन-सहन 
१ 'काव्यय 


उल्देबय से प्रत्येक जिले में एक एक जिला प्रस्यापत समिति बनो दी गयी। 
जिला बोड के प्रेसोडेंठ को इस समिति का अध्यक्ष (चेयरसंव) भियकत किया 
गया और (१) जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति, (२) जिला डेणलूपसेंट एस 
सिएशन के सभापति, (३) भाग्तीय रक्षक ढल के संगठक ( आरगनाइज्जर ) 
और (४) जिला अफसर द्वारा नामजद एक व्यावेत को इस सर्मेति का सदस्य 
बनाया गया । जिला इच्फार्मशन अफसर इस समिति के सेक्रेटरी के रूप में कार्य 
करते थे । 


प्रति दित लगभग एक सो समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं की जांच की 
जाती थी और उन समाचारों की “कदम ” प्लाननीय मंत्रियों, अझूसरों या 
संबंधित विभागों के पास भेज दी जाती थी जिनके संबंध हें सरकार को ध्यान 
देने की आवश्यकता होती थी । समाचार-पत्रों पर यह जानने के उद्देश्य से 
भी नज़र रकखी जाती थी कि प्रेस कानूनों (07088 ॥0ए98) तथा प्रेत 
नियमों और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच जो भारत-पाकिस्तान 
समझोता हुआ हे उसका यथोचित रूप में पालन किया जा रहा है या नहीं । 
इसके अतिरिक्त प्रान्तीय सह॒त्व के विषयों की साप्ताहिक आलोचनाएं , 
राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर समाचार-पत्नचों की टिप्पणियों 
की पाक्षिक आलोचनाएं , सप्ताह की घटनाओं के स्मृति-पत्र तथा प्रान्‍्त की 
सामान्य स्थिति की पाक्षिक विवेचनाएं भी तेयार की जाती थीं। 


प्रेस प्रतिनिधियों की इच्छानुसार अप्रैल, १९४९ ई० में संयुक्त प्रान्तीय 
समाचार-पत्र परामहोदान्नी समिति का पुर्नानिर्माण किया गया । उससे प्रेस 
संबंधी मासलों में सरकार को परामहा देना जारी रक्‍क्खा और समिति तथा 
सरकार के पारस्परिक संबंध बराबर अच्छे बने रहे। 


सरकार ने किसी समाचार-पत्र के विरुद्ध जमानत झांगने और / ०। जब्त 
करने के रूप में कोई कार्रवाई नहीं की और न तो प्रकाशन के लिए अद्यलती 
नोटिसें इत्यादि देमे के मामले में छिसी समाचार-पत्र के साथ भेदभाव की नीति 
बरती गयी। ह 

वि शी 

लखनऊ के तनवीर” और बिजनौर के “भदीमा”? के सम्पादकों को 
साम्प्रदायिक घणा को भावना पेदा करने बाले आपक्तिजनक लेख प्रकाशित 
करने के लिये चतावर्ी दी गयी और उन्हें आदेश दिया गया कि. भविष्य 
मे वे ऐसे लेखादिन लिखें | 


प्छ्एक्प फष्थकर.. 232) ०-खय भरकम, 


है *.. अध्यच्याय ८ 
विधिध 


४६--अथे तथा संध्या 


अर्थ तथा संख्या विभाग ने कृषि संबंधी तथा औद्योगिक वस्तुओं के थोक मूल्य 
तथा दिल प्रतिदिन के उपभोग की वस्तुओं के फुदकर मूल्यों के आंकड़ों को 
एकत्रित तथा संकलित करने का काम जारी रखा । फलों और तरक्रारियों 
क मूल्यों के आकड़ों का एकत्र किया जाना जारी रहा तथा मृत्य संबंधी 


श्प 


आकड़ों को सूची में पशुधव और उ की उप पैदावार के संबंध में नये सूल्यों के 
आंकड़े जोड़ दिये गये। नो महत्वपूर्ण केन्द्रों के कम बेतन पाने वाले सरकारी 
नौकरों के संबंध में रहन सहन व्यय के छूचक अंक पूर्वबत्‌ तेयार किये जाते रहे 
और 2१५ महत्वपूर्ण नगरों में ५०० रुपये सासिक से कम्त वेतन पाने वाले 
नाव-गजटेड सरकारी नौकरों के पा रवारिक बजटों के संबंध में एक नयी जांच-- 
पड़ताल की थोजना बनायी जा रही थी। उसी प्रकार ऐसे सूचक अंकों के 
तैयार किये जाने का काम जारी रहा जिउसे यह पता चल सके कि कृषि संबंधी 
वस्तुओं के थोक मूल्यों के उतार चढ़ाव का गेर कृषि संबंधी वस्तुआ के मूल्यों 
पर कया प्रभाव पड़ता रहा और मूल्यों के घटते-बढ़ते रहने तथा रहतन-सहन 
व्यय सूचक अंकों के संबंध में मासिक ससीक्षा तैयार की गय:। 


इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स ऐक्ट, १९४२ के छागू होने का यह च/था वर्षे 
था और सरकार कारखानों के अधिवासियों को उन विवरणपत्रों के तेयार करने 
में सहायता देती रही जो उक्त ऐशक्ट के अधीन अधिवासियों को बनाने होते थे। 
कारखानों के बहुत से अधिवासियों पर इसलिये मुकहमा चलाना पड़ा कि 
सभी उचित सुविधाओं के पहुंचाये जाने पर भो उन्होंने आवश्यक विवरण- 
पत्र प्रस्तुत न किया। भारत सरकार ने अस्ताव किया कि इस ऐक्ट को इस 
प्रकार लागू किया जाये जिससे कि इसके अन्तर्गत सभी उद्योग. आ जाय॑, परन्तु 
इस प्रस्ताव को अंत में कार्यान्वित नहीं किया गया और यह ऐक्ट केवल २९ उद्योगों 
के संबंध में लागू रहा। 


विदेश में अध्ययन करने के ये सरकार ने जिन तीन छात्रों को चुना था 
उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पुरी कर छी। इनमें से एक को तो प्रान्त में सरकारी 
नौकरी में रख लिया गया और अन्य दो की सेवाओं का उपयोग करने के 
संबंध में विचार किया जा रहा था। 


आंकड़ों की मासिक बुलेटिन बराबर निकलती रही और विभिन्न समस्याओं 
का एक आंकड़ा संबंधी संक्षिप्त विवरण, जिसमें आंकड़े संबंधी सुचना दी हो, 
संकलित किया जा रहा था। निम्नलिखित वेभागिक बलेटिनें भी तेयार की 
गयीं:--- 


(१) प्राविशियंल बजदूस ऐद ए ग्लान्स १९४८-४४, (२) हमारे 
कार्य के कुछ प्रमुख अंग, (३) मुरादाबाद मे पीतल के बरतनों का घरेल 
उद्योग व व्यवसाय, (४) ए स्टडी आफ वार-टाइम बजेद्स आफ दि यू० 
पी०, (५) ऐग्रीकल्चरलू होल्डिग्स इन दि डिस्ट्िंब्दस आफ कानयुर तथा 
(६) उन्नत ग्राम का उन्नतिशील जीवन। 


घद्येष योग्यता प्राप्त करने की योजना स्वेच्छा के आधार पर रक्खी 
गई जिसके अनुसार कुछ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को यह अधिकार 
दिया गया कि वे यदि चाहें तो इस योजवा में भाग रू सकते हूँ, अन्यथा 


नहीं । क्‍ 
(१) पारिवारिक व्यय की जांच--१५ चुने हुए नगरों में तीन महत्व- 

ते वेशों के व्यक्तियों के परिवारों के व्यय संबंधी उन आंकड़ों के सप्रह करन 
का कार्य लगभग पूरा हो रहा था जो पिछले वर्ष एकत्रित किये जा च॒के थे 


विदेश के लिये 
दी गयीं 
छात्रव॒त्तियां 


बुलेटिन 


विश्ेव यो पग्यत 
प्राप्त करने 
की योजना 


जांच और 
छानबीन 


और इसी प्रकार पत्रकारों के पारिवारिक व्यय संबंधी जांच की भी एक योजना 
बनायी गयी। 


(२) खेतों को छागत संबन्धी आंच--१९४८-४९ के आंकड़ों का 
संग्रह कार्य पुरा हो गया था ओर उनका संकलन कार्य आरंभ किया गया। 
१९४९--५० के आंकड़े एकन्न किये जा रहे थे। 


(३) रुई के संबन्ध में आंक डे --काटन स्टेटिस्टिक्स ऐक्ट के अधीन 
थई स्टाक करने वालों के पास जो 6ई का स्टाक ३१ अगस्त, १९४९ ई० 
को था उसके संबंध में आंकड़े प्राप्त किये गये। परिणाम असंतोषजनक 
रहे और उनमें सुबार करने के लिये इस मासले पर भारतीय केख्रीय 
कपास सप्तिति से बातचीत की गयी। 


(७) गाव संबन्धी जाँच--दो गांवों की, जिनमें से एक अल्मोड़ा 
जिले में ओर एक नेनीताल जिले में था, आथिक जांच करने के बाद 
तीन और गांवों की, जिनसें से दो अल्मोड़ा जिले में और एक नेनीताल जिले 
में स्थित थे, आर्थिक जांच आरम्भ की गई। 


(५) व्यापार के आंकडे--इस योजना के अन्तर्गत आंकड़े संग्रह 
करने का कार्य जारी रहा और रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों की सूची में 
कुछ ऐसे और स्टेशन बढ़ा दिये गये जहां से आंकड़े एकत्रित किये गये 
थे। जो आंकड़े एकन्नित किये जा चुके थे उनका संकरून किया 





जा रहा था। 

प्रान्तीय '. नवम्बर, १९४९ ई० में प्रान्तीय आर्थिक परामशंदातः बोर्ड का 

आर्थिक पुर्नानर्माण किया गया और माननीय सुख्य मंत्री उसके चेयरमेन, माननीय 
ल्‍_ ्‌॒ >/'५०दशणव नकल  फि्कप पाली सापतपा-- सो शाम नाश प्ापनानीण परत फांसी फताफो पधनायय पलक वाण ॥.||||_ 


बोर्ड. बोडे के ३१ अन्य सदस्यों में से राज्य के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले १९ गैर-सरकारी व्यक्ति थे। किन्तु राज्य के लिये एक प्लानिंग बोड की 
स्थापना हो जाने पर पुन/नर्भित बोर्ड तोड़ दिया गया। 


कर 


४०--शककर कप्नोीशन, उत्तर प्रदेश तथा विहार 


उत्तर प्रदेश तथा बिहार शक्कर कमीशन, सरकार को शक्कर तथा गजच्ने 
के भावों और शवकर के कारखानों के वर्तमान स्थिर यन्‍्चों में किये जाने वाले 
प्रिवद्धनों और परिवतेनों से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामलों पर परामश 


देता रहा। 
गंचा तथा १९४८-४९ के पेराई के मौसस के लिये गन्ने का भाव १ रु० १० आना 
शक्कर के प्रति सन नियत किया गया था। यह भाव शक्कर नियंत्रण बोर्ड से 
भाव परामर्श करके और गजद्ने की खेती की लागत तथा गुड़ और खाद्याज्नों के 


प्रचलित भावों का समुचित ध्यान रखते हुए नियत किया गया था। वाहन 
सम्बन्धी व्यय को सम्मिलित करके उत्पादन व्यय का तखसीना १ ० ६ 


( १९१ ) 


आना प्रति मत छगाया गया था। गुड़ १२ रु० प्रति सन, गेहूँ २२ रु० 
९ आता से २४ 5० २ आता प्रति सन और चावल २३ र० ८ आ० प्रति 
सन के भाव से बिक रहा था। गजद्ने के भाव में कमी करने का मख्य कारण 
यह था कि सरकार मुद्रा स्फीति को रोकना और सामान्य मूल्य स्तर को 
दाने: गले: नीओ लाना चाहती थी। फिर भी खेती की औसत लागत तथा 
इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसके फलस्वरूप अगले पेराई के मौसम 
में गच्ने की खेती के रकबे में कोई कमी नहीं हुई, यह घदाया हुआ मल्य 
गह्मा पैदा करने वालों के लिये लाभग्रद था। गन्ने पर लिया जाने वाला 
उपकर ( 0655 ) हे आ० प्रति मन रहने दिया गया और शक्कर का 
भाव २८२० ८ आ० प्रतिसन नियत किया गया। परन्तु शक्कर का 
उद्योग करने वालों ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि २८ रू० ८ आ० 
प्रति मन का भाव आर्थिक दृष्टि से अलाभकर हे किन्तु फिर भी वे इस भाव को 
एक्स फैक्टरी (फेक्ट री से बाहर के लिये) अधिकतम भाव सानने के लिये 
सहमत हो गये। उत्पादन-कर में ९ आ० प्रतिमन वृद्धि होने तथा भारत के 
भीतर बिकने वालो शक्कर प्र ४ आ० प्रतिमन की राज-सहायता दिये जाने 
के कारण आगे चलकर इस भाव में १३ आ० प्रतिमन के हिसाब से वृद्धि कर 
दी गई जिससे कि फंक्टरियां भारत के बाहर अपेक्षाकृत सस्ते भाव पर 
शक्कर का निर्यात कर सकें ताकि वह डालर वाले क्षेत्रों से सस्ते भाव पर मंगाई 
जा सकने वाली शक्कर का सकाबिका कर सकें। इस प्रकार डी २४ वर्ग 
(ग्रेड) की शक्कर का फंक्‍्ट्री के बाहर का अधिकतम भाव बढ़ाकर २९ ३० 
८ आ० प्रति सन कर दिया गया। 


१९४८-४९ के पेराई के मोसम में युक्त प्रांत में दककर का उत्पादन 
५६८ लाख ठन के तखमीनी उत्पादन ओर पिछले वर्ष के ६९०३ लाख हन की 
तुलना में ५.३ लाख टन था। आशा की जाती थी कि पिछले वर्ष के बचे हुए 
१७५ लाब ठन से न केवल उत्पादन की मामूली सी कमी ही पूरी हो जायेगी 
बल्कि कुछ बच भी रहेगा और यहां तक कि अन्त में चछकर उसकी कुछ 
मात्रा पड़ोस के देशों को भी भेजी जा सकेगी। पिछले मौसम में बचा हुआ 
१७५० लाख दन १९४८ ई० के दिसम्बर के अंतिम काल में बेचने के लिये दे दिया 
गया था; जबकि नये उत्पादन से शक्कर जनवरी, १९४९ ई० में देवा आरम्भ 
किया गणा। १९४९ ई० के लगभग जून तक एक्स-फेक्ट्री अधिकतम भाव को 
कायम रखा गया परन्तु यह एक बड़ी विचित्र बात हुई कि जून के अन्त तक 
इंडियन शुगर सिडीकेट ने छुछ उत्पादन का ८० प्रतिशत बेच डाला। इस 
समय तक परिस्थितियों का ऐसा संयोग हुआ कि न केवल एक्स फेक्ट्री भाव 
उस अधिकृतम भाव से बढ़ गया जिस पर समझोता हुआ था बल्कि खपत वाले 
बाजारों में भी शवकर पर्याप्त मात्रा में व सिल सकी जोर इसके फलस्वरूप फुटकर 
बिक्की का भाव दाने: शने: बढ़ले रगा। इसलिये २६ अगस्त, १९४९ ई० से 
नियन्त्रण फिर छागू किया गया और फेक्द्री के बाहर का अधिकतम भाव 
२९ 8० १ आ० प्रति-सन नियत किया गया, क्योंकि अब तिर्यात करने का कोई 
गबल नहीं था। 


१९४७-४८ ई० के लगभग सम्पूर्ण पे राई के मौसम में वाहुन सम्बन्धी विकट 
आठितवाइयां रहीं और शकर लाने-ले जाने की व्यवस्था करने के लिये सरकार 
बराबर विशेष प्रयत्न करने में संलरत रही। फिर भी अस्थायी ४23 से 
काप्ती होने के फलस्वरूप समय-समय पर कुछ क्षेत्रों में फुटकर भावों में 

बहुत अधिक वृद्धि हुई और बतलाया गया कि गुजरात, राजपुताना तथा कुछ 


शक्कर का 
उत्पादन 


वाहन 


( १६२ ) 


दूसरे क्षेत्रों में कुछ दिनों तक ६० ह० से ७५ ३० प्रतिसमन तक का भाव 
हो गया था। इंडियन शुगर सिडीकेड की ओर से यह भी कहा गया कि 
सारे देश में पिछले मौसम के उत्पादन से १.९८ लाख ठन शरकर बच गयी है। 
पिछले पे राई के मौसम के शवकर के शेषांश इस प्रकार थे :- 


लाख टरनों में 





यूक्‍त प्रान्त में. सारे भारत में 


3 ०>०० 
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इस प्रकार स्थानीय रूप से भावों के ऊंचे होने तथा पेराई के मौसम के अन्त 
में बड़े परिमाण में दवकर के बबे रहने की इन दोनों बुराइयथों के लिये वाहन 
सम्बन्धी कठिनाइयां जिम्मेदार थीं जिसका फल यह हुआ कि अगले पेराई 
मौसम में उत्पादन कार्य तो सनन्‍्द पड़ ही गया था, साथ ही इसके कारण 
अगले मौसम में श ,कर के मूल्य में पर्याप्त रूप से कोई कमी करने में भी 
बाधा उपस्थित हो गई। 


काफी पहले से कोशिश करने के बावजूद भी वाहन स-बन्धी समध्या 
१९४८--४९ के पेराई मौसम में भो साचे, १९४९ ई० तक कष्टसाध्य बनी रही । 
फरबरी, १९४९ ई० के अन्त में इंडियन शुगर सिडीकेट के लेरयसन को इस 
बात की आशंका थी कि यदि वाहन सम्बन्धी सुविधाओं में यर्थेष्ठ रूप से 
सुधार न हुआ तो १ दिसम्बर, १९४९ ई० को ३ लाख टन शेषाश रह जायगा। 
फलत: शक्कर उद्योग ने शेषांश में कमी करने के लिये किसी रूप में राज सहायता 
देकर निर्यात करने का सुझाव दिया। इसलिये भारत सरकार ने ऐसे भाव 
पर निर्यात करने को सुविधा देने की गरज से, जो दावकर के संसार भर के भाव 
से मुक्काबिला कर सके, भारत में बिकने वाली ग॒ कर के तत्य में ४ आ० प्रति सन 
ओर वृद्धि करने की अनुमति दे. दी। विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप शक्कर को 
बाहन स्‌ बच्ची स्थिति काफी सुधर गयी और खपत के केन्द्रों में अस्थायी तौर 
से बढ़े हुए भाव, जिनके बारे में शिकायतें की गई थीं कुछ कम हो गये। बताया 
गया कि सई सत्‌ १९४९ ई० तक एक्स-फेवड़ी (फक्ट्री के बाहर का) भाव उस 
अधिकतम भाव से काफी नीचे रहा जिस पर समझौता हुआ था|, और प्रत्येक 
फेक्ट्री के! इस वर्ष के उत्पादन का ६० प्रतिशत भाषण बच दिये जाने की 
अनुमति दे दी गई थी। घिक्कों के लिये शकर के कोटों ((00॥/88 ) को देने 
और उनके पहुंचाने के बीच के समय का ध्यान रखते हुए तथा पिछले मौसम में 
जितनी शकर बची थी उसको दृष्टि में रखते हुए 6थ! इस अहांका का 
विचार करते हुए कि राजनीतिक कारणों से तथा विदेशी शकर की तुलना में 
भारतीय शकर का मूल्य अधिक होने से पाकिस्त-न की मंडी में जो २५ रूख 


| है ) 


हन की भारवीज इृप़र को अनुसा नत खाद: भरी उसके ज्ांग ८न., अब 
न रह सकेगी, इस ६० प्रतिशत शकर को निक्की के लिये देना उचित ही समझा 
गया। गये का फाफी अधिक मूल्य होने जौर बढ़े हुए उपकर (खेस ) के 
कारण रुपया शुश्चिकल से मिल्कता था आ कार्य संचालन के लिये ५ जी के ऊूप 
में काफी रुपयों की झहूरत थी। फिर भी गद्ने के मूल्य, उपकर (सेस) सहकररी 
समितियों के कमीशन के उंबंध में किये गये वादों तथा शकर के हट “' के आधार 
पर लिये गये जग्नऋणों का भुगतान करने के लिये दफयों का प्रबन्ध करता 
ही था ओर एकमात्र साधंव जिसके हारा फंक्टरियों को काफी नकद झपया 
मिल सकता था वह था शक्कर की शीद्वता के साथ विक्री करता । इसलिए 
प्रत्येक व्यक्ति को और साथ ही सरकश्र को भी इस बात का प्रयत्वन करता 
था कि अधिक से अधिक शकर बेची जाय उसे बेचने में सुविधायें दी जाएें 
कम से कम यह तो करना ही था कि शकर की काफी सप्लाई उन बाजारों 
को होती रहे जहां शकर की खपत होती है ताकि फुटकर मूल्य उचित स्तर 
पर कायम रहे सके। ज न में इस बात की शिकायतें भी मिलीं की फेक्टरियां उस 
बाहुन व्यवस्था का उपयोग नहीं कर रही हें जो उनके लिये की गई थीं तथा 
एक न एक कारण से बे स्टाकों की निकासी नहीं कर रहे हैं। इसलिये 
इंडियन शुगर सिडंकेट को चेतावनी दी गई कि बहुत बड़ी मात्रा में शकर 
की बचत न होने पाये और उससे कहा गया कि वह खपत के स्थानों में ग़कर 
भेजना जारी रक्खे। परन्तु जुलाई में शकर के मूल्य बढ़ने लगे और सरकार 
को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि फेक्टरियों ने भी प्रीमियम' पर विक्री 
करनी आरघ्भ कर दी। इस विषय पर इंडियन शुगर सिंडीकेट को लिखा 
गया और जूलाई के मध्य तक उत्पादन का ८० प्रतिशत भाग बिक्री के 
लिये सटाक से निकाल दिया गया और झकर पहुंचाने का काम्त भी 
ज्ञीक्षता से होने लगा। परन्तु जबकि एक ओर यह सुझाव दिया गया कि 
कोटा (१००0॥898) देने तथा (क्री करने में कुछ पाबन्दी लगा दी जाय, वहां 
दूसरी ओर शुगर कमीशन से और अधिक कोटा दिये जाने के लिये बराबर 
अनुमति मांगी जा रही थी। कमोशन ने इस मासले में सावधानी बरतने 
की सलाह दी, यद्यपि यह राय देने में बहुत देर कर दी गई थी। उससे 
यह भी सलाउ दी कि १० प्रतिशत स्टाक रोक सिया जाथ और उसे अगस्त, 
सितम्बर, अकतृबर और नवम्बर में बचने के लिये धोरे-भरीरे दिया जाय। 
फिर भो कुछ फरटरियों को विशेष विचीएर कठिवाइयों जैसे कारणों के आधार 
पर विशेष कोटे दिये गये और इसरों ने तो सिनन्‍्डीकेट दहृ।रा कोटा न दिये 
जाने पर भी शकर बेची । १२ अगस्त, १९४९ ई० को शकर के निरन्तर 
बढ़ते हुए फुटकर सूल्य में कुछ रोक लगाते के उद्देश्य से युक्त प्रतत्तीय 
सरकार ने यू० पी० शुगर फ्ेक्टरीज कन्द्रोल ऐक्ट की धारा ११-ए के 
अधीन कुछ लिर्विष्द फैक्टरियों को यह अआत्ता दी कि वे उपभोक्ता सहकारी 
समितियों हारा वितरण के लिये यू० पी० प्रादिन्शियल को-आपरेटिव 
भाऊँंटिंग फेडरेशन को थोड़ी सी शवदए अर्थात्‌ ७५० उन फंबदरी के 
बाहर २९ रू० १ आ० प्रतिशत के अधिकतम मूल्य पर दें। इ उसे युक्‍त प्रान्‍्त 
के बाजारों के फुटकर सूल्य में कुछ स्थिरता जा घई । इसके दाद १६ 
अगस्त, १९४९ ई० को भारत सरकार में तथ्यों की जातकारी प्राप्त करने 
के निभित्त एक बे5फ की जिसमे मूल्यों की वद्धि परयुर्वाश्वार किय्य गया । 
इस बेठक में शाबकर उद्योगपरदियों और व्यापारियों ने स्पष्ट रूप' से 
यह अनुभव किया कि कन्द्रोड को कोई योजना लागू को जाय और इ सके 
लल्वहूप शबकर के लाचने-ले जाने का काम बड़ी तेजी के साथ हो रूगा । 





१९४९-५० 
का मौसम 
(868802 ) 


हाक्‍कर के मल्य में होने वाली असाधारण बद्धि की समस्या की ओर प्रान्तीय 
तथा केद्रीय दोनों सरकारें बराबर ध्यान दे रही थीं और काफी सोच-विचार 
करने के बाद तथा शवकर की विक्नी ओर उसके यातायात के प्राप्त आंकड़ों 
का अध्ययव करने के बाद प्रान्तीय सरकार ने निदचय किया कि यहि फेक्टरियों 
के स्टाक त्रन्‍्त ही जब्त न कर लिय जायेंगे तो वे वितरित कर दिये जायेंगे 
ओर अप्राषप्य हो जायेंगे । अत: २५ अगस्‍्त, १९४९ ६० को बबत प्रन्त की 
सरकार ने यू० पी ० गगर फेक्टरीज कब्ठ्रील एक्ट की धारा ११-ए के अधीन 
अपने अधिकारों को कास में छाकर यह आदेश दिया कि उदत तारीख के 
पश्चात शकर केवल उन्हों व्यक्तियों के हाथ बेची जा सकती हे जिनके नाम 
सरकार बतायेगी और वह भी केवल प्रामाणिक किस्म की शकर के लिये 
फकक्‍्ट्री के बाहुर २९० १ आ० प्रति समन के मत्य पर | थोड़ी सो शवकर यानी 
१,००० तन फिर य्‌ ० पी० प्राविन्शियल को-आपरेटिव मसार्केटिग फेडरेशन को 
देने को आज्ञा दी गई परनन्‍्त इस थोड़ी सी शवकर के दिये जाने के अतिरिक्त जो 
कि फेडरेशन को वास्तव में बहुत देर से सिल्ली एसी सारी शदकर, जो जब्त कर 
लो गई थी, सम्पूर्ण देश के लिये इस उद्देश्य से रोक ली गई कि उसका वितरण 
भारत सरकार द्वारा रोजनों के लिये निधत की जाने वाली शक्कर की माज़ा के 
अन सार किया जायगा। शकर की इन नियत मात्राओं को निर्धारित करने में 
कछ समय लूग गया ओर इस बीच भारत सरकार ने २ सितम्बर, १९४९ ई० 
को अपनी नई आज्ञायें जारी कर दीं जिनके अनुसार देश भर की शकर की 
फे क्टॉरियों के स्टाक जब्त कर लिये गये । अपनी इन आज्ञाओं के साथ-साथ 
भारत सरकार ने एसेन्शियल सप्लाइज ऐक्ट को शक्कर पर भी राग कर 
दिया और प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वे बाजारों में विक्र- 
ताओं तथा अन्य व्यक्तियों से शक्कर के स्टाक को अपने कब्ज में ले लें । शकर 
को इस प्रकार एसेन्शियल सप्लाइज एक्ट के अन्तर्गत लाने तथा प्रान्तीय 
सरकारों को अधिकार दिये जाने के समय तक एकमात्र कानन, जिसके अधीन 
यू० पी० सरकार कार्यवाही कर सकतो थी, य ० पी० शुगर फकक्‍्टरीज कन्द्रोल 
एक्ट था जो केवल शक्कर की फक्‍्टरियों तथा इंडियन शगर सिंडिकेट पर 
ही लागू हीता था 


२५ अगस्त, १९४९ ई० को संयुक्त प्रान्‍न्त की फक्‍टरियों में जब्त किया 
हुआ स्टाक ८२,५०० ढठन था जो कि संयुक्त प्रान्त और बिहार के उत्पादन 
के १० प्रतिशत भाग से कुछ ही अधिक था। १५ अगस्त, १९४९ ई० को 
दशगर सिनन्‍्डीकेट ने जितना कोटा बेचने के लिये दिया था वह ६*४५ लाख 
टन था अर्थात्‌ उत्पादन का ८९९८ प्रतिशत । यदि २५ अगस्त, १९४९ ई० 
को उत्तर प्रदेश सरकार ने कारखानों के स्टाक को जब्त न किया होता 
तो यह सम्भावना थी कि देश के किसी भी भाग में नियंत्रित बिक्री के 
लिये शक्कर का बहुत ही कम स्टवाक उपलब्ध होता और शक्कर की कौमत 
सितम्बर, १९४९ ई० के बाद के महीनों में जितनी बढ़ी थी उससे भी अधिक 
बढ़ जाती । 


ह़कर की तत्कालीन कमी का विचार करते हुए प्रान्तीय और 
न्द्रीय दोनों ही सरकारें १९४९--५० के गनच्ता पेरने के सौसम में शकर 
के उत्पादन को यथासस्थव अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये व्यग्र थीं। 
गन्ना पेरने के मौसस के प्रारम्भ होने के ठीक पहले विशेष बेठकों का 
आयोजन किया गया जिनसें (१) गन्ना पेरने के कार्य को श्ीघ प्रारम्भ 


( १६४ ) 


करने की सम्भावना पर और (२) अधिक से अधिक शकर उत्पादन करने 
के प्रद] पर विचार करने के लिये इस उद्योग के प्रतिनिधियों को भी 
आमंत्रित किया गया। इन उद्देश्यों को पुरा करने की चिता में तथा धक्‍कर 
का यवासस्भव अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योगपतियों 
को प्रछ्योभन देने के विचार से प्रान्तीय सरकार ने यह वचन दिया कि पिछले 
मौसम में फेक्टरियों ने जितना गन्‍्ता पेरा था उससे अधिक जितना 
भी गस्‍ना वे १९४९-५० के गन्ना पेरने के सीजन मे पेरेंगी उस पर उन्तको 
उपकर (0688) में छुठ दी जायगी। पश्चिमी और रुहेलखंड के रेन्‍्जों 
में स्थित फेक्टरियों के संघन्ध में पेरे गये अतिरिक्त गन्‍ने पर जो कर देय था 
उसका आधा साफ किया जाने वाला था और उन फ़ेक्टरियों के संबन्ध में, 
जो पूर्वी, मध्य पूर्वी और केन्द्रीय रेन्जों में स्थित हूं, पेरे गये अतिरिक्त गन्ने पर 
सम्पुर्ण देव उप-कर (0058) माफ कर दिया जाने बाला था[। भारत 
सरकार ने भी यह बचत दिया कि वह अतिरिक्त उत्पादन शक्कर पर 
देय उत्पादन-कर (65086 479) की छुट दे देगी। उसने गुड़ लाने-ले 
जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा वायदे के किसी भी प्रकार के सौदे किये 
जाने की मनाही कर दी । 


सरकार की यह भी इच्छा थी कि गन्ने की कौीसत और भी कम करदी 
जाय और यह प्रइन विचाराथ शुगर कन्द्रोल बोर्ड के सामने रखा गया। 
परत गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि कौमत में किसी प्रकार को कमी 
किये जाने के पक्ष में नहीं थे । उन्होंने और भी अधिक कीमत की सांग 
की क्योंकि उनका ख्याल था कि १० १० आ० प्रति मन के हिसाब से 
गन्‍ते की जो कीमत नियत की गई थी उससें उत्पादकों को काफी मुनाफे 
की गूंजाइश नहीं थी जबकि इसे विपरीत चीजों के मूल्य में कमी करने 
की सरकार की सामान्य नीति का विचार करते हुये उद्योगपतियों की 
राय यह थी को कीमत १₹० ८ आना प्रतिसमन नियत को जाय। 
परन्तु गुड़ की कीमत असाधारण रूप से बढ़ गई थी, गेहूं १८२० १० आता 
११ पा० के हिसाब से और चावल २१ र० ९ आ० ६ पा० के हिसाब से बिक 
रहा था और यह आशंका हुई कि गस्‍्ते के मुल्य में कोई भी कसी करने से समूचे 
उद्योग को... च सकती है और यह भी हो सकता है कि फ़क्‍्टरियों 
को पर्याप्त सात्रा में गन्ना ने सिले। ऐसी परिस्थिति में संबंधित सोसम 
के लिये गन्ने का मूल्य १5० १० आ० रहने दिया गया, गुड़ का भाव फिर 
२८ र० ८ आ० प्रति सन निर्धारित किया गया और गन्ने पर ३ आता प्रति सन 
के हिसाब से उपकर (0088 ) लिया जाता जारी रखा गया। 


प्रान्तीय स्वा- 
स्थ्य परिषद्‌ 


( १6३ ) 
४९-प्रान्तीय स्वास्थ्य बेड 


मई, १९४९ ई० मे जन-स्वास्थ्य बोडे के स्थान पर प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड 
बना दिया गया जिसमें मिम्नलिखित सदस्य थे:-- 


स्ल्ब्_्ण्ण्पनी है सह दा ( श्‌ष ॥ 722] फ भ 

, माननीय श्री सी० बी० गुप्त, स्वास्थ्य / अनरजेन 
मंत्री ॥ 

२--चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं (स्वास्थ्य) 
के संचालक, संयुक्त प्रान्त 

३--चवीफ इंजीनियर , जब-स्वास्थ्य विभाग, 
संयुदत प्रान्‍्त 

४---श्री जी० के० जेतली, एस० एल० ए०, 


सरदाएरी सदस्य 


जी 5, बीतो-+- 


हि 


फेजाबाद | 
५--डावटर जबाहुर छाल रोहतगी, एल० एलू० 
ए०, कानपुर 
६-“-क्री मोहभ्मद जमशोंद अली खां, एम० एल० 
ए०, बागपत, मेरठ 
७--भी आर० बी० धुलेकर, एम्‌० एल० ए०, 
झांसी 
८-- की भगवानदीम सिश्च,, एम० एल० ए०, 
बहराइच 
९--श्री रामचनद्र गृप्त, एस्र० एल० प्‌ ०, 
आगरा गेर-सरकारी सदस्य 
१०--डाबंटर सुरारी लाल रोहतगी, एम० एल० 
सी०, कानपुर 
११--भीमती पूणिमा बसजी, एस० एज० ए०, 
इलाहाबाद 
१२--श्री दाऊदयाल खन्ना, एस० छलु० ए०, 
सम्रादाबाद 


१३--शी आचार्य नरेच्देव, लखनऊ बूलि- 
वर्सिटी, उछचऊ 

१४--शशी हीरा बललभ भचिपाठी, चेयरमैन, 
स्पुनिसिषज बोर्ड, हरह्ार 

१५--्षी उदय शंकर दबे, प्रेततीडेंट, डिस्ट्रिक्ट 
बोड, बत्ती 


हक हल लक , 4>-> ०-०... नरन-न्‍ीनानानन अॉजिभाभनननभ»»भी 


एक प्रान्तीय स्वास्थ्य परिषर (कौंसिल) भी बनाई गई, जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य थे+-- 


५० 5 कः कम पट छः झ्ं के का रा हर 
पा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के है रे 
संचालक, संयुक्त प्रान्‍्त $ 

२--चघिक्ित्सा और स्वास्थ्य सेबाओं के. है 
उपसंचालक, संयुक्त प्रान्त अपने पद के कारण 


३--चीफ इंजीनियर, जत-स्वास्थ्य विभाग, ॥ ले 
संयुक्त प्रान्त 
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४--डाक्टर  एस० एन० बसु, एुम० बी०, 
इलाहाबाद 
५--डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, एम० एल० 


) 
| 
| 
ए०, कानपुर | 
६--भी पी० के० धवन, वी० एस-सोी० (टेक- | 
नें.छाजी) इंडियन केशिकल्स लिसिदेड, लखनऊ | 
७---कुमारी एल० विलियम्स, स्थानापन्न सुप- 
रिटेंडेंट, नसिंग सविसेञ्ञ, संयुक्त प्रान्त, लखनऊ | 
८-+डाक्टर सी० वबी० सिह, एम० बी० एफ ०. | गर-सरकारी सदस्य 
आर० सी० एस०, पी०_ एम० एछल०, प्रोफेतर आफ ;£/ | 
एनादीमी, सेडिकल कालेज, आगरा | 
९....-डाकटर बी० बी० भाटिया, एम ० डी०, एस० 
आर० सी० पी०, चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर और 
अध्यक्ष, मेडिकल कालेज, लखनऊ ; 
१०--डाक्टर ए० एन० दास, डी० पी० एच०, | 


4+.. &+ “यम झककल>क- नम ढ़ 


चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं ( स्वास्थ्य ) 
के उपसंचालक, लखनऊ 

११--जगह भरी नहीं गई 

आलोच्य वर्ष में जन-स्वास्थ्य बोर्ड ओर प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड की सात 
बेठकें हुई जिल्‍्में इन बोर्डो' द्वारा नियुक्त की गयी उपसमितियों की बेठकें 
भी सम्मिलित हें । ह 


ट 


गांवों तथा नगरों में स्वच्छता संबंधी कार्यो में सुधार करने तथा तीथ्थ- 
स्थानों को विजश्येष सहायता देने के निम्मित्त स्थानीय निकायों को सहायक 
अनुदान देने के लिये ६*५० छाख रुपये की एक धनराशि बोर्ड को सुपुर्द कर वी 
गयी। उसके अतिरिक्त जेदानी क्षेत्रों के गाव में पक्‍क कुएं बनाव के संबंध में 
ऋण देने के लिये भी वित्तीय वर्ष १९४८-४९ और १९४९-५० में ऋमशः 
१,५०,००० रु० तथा १,००,००० ₹० की धन-राशियां बोर्ड को दी गयीं। 


स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिये सहायक अनुदान की. प्रार्थंवा के अतिरिक्त 
स्थानीय निकायों न अयदी जलरूू व्यवस्था तथा गनन्‍्दे पानी के मिकास संबंधी 
योजमाओं के सिलतिल में सद्यायक्ष अनुदाब को विभिन्न मांगे भेजीं जिल्हें 
बोर्ड घवाभाव के कारण स्वीकृत करने में असमर्थ था। फिर भी बाड़ ने 
योजनाओं की जावश्यकता उथ। संबंधित स्थृतििपेलिटा को वित्तीय 
स्थिति का ध्यान रखते हुए सहायता पाने योग्य दिकायों की योजदःओं को 
स्वीकृत करने का भरतक प्रयत्न किया । 


्ाा 


जिला मेजिस्ट्रेडों तथा जिछा थिफास समितियों को स्वत ऋण स्वीकृत 
किये जाने के संबंध में गांद वालों के अनेफ प्रार्थवा-पत्र प्रापत हुए किन्तु बहुत 
सी दक्षाओं में जन स्वास्थ्य दिभाग के स्तर के अनुसार उपयुक्त तखमीनों 
और थोजनाओं क न होने के कारः ऋण नहीं दिये जा सके । 


प्रास्तीय स्वास्थ्य बोर्ड की उदघाटन-सभा के अवसर पर इस बात पर 
जड़ा जोर दिया गया कि जन स्वास्थ्य के सुधार के लिये स्वास्थ्य शिक्षा 


बेठकें 


फोष 


स्वास्थ्य 
शिक्षा 


गांवों की 
सफाई 


मेहतरों के 
क्वार्टर 


देहात के 
पक्के कुएं 


( ईषेट ) 


अत्यावश्यक है। तदनुधार स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करने को तरीकों और 
साधनों के संबंध में परामर्श देने तथा लागत के तखभीने के साथ शीघ्र 
ही सिफारिशों प्रस्तुत करने के लिये एक उपसभिति बचाई गई और इसकी 
सिफारिशों में (१) कक्षा ३ से कक्षा दस तक हाईजीन (स्वास्थ्य रक्षा) का 
पृथक्‌ू और अनिवाय विषय के रूप में बढ़ाया जाना, (२) स्वास्थ्य शिक्षा के 
लिये ऋपबद्ध पाठ्य विषय का एक समिति द्वारा तेयार किया जाना, (३) 
हाईजीन (स्वास्थ्य रक्षा) के सम्पूर्ण घिषय पर प्रत्येक १५ दिन के लिये 
रिफ्रश्र कक्षायें करके प्रत्येक स्कूल के लिये एक अध्यापक को हिसाब से 
अध्यापकों को द्रेलिंग का दिया जाना, (४) गांवों में सकिल स्वास्थ्य समितियों 
का बनाया जाना, (५) साहित्य, फिल्मों, इश्तहारों आदि द्वारा लोगों में 
स्वास्थ्य संबंधी प्रचार का किया जाना सम्मिलित था।। समिति ने तख- 
मीना लगाया कि इस योजना पर ५,७०, ००० रुपये वार्षिक और १०,७५,६२५ 
रुपये इकमुदठ व्यय होंगे । उसकी सिफारिशों को प्रान्तीय स्वास्थ्य 
बोर्ड ने विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया और उन्हें सरकार के पास 
विचारार्थ भेज दिया । 


गांवों की सफाई की समस्या के सभी पहलओं के संबंध में जांच 
करने तथा व्यापक सिफारिशों करने के लिये फरवरी, १९४९ ई० में जनन- 
स्वास्थ्य के पुराने बोर्ड की एक बेठक में एक उपसमिति नियुक्त हुईथी। 
उपसमिति ने नीचे दी हुई सिफारिशों कीं:-- 


(१) बहुत से गांव में एक लाख पक्के और कम गहरे कुएं बनाना, 


(२) सरकारी बिजली के कुओं के सन्निकठ स्थित गांवों में पानी 
सप्लाई करना, 


(३) गन्दे पानी के निकास के लिये घरों और गलियारों के किनारे 
पक्‍की नालियाँ बनाना, 

(४) खेतों में आम लोगों के लिये खाइंनुमा पाखाने बनाना, औरं 

(५) ग्राम पंचायतों आदि द्वारा देहाती क्षेत्रों में सकान बनाने की 
योजनाये तेयार करवा और उनका विकास करना। ये सिफारिश सरकार 
के पास सूचनार्थ और डिबीजनों के कमिदनरों और जिला मजिस्ट्रेदों 
के पास आवद्यक कार्यवाही को लिये भेजी गयीं । 


म्युनिसिपल बोर्डों, ह्वारा मेहतरों के क्वाहेरों की व्यवस्थ। किये जाने 
के लिये प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के चीफ इंजी-- 
नियर द्वारातैयार किये हुए १५,००० रुपये के तखलमीन को स्वीकृत किया 
और निश्चय किया कि इन बोर्डों के नाम एक परिपत्र जारी किया जाय, 
जिसके साथ सरकार द्वारा स्वीकृत तखमीने, नक्शे तथा क्वाटंरों में रहने की 
नियमावली भी भेजी जाय । यह भी निश्चय किया गया कि स्युनिसिपल बोडडों 
को यह सूचना दे दी जाय कि सरकार ने इस कार्य के लिये कम ब्याज पर 
यानी ३ प्रतिशत की दर पर ऋण देने का लिरचय किया हे । 


यह देखा गया कि उचित रूप से तेयार किये गये नकक्‍्शों और तखमभोनों 
सहित ऋण के लिये प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में बहुत देरी रूगती हे। 
इसके अतिरिक्त बहुत से प्रस्तावें। को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के 
चीफ इंजीनियर की ठेक्विकल स्वीकृति नहीं मिल पाती थी और 
इसलिये उन्हें फिर से ठीक करने के लिये लौटादेना पड़ता था। इस लप्बी 
कार्यविधि से बचने तथा अधिक संख्या सें गाँव वालों को ऋण दिये जाने के 
लिये सुविधायें देने के विचार से प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड ते निव्चय किया कि 


( १६६ ) 


भविष्य में जिला सेजिस्दरेटों की सिफारिश पर गांव वालों को ऋण दिये 


जाय और यह कि सभी मामलों में सविस्तार तखमौीने प्रस्तुत करते पर 
जोर न दिया जाय। 


४२--सा वजनिक स्वास्थ्य इ जीनियरिय 


_स्वशासित स्थानीय निकायों के प्रशासन सें महत्वपूर्ण. सुधार 
करने और साथ ही छोगों का औद्योगिक, शैक्षिक तथा आ्थिक 
स्तर के । करत के संबंध से सरकार द्वारा किये गये प्रथत्नों से स्थानीय 
निकायों में यह भावना पा हो गयी कि विशेषकर जनोपयोगी निर्माण 
कार्यों के क्षेत्र में वे और अधिक उपयोगी सिद्ध हों। तबनुसार वर्ष के 
दौरान से पानी की सप्लाई, गन्दे पानी के निकास में सुधार और बहुत से नगरों 
से बिजली रूगाने के काम के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधों निर्माण-कार्यों 
का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया गया और ४५८८१ राख रुपयों की 
पानी सप्लाई की १९ योजनाओं, १६३:६३ लाख रुपयों की गनदे पानी के 
निकास की १५ योजनाओं और १६-२० लाख रुपये की बिजली सप्लाई 
तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी ३ योजनाओं के अतिरिक्त १९७-११ लाख रुपयों की 
पानी सप्लाई की ४८ योजनाओं, १०१*२५ लाख रुपयों की गन्‍दे पानी के 
निकास की १९ योजनाओं, ३१-५१ राख रुपयों की बिजली सप्लाई की 
४ योजनाओं और १०:७७ लाख रुपयों के अन्य स्वास्थ्य संबंधों निर्माण कार्यों 
को हाथ में लिया गया। इलाहाबाद के लिये ९०-०० राख रुपये की 
तखभोनी लागत पर गनदे पानी के निकास की एक योजना तैयार की जा 
रही थी जिसके पूरी तरह कार्यान्वित होने पर इलाहाबाद स्युनिसिपेलि दी 
की वाबिक आय में लगभग ७ लाख रुपये की बृद्धि हो जायगो। उन्नाव, 
अल्मोड़ा और हल्द्वानी में बिजली लगाने की योजनायें तेयार की गयीं और 
उनके संबंध में निर्माण कार्य शुरू किये गये तथा भुवाली सेनोटोरियस सें 
बिजली लगाने का कार्य समाप्त हो गया। सम्यद सालार सेले और बढे- 
इवर मेले--दोनों ही प्रमुख तीर्थ स्थान हें--के लिये पानी सप्लाई करने 
को निर्माण-का्य भी समाप्त हो गये। हाथ में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण 
निर्माण कार्यो में से कुछ ये थे--खुसरू बाग में एक नये फिल्टर हाउस 
और बेन्दूरिमीटर-हाउस का निर्माण, इलाहाबाद की छत की बीमारियों 
के अस्पताल में जलकल लगाना, बनारस जल-कल के लिये साफ पानी का 
जलाशय, समिजपुर पानी सप्लाई की क्षमता बनाने के लिये १२ फीट का दूसरा 
मेन ( शाक्ां। ) लगाना, लंका जलाशय को नये सिरे से बनाना 
ओर छूंका सम॑ राइडर मेनों को रूगाना तथा आगरा में पानी की सप्लाई 
को पुन्स्संगठित करने के संबंध में तौब्ष प्रेविटी फिल्टरों का निर्माण, 
देहराहुन म॑ बंदलक मेन में एक दूसरा सेन लगाने का कार्य भी पूरा किया 
गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न नगरों में १७ बिजली के कुएं तैयार किये गये 
और कुछ तंयार हो जाने को थे। तैयार किये गये कओं से प्रान्त की कुछ 
पानी की सप्लाई म॑ प्रतिघंठा २,०८,९०० भैलन की वृद्धि हुई और लगभग 
२,००,००० छोगों को पीने का अतिरिक्त पानी सिला। अल्मोड़ा जिले मे 
पांच गांवों को नहलों द्वारा पानी सप्लाई किया गया और गढ़ वाल के पांच 
गांवों को इस प्रकार का पानी सप्लाई किये जाने का कार्य भी हाथ में ल्थिजा 
चुका था। स्पुनिसिषेलिटी के पानी सप्लाई और गन्‍्दे पानी के निकास 
संबंधी निर्माण कार्य करते के लिये विभिन्न नगरों को सहायक अनुदान के रूप 
में ९२ लाख रुपये और ऋण के रूप में लगभग ६७ लाख रुपय देने के लिये 


विद्युत्‌ शक्ति 


विद्युत 
नियंत्रण 


( २०० ) 


ध्स्तीय यजट में व्यवस्था को गयी अं, । प्मि!य के एक इंजीनियर को भारत 
प्रकार हारा दी गयी यात्रा संबंधी फेडोशिप देकर गंदे पानी को ठिकाने 
लगाने और उपकी गेस को उपयोग में छान, पानी साक करने के सवीनतम 
तरीकी तथा घगर ओर भांवर की प्लाडिय के तंबंध में विशेष देनिंग 
प्राप्त दारने को लिप जिंदेश भेजा गया। 

नगर तथ। ग्राम संबंध योजना बनाने याजे अधिदारी (]97767) 
के कार्यालय ने, जिसे १९४८ ई७ में तिफस संजंर्यी थे ,जनाओं को तेथार करते में 
स्थानीय निकायों का पथ-प्रदर्शन करने ओर उच्हें पराशशे देव के लिये योजना 
विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय संगठन की आवश्यकत!यें पुरी! करने के विमित्त 
स्थापित क्विया गया था, बे१र।हुन, ऊखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद 
और घमोदीनगर के लिये शरण'र्थी बच्तियों और नगर प्लानिंग के संबंध में 
योजनायें तेयार कीं। इटावा! और खादर उपनिवेशन योजना के अच्तरगंत 
गाँवों के संबंध में भी योजना बनाने का कार्य किया गया । घर बनाने तथा नगर 
निर्माण योजना के कार्यों में सरक/र को परामर्श देने के लिये एक टाउन प्लानिंग 
ऐड हाक बोर्ड स्थापित किया गया। ठाउन प्लानिंग ऐण्ड हार्डासण बिल में भी 
और प्रगति हुई। 

५३-- बिज्ञली 

,.. बिजली सप्लाई करने वाले कारखानों की संख्या ४० रहो, जो कि 
११३ बिजलोपुक्त सगरों की आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। इन 
४० कारखानों (पघा76०॥७ ८788) में से ८ कारखाने स्थानीय निकायों 
द्वारा, ३० प्राइवेट कम्पनियों ह।रा और २ राज्य सरकार द्वारा चलाय गये । 
इस बब॑ बिजली के झटके से मृत्यु की ३९ दु्ंदनायें हुई जबकि पिछले वर्ष 
ऐसी ३२ दुर्घटनायें हुई थीं। बिजली इंस्पेक्टर ने बिजली लगाये गये 
९,९६७ स्थलों का निरीक्षण किया और ३,६६,९७५ ० की रूाशत के 
बिजली संबंधी कार्य किये । बिजली के ठेक्षेदवारों की संख्या ४१७ थी और 
सदिफिकेद प्राप्त वायरमेनों की संख्या १,५६७ थी। 


सरकार की विभिन्न विकास थोजनाओं के परिणाशस्वरूप जिनसे ओद्योगी- 
करण में तथा जिस्यापित व्यक्तियों को फिर से बतानो के कार्य में ओेरणा 
मिली घरेलू ओर ओश्योगिक दोनों प्रकार के कार्यों में काम में लायी जाने 
वाली विद्यत्‌ शक्तिक्री मांग हष्लाई से कहीं अधिक बढ़ गयी। बिवैशों से 
बिजली :ह्वच्थंत्र और सज्जाःत्प्राप्त करने में अब भी बहुत कठिनाई का 
स(मना करना पड़ा और बिजली उप्झाई करने याले साबवंजनिक कारखानों 
(9प0॥06 0]6506 8प09|ए पथवे४४७टा728) के लिये बजली के 
स्थिरवंत्रों में साधारण परिवर्तन तथ। परिवरद्धत कर सकता संभव यहीं था। 
इन कारणों से धीरे-बीरे विजली सप्लाई करने और उद्के उपयोग पर नियंत्रण 
जारी रखने की जावश्यकता हुई। 

४४--कानपुर विजलो सप्लाई प्रशासन 

कानपुर बिजली सप्लाई कारखाना, जिसे सरक्षार ने ६ सितम्बर, १९४७ 
ई० को एकब्पृख . राष्ट्रीकृत उद्योग के रूप मे चलाने के लिये कानपुर बिंजली 
सप्लाई कारपोरेशन, लिशिटेड से अपने हाथ में लिया थ!, वर्ष भर बराबर 
उन्नति करता रहा। उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष को आरंभ में १६,८३७ 
थी ओर ब्ष के अन्त में यह संख्या बढ़कर २१,०७३ हो गयी, लेकिन फिर 
भी उपलब्ध सप्लाई के मुकाबिले में मांग काफी अधिक थी। इसलिये 
इस अपेक्षित मांग को पुरा करने के वास्ते कारखाने ने १५,००० किलोबाट 


( ६९०१ ) 


विद्युत्‌ प्रतार प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, जिसके अच्तगंत लगभग २९१६ 
करोड़ उपये की लागत पर एक अतिरिक्‍त विद्युत उत्पादक स्थिरयंत्र 
और वितरण सज्जा खीरी जायेगो। लगभग १.२ करोड़ रुपग्रे की 
लागत की छुलऊ साभग्री के लिए पहिले ही से आर्डर दिये जा चके थे 
और योजना (]70]805) के। कार्यान्वित किये जाने के कार्य में काफी 
प्रगति रही । 


४४--कानपुर विकास बो्ड 


कानपुर विकास बोर्ड ने कानपुर के वास्ते एक मास्टर प्लान बनाया। 
इसी बीच सरकार ने १० लाख रुपये इसे अग्रऋण के रूप में गोविन्दनगर 
तथा! घसरामऊ के क्षेत्रों में सुधार कार्य करने के लिये दिये। इस कार्य में 
८, १३,५७६ र० पहिले ही व्यय किये जा चुके थे और ३१ भा, १९५० 
ई० तक ५ लाख रुपया और व्यय होने की संभावना थी। १९४८-४९ 
में बोर्ड को २४ लाख रुपये का भी एक ऋण विस्थापित व्यक्तियों 
के वास्ते १,२०० मकान बनाने के लिये दिया गया। बोड ने इन मकानों को 
६ सहीने की ही अवधि में तेयार कर दिया जेसा कि पहिले कभी नहीं हुआ। 
इस सारी बस्ती के निर्माण करने में लगभग ३६ लाख रुपये की कुल लागत की 
आशा की गयी थी, जिसमें भूमि, मकान और अन्य सुधार कार्यों पर होते 
वाला व्यय भी सम्मिलित हे । 


$ ६ $#5- 


४६-टाम्सम इंजीनियरिंग कालेज, रुड़की 


इस कालेज में भर्ती होने के लिये लोगों की उत्सुकता इस वर्ष भी यवंबत_ 
जारी रही और इंजीनिर्यारग की कक्षा में भर्तो होने के लिये ९१५७ उस्मीदवार 
और ओवरसियरी तथा डाफ्ट्समेन की कक्षाओं के लिये ७६७ उम्मीदवार 
परीक्षः में बंठे। इन परीक्षाओं के फलस्वरूप सिविल एलेक्ट्रिकलः तथा 
मिकेनिकल इंजीनिर्यारिेंग की इन ३ शाखाओं में ६२ विद्यार्थो भर्ती किये गये 
अर्थात्‌ ३३ सिविल इंजीनियरिंग में, १४ एलेक्ट्क इंजीनियरिंग में और १५ 
मेकेनिकल इंजीनिर्यारंग में। इनके अतिरिक्त २ विद्यार्थी बर्मा के भी भर्ती 
किये गये। भर्तों होने के लिये ली जाने वाली परीक्षा में कोई महिला 
नहीं बैठी और अनुसूचित जाति का कोई भी उच्मीदवार भतर्तों के लिये लो 
जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। ओवरसियरी की कक्षा में भर्तो 
होने के लिये जितने उम्मीदवार परीक्षा में बे थे उनमें से ८० ओवरसियरो 
कक्षा के लिये और १५ डाफ्दसमेव की कक्षा के लिये भी किये गये। 
तीस विद्यार्थी सिधिल इंजोनियरियम कक्षर की अंतिम परीक्षा में पास हुये 
अर्थात्‌ १८ एफेजेंद्रफल इंजीडियारिण और १२ .: केनिकल इंजीनियरिंग और 
इन्हें झुएकफी सें विश्वविद्यालय के सर्वश्रथम कन्वोकेशन में, जो २५ नवम्बर, 
१९४९ ईं० को हुआ, बेचलर आफ इंजीनियरिंग की डिग्री दी गई। 
१९४८ ई० में जितने विद्यार्थी पास हुये थे उन्हें भी इस कनवेकेशन के 
अवसर पर डिग्रियां प्रदान की गई । ७९ विद्यार्थी ओवरसियरी कक्षा 
की अंतिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुये और उन्हें प्रमाण-पत्र दिये गये। 
इंजीनियरिंग तथा ओवरसियरी कक्षाओं के सब योग्यता प्राप्त विद्या- 
थियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में क्रियात्मक देनिग के लिये ले लिया 


गया ! 


निरीक्षण 


लेखें की संख्या 


निरीक्षन 


, विकेन्द्रीकरण 


( २०२ ) 


ठाम्सन इंजीनिर्यारेग कालेज इंजीनिर्यारग विश्वविद्यालय के स्तरः का 
बना दिया गया है। यह कालेज भारत के इंजीनिर्यारिंग के सबसे प्राचीन 
कालेजों में से हे और इसे स्थापित हुये तथा इंजीनिर्यारग की शिक्षा 
देते हुपे १०० साल से अधिक हो गये हैं। शताब्दि महोत्सव तथा रुड़की 
विश्वविद्यालय का उद्घाठन नवम्बर, २४,२५ और २६ को हुआ और लंदन 


विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी० ए० हाठे इस नये विश्वविद्यालय के सब्प्रथम 
वाइस-चान्सूूर नियुक्त किये गये। 


७ज५७-सर का रो कार्योल्यें का निरीक्षक वर्ग 

सरकारी कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक (चीफ इंस्पेक्टर) निरीक्षक- 
वर्ग (इंस्पेक्टोरेट) तथा रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल, स्टाम्पों के चीफ 
इंस्पेक्टर और बोड माल के जूनियर सेक्रेटरी के संयुक्त पदों का भी प्रशासकीय 
कार्यभार ग्रहण किये रहे। उनकी सहायता के लिये कार्यालयों के सात 
निरीक्षक (इंस्पेक्टर) थे, जिनमे से एक निरीक्षक-अधीक्षक (इंस्पेक्टर- 
सुपरिस्टेंडट) की हेसियत से मुख्यालय में काम कर रहे थे। अन्य ६ इंस्पें- 
क्टरों में से प्रत्येक लगभग उन आठ या नौ जिलों का कार्य भार संभाडे 
हुये थे, जिन्हें निरीक्षण के प्रयोजन से छः सक्तिलों में बांद दिया गया था 
और उनके मुख्यालय लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, बनारस और गोरखपुर 


ऋ५३ ३ 


स्थी। 


निरीक्षक-वर्ग ने विशेषतया विभिन्न कार्यालयों के कार्य को सरल 
बनाने, कार्यालय संबंधी कार्यविधि के दोषों को दूर करने और काम को 
कुशलता तथा झीघृता से निबठाने के लिये उपाय सोचने सें अपना ध्यान 
दिया। इसने ७२६ कार्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें कर्मचारि- 
वर्ग के संबंध में ६७ जांचें सम्मिलित हैं, जब कि पिछले वर्ष की गई 
जांचों का औसत ४४ से कम था। इसने विभागों के अध्यक्षों के! उनके 
अधीन कार्यालयों की कार्यविधि के नियमों को बसाने और उनमें संशोधन 
करने के संबंध में सलाह देने के साथ «साथ सहायता भी दी। निरीक्षक- 
वर्ग ( इंस्पेक्टोरेह ) पर रूगभग ९८,००० २० से अधिक व्यय हुआ। 


५८--स्थानोय काप लेखा परीक्षा 


अनेकों धर्मस्व न्यास कोष ( #8त0जए77800 फ्रवा8&0 #ध4 ) 
के अतिरिक्त, जो स्युनिसिपल तथा जिला बोर्डो' के लेखे में सम्मिलित 
रहते हैं, स्थानीय कोष लेखा परीक्षा विभाग के जिसमे परीक्षाधीन 
कुल २,७०२ लेखे थे । गजठेड अफसरों द्वारा किये गये निरीक्षणों 
की संख्या १,०६३ तक बढ़ गई जबकि पिछले वर्ष उनकी संख्या ७७२ 
थी। वर्ष के दौरान में विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ी और 
वर्तमान प्रणाो का विकेन्द्रीकरण ४ केन्द्रों में किया गया तथा उसका 
केन्द्रीय कार्यालय (सेन्ट्रल आफिस ) इलाहाबाद में रक्खा गया ओर प्रत्यंक रज 
का चार्ज एक सहायक परीक्षक को सौंप गया, जिनके मुख्यालय मेरठ, बरेली, 
कानपुर और बनारस में थे। इस विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य यह था कि 
स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के लेखें में, जिनकी लेखा परीक्षा 
स्थानीय कोष लेखा परीक्षा विभाग को करनी पड़ती है, सुधार किया जाय । 


२०३ ) 


भत्यंक श्रेणी के लेखों की संख्या, जिनकी जांच की गई और कुल आय आय. और 


ओर व्यय, जो भ्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत हुआ है, उसका विवरण नौचे दिया 
गया है :-- हर 
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आय  भऔौर समस्त स्थानीय निकायों की, जिनके लेखे की जांच की जाती हैः 
व्यय जिनकी हआ जाय ओर व्यय की धनराशि ऋरमशाः १३,७७,८३,१०० रु० और 
जांच की गई २:९७,७६५२०० रु० पूर्णाक थी। स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं 
की आय और व्यय में १९४६-४७ में ऋमशाः २,५८,४३,१०० रु० तथा 
३,१२,१३,२०० रु० की वृद्धि हुई। साथ ही लेखा परीक्षा शुल्क के कारण 

ऐसे स्थानीय निकायों से, जिनके लेखे की जाँच रुपया लेकर की गयी थी, 

जो आसदनी हुई उसके फलस्वरूप ७५,००० २० से अधिक की बृद्धि हुई। 


स्थानीय कई स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी और कुछ का 

निकायों की सामान्य व्यण उनकी सामान्य आय से कहीं अधिक बढ़ गया थर( इस 

वित्तीय स्थिति जेव्यावहारिक प्रणाली के कारण स्थानीय निकायों की रोकड़ बाकी ओर 
यहां तक कि उनकी सुरक्षित धनराश्षि भी कम हो गई। कई बोर्डो के दायित्व 
उनकी सम्पत्ति से अधिक बढ़ गये अथवा उन्हें फिर ऐसे व्यय करने पड़े; 
जिनकी व्यवस्थ! उनके बजठ में नहीं थी। 


( र०र ) 


बहुत सो स्थानीय निकायों के लेखे या तो असंतोष जनक थे या उनमें 
सुधार क्रिया जा सकता था। कुछ मामलों के सम्बन्ध में यहु बात स्पष्ठरूप 
से देखने में आई हैँ कि लेखे रखने का ढग बिगढ़ता जा रहा है। कई बोर्डो' 
के संबंध में तो यह बात भो पायी गई कि उनके लेखों का भलोभांति निरीक्षण 
नहीं किया गया हैं ओर कुछ के संबंध में तो यह देखा गया कि लेखा रचने 
तथा उसकी कार्यविधि के संबंध में मूलभूत सिद्धांतों का कड़ाई के साथ 
पालन नहीं किया गया। 


ऐसे गबन ओर जालूसाजी के कुल मामलों की संख्या ९३ थी. जिनके 
बारे में विभाग को सूचना सिली या जितका पता लेखा -परीक्षा के समय 
चला था। इन कारणों के फलस्वरूप जो हानियां हुई हें वे विशेष कर 
आजमगढ़, बनारस, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, म्‌ृजफ्फरनगर, अतरोौली, 
चंदौसी, जौनपुर और सहारनपुर के ब्यूतिलिपल बो्डे, आंवला, गोरखपुर, 
मिश्रित तथा नेसित्ञारण्य, अहरोरा, कर्नेलगंज तथा शिकरौरा और उतरौका 
की मोटीफाइड एरिया, मंडावा (बिजनौर), फतेहमंज पुरत्र (बरेली) और 
खैर (अलीगढ़) की दाउन एरिया कम्रेटियां, इटाबा, झांतरी जालौन, 
मिर्जापुर, मथुरा, देहरादून, कानपुर और लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट बोर्डो 
तथा खीरी, कानपुर, बिजनौर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुजफ्फरनयर 
जिलों के कोर्ट आफ वाड स के आस्थानों (इस्टेट्स) के संबंध में देखने में आई 
है। इस असंतोषजनक वस्तुस्थिति का मुख्य कारण आवश्यक नियमों का 
पालन न करना, लेखा परीक्षा संबंधी निदेश्ञों की उपेक्षा करता, निः्च्रभाव 
या ढीला नियंत्रण तथा देखरेख रखने के साथ -साथ अपराधियों को साधारण 
द्‌ ड देना था। सृजफ्फरनगर कोर्ट आफ बाड़ स, गोरवपुर बिफ्ट्री सेलीवेशन 
फंड, कानपुर हाई स्कूल, कानपुर डेवेलपर्येट बोर्ड का सीर्ें. लेखा एबट 
माउन्ट कालोनी, अल्मोड़ा, बिजनौर और बरेली जिलों के मंडावर और 
फतेहगं :: टाउन एरियाओं और बदायूं स्युनिसिषो टी के वार फंड छेखों 
की वर्ष में विशेष लेखा-परीक्षा की गई। 


साधाश्णतया बोर्डों ने सार्वजनिक भिर्माण कार्यों के व्यय पर भलीभांति 


नियंत्रण नहीं रक्खा। बहुत से बोर्डो में वित्तीय अनियमिततायें और अपव्यय 
तथा बेकायदा या फजूल खर्चा के मामले पाये गये। कई स्युर्तिसिपल बोड्डों. 
डिस्ट्रिक्ट बोर्डो, नोटीफाइड एरिया और ठाउन एरिया कमेटियों को 
ऊंची दरों पर ठेके स्वीकृत करने और ठेकों की धनराशि में अनियमित 
छठ देने, तथा उनमें कमी करने अथवा लोगों को कर-मुक्त करने के कारण 
देय धनराशि को वसूल न करने के बारे में उचित कार्यवाही न करने के 
फलस्वरूप बहुत अधिक नुक़सान उठाना पडा। ऐसी हानियों और अनिय- 
समित व्यय को पूरा करने के लिये म्युनिसिषे उगीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
सरचार्ज रूल्स, १९४१ के अधीन, जहां कहीं सम्भव हुआ, सरचाज लरूगाना 


पड़ा था। 
४६ ->मडाप्र तब हू [ 3 य'ांताउका'का0 ०9079) तथा एज कीय 
2स्टो संबुक्त यान्‍त झा कार्योलय 


हज 


३० जून, १९४९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में २२ टृस्ट और १३० 
आस्थान ( 6879708 ) प्रशासनाधीन में; जिसे रूगभग ३,००,००० उं० 


लेखों की 
सामान्य दशा 


गबस और 
जालपाजी के 
मामले 


विशेष लेखा 
परीक्षा 


अनियर्सित 
व्यय, हानियां 
और सरचाजं 
(विशेष कर) 


( _र हः ) 


की आमदनी हुई ओर छरूगभग १२ लाख झपये की कुल बसुली हुई। 
इत आस्थानों का प्रशासन आफिशियल दुस्टी ऐंड ऐडसमिनिस्टेटर जेमरह्स 
एक्ट, १९१३ (१९१३ ई० के ऐक्ट, सं० २ और ३) के लिदेशों के अनसार 
किया गया। साननौय हाई कोर्ट द्वारा प्रदान किये बे प्रशासनावेश्ों (],06606#8 
0 कैविगांग्राईएक॥7 00 ) के कारण कई जास्थएन प्रशासन फे अन्तगत 
आये और उत्तरशधिकारियों था मत्यलेख कार्थाधिक्षारियों ( रा 
7078 ) की प्रार्थना पर तथा ऐडमिलमिस्ट्रेटर जेबरतस ऐश्ट कौ 
धारा २५ के अनुसार अन्य आस्थालों का प्रशासन कार्य शहण किया गया।. 
महाप्रशासक (६ ऊतिशाफ्रांइकक्रांए' एशाशक्वं ) को २,००० शु० द 
के मूल्य तक के प्रशासन या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्न पदान करने का अधिकार 
दिया गया था। इस अवधि में उन्होंने ऐसे ३३ प्रभाण-पत्न॒ए ते 
किये। 


.. पिछले बर्षों की तुलना में इस दर्ष आमदनी में उल्हेखनीय बद्धि हुई. 
बहुत से दावों का फेसला किया गया और उनके संबंध में घम-सशिया पृगतान 
वी गई तथए का ए्‌ से' आध्यार , जिनके या तो कोई उसशणश्कारी हृ य््ा 
जिसके उसराधिकारियों का पता हू ७ चल सका, शबश्कार फल शिकार में. । 
आ गये । 


६००“ पसुद्रग तथ। लेखन- झा तदी 


विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे पंचायत राज, सहकारिता, घिकास 
इत्यादि के कार्यों के बढ़ जाने के कारण सरकारी ज्ेसों का काम बढ़ता गया। 
इस वर्ष की अंतिम अेमासिक अवधि में सरकार की जमींदारी विवाश धबोजवा 
के संबंध में बहुत से पे ( (6908 ), पोस्टर, समद और हरे फार्म 
बहुत हो क्रम, कप के ,भीवर छापने पड़े। छल्बनऊ के बे प्रेल के लिये. 
विदेशों में जो भक्षीमें खरीदी गई थीं उनसें से कफूछ आ गयी थीं और बाकी 
के भी शीधघ आते की आशा थी। आशा की जाती थी कि कध्वोजिग और 
छपाई को सशीनों के आजाने पर, यह प्रेस उच्च कार्य का अ धेकांश भाग 
स्वर्य कर सकेगा जो दूसरे प्लेसों को दिया जा रहा था। रखनऊ में लगे. 
प्रेस की इमारत बनाने का काम्म संतोषजनक रूप से लू रहा था। और आज्ञा 
की जाती थी कि यह काये शीघ्र ही पूरा हो जायगा। द द 


.... विभागीय प्रेस जांच सांसति ( 42शू०&7॥799709 [?7885 थितपाकए 
4 (/०07/700686) ने, जो जयबरी १९४७ ई० में नियुक्त की गई थी, छपाई 
ट्रेनिंग पाये हुये व्यक्तियों को कमी की ओर सरकार का 
किया था। सरकार ने गवर्ममेंढ सेन्ट्रछ प्रेस, इलाहाबाद 
की ट्रेनिंग के लिये एक योजना स्वीकृत - 


के व्यवसाय २ 





